भारतीय गन्थमाला-- संख्या १ 





लेखक 
देशी राज्य शासन; साम्राज्य और उनका पतन; 
नागरिक शिक्षा, ओर भारतीय जागणति, 
आदि के रचयिता 
भगवानदास केला 


“० ६१७ 0 फट 


जअकाराक 
भारतीय ग्रन्थमाला, दारागंज, प्रयाग 


मुद्रक 
गंगा प्रेस ; दारागंज, प्रयाग 


््ह 
है 


ग्यार्‌हवां संस्करण ] सन्‌ १६५१ ६० | मूल्य, तीन रुपए, 


भारतीय शासन के संस्करण" 


पहला. संस्करण 5 सन्‌ १६१४५ 
दूसरा १3 35६ ४ ज96 
तीसरा +% ; हज ०] 30000 
चौथा 99 5 ७ शहर 
पॉँचवा » डा ५ १६२७ 
छुठा ॒। ००९ मद 
सातवाँ # ४22 » १६३५ 
आठवों » डक » रपष्डिप 
नवाँ % 90 » ६४४ 
द्सवाँ ,, 2 ३ कही 


ग्यारहर्वों ;, पे 0 





ग्यारव संस्करण सम्बन्धी 
निवे 
नेवेद्‌न 


बहुत समय से हम यह सोच रहे थे कि मारत स्वतंत्र हो; और हमें 
इस पुकततक में स्त्रतंत्र भारत की शासन-पद्धति लिखने का सुअवसर 
मिले | यह पुस्तक पहली बार प्रथम महायुद्ध के समय में प्रकाशित हुई 
थीं। हमने छोटे राष्ट्रों की स्वाधीनता और स्वभाग्य-्निणंय की बहुत 
बात सुनी, पर उस महययुद्ध के बाद भी हमारा इतना बड़ा राष्ट्र पराधीन 
ही रद्य । संसार में दूसग महायुद्ध आया तब भी हमारी ख्तंत्रता की बात 
स्पष्ट नहीं हुईं । परन्तु हम अपने देश के भविष्य के विषय में निराशावादी 
नहीं हुए. । आखिर, अनेक पुरुषों और महिलाओं की कुर्बानी तथा 
अन्तराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण भारत स्वतंत्र होकर रहा | 

भारत अब अंगरेजों की दासता से मुक्त हो गया है, उसे अपना 
विक्रास ओर उन्नति करने का अवसर मिल गया है। उसने अपना नया 
संविधान बना लिया है, उसके अनुसार वह पूर्ण सत्ताधारी लोकतंत्रात्मक 
गणराज्य है। इस पुस्तक में बताया गया है कि अंगरेजों के शासन- 
काल में यहाँ किस प्रकार की शासनपद्धति प्रचलित रही, उसमें समय- 
समय पर क्या परिवर्तन हुए, ओर १५४५ अगस्त १६४७ से भारतीय 
स्वतंत्रता विधान के अनुसार यहाँ किस प्रकार शासन हुआ, ओर उसके 
बाद अब शासन का क्या स्वरूप हे । 

भारत के खतंत्र होने से खास परिवर्तन उन प्रदेशों की शासन- 
पद्धति में हुआ है, जिन्हें रियासतें या देशी राज्य कद्दा जाता रहा है। 
अब सब-रियासर्ते सारतीय संघ का अंग बन गई ओर प्रान्तों के स्तर 
पर आ रही हैं; यहाँ तक कि नए संविधान में प्रान्त ओर रियासत का भेद 


(ख्र) 


न रख कर सब को राज्य ही कहा गया है। पुस्तक में इस विषय पर 
यथेष्ट प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है। पंचायतों ओर जनपद्‌- 
सभाओं द्वारा गांवों के पुनरुद्धार का जो उद्योग हो रह्य है, उसको भी 
खुलासा चर्चा की गई है। जिन राज्यों को अ्रभी स्वायत्त शासन प्राप्त नहीं 
है, अथांत्‌ जो संघ-सरकार द्वारा शासित हैं, उनके सम्बन्ध में हमारी चिन्ता 
होना स्वाभाविक है; अतः इस विषय की भी कुछ सामग्री दी गयी है | 

पुस्तक बहुत बड़ी न हो, और साथ ही कोई महत्व की बात न छूट 
जाय, इसका हमने भरसक ध्यान रखा है। तथापि पुस्तक केवल 
वर्णुनात्मक ही नहीं है। इसके पहले संस्करण के समय (सन्‌ १६१५) 
से ही हमारा विचार यह रहा है कि पाठकों को यह भी पता होना चाहिए 
कि शासनपद्धति की कोनसी बातें अनुचित या हानिकारक हैं, जिनका 
सुधार करना श्रावश्यक है ! जब तक भारत पराधीन रहा, शासनपद्धति 
में चुटियों का होना स्वभाविक ही था। परन्तु अब भारत के स्वतंत्र होने 
पर भी हमारी शासनपद्धति में कुछ विकार हैं। इसलिए पुस्तक में यथा- 
स्थान उनका उल्लेख किया गया है। “उपसंहारं तो इस दृष्टि से 
विशेष विचारणीय है । 

पिछले थोड़े से दिनों में मारतीय संविधान सम्बन्धी कई पुस्तकें 
प्रकाशित हुईं, तथा होती जा रही हैं, खातकर इस लिए कि यह विषय 
शिक्षा-संस्थाओं के पाख्य-क्रम में है। तथापि कितने ही पाठक हमारी 
पुस्तक को चाहते रहे हैं। उन्होंने हमें इसका नया संस्करण करने का 
अवसर दिया, इस के लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। आशा है, उन्हें इसमे 
आपने दूंग की कुछ विशेषताएँ मिलेंगी, ओर वे इसे अपनाते रहेंगे । 


ु विनीत 
दारागंज, प्रयाग 
१-१--१६५१ 


ग) 


आठवें संस्करण की प्रस्तावनों 


भारतीय शासन प्रथम बार सन्‌ १६१७ में प्रकाशित हुईं थी, यह 
इसका आठवाँ संस्करण है, वैसे सन्‌ १६३० के विधान की दृष्टि से यह 
दूसरा है। 2६ 2 2६ 

इस अवसर पर हमने पुस्तक में आवश्यक संशोधन करने का भरसक 
प्रयल्ष किया है। नये विधान का प्रान्तीय भाग लगभग दो वर्ष से अमल 
में आ रहा है, देश को इसके गुण-दोषों का प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है | 
आठ प्रान्तों में इस समय कांग्रेस ने मंत्रित्त अहण कर रखा है | समय-समय 
प्र कई समस्याएँ देश के सामने आयो हैं। कांग्रेस की संगठित शक्ति के 
कारण उनका हल इस प्रद्धर किया गया है, कि जनता का अधिक से 
अधिक हित साधन हो | शासन-विधान ने प्रान्तों में गबनर को सर्वेसर्वा 
बना रखा था, परल्तु कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने क्रशम अपना उचित अधिकार 
प्राप्त करते हुए भारतीय राष्ट्र की अधिक से अधिक सेवा करने की चेष्या 
की । इन प्रश्नों पर प्रकाश डालने के लिए, इस संस्करण सें प्रान्तीय 
सश्कार के एक की जगह दो पर्िच्छेद किये गये--एक, गबनरों के सम्बन्ध 

आर दूसरा, मंत्रिमंडल के सम्बन्ध में | इसके अतिरिक्त, एक परिच्छेद्‌ 

में त्रिटिश भारत के उन अभागे प्रान्तों की ओर पाठकों का ध्यान- 
आकर्षित किया गया है, जिन्हें वर्तमान विधान ने अपने उत्तरदायी शासन 
की भेंट से इस आधार पर वंचित रखा है कि वे चीफ-कमिश्नर्रों के प्रान्त 
हैं | ८ 2८ % 


संघ शासन के बिपय में भी, इस संस्करण में; अधिक प्रकाश डालने 
का प्रयक्ञ किया गया है। अस्तु, जहां तक बन आया, पुस्तक अधिक से 
अधिक उपयोगी बनायी गयी हे । 


प्न्दावन री 
हक, भगवानदास केला 


( घर ) 


पहले संस्करण की प्रस्तावना 


शासन का कार्य यदि कठिन है तो इस विपय को समभाने के अभि- 
ग्राय से कोई पुस्तकक लिखना भी सहज नहीं विचार हमें पहले भी 
था, और काय आरम्भ करने पर तो इसकी गुरुता ओर मी ध्यान में आ 
गयी । परन्तु जिस भाषा का प्रचार आज दिन भारतवर्ष की अन्य किसी 
भी भाषा से अधिक है, एवं जो हमारे राष्ट्र को रा्ट्र-भाषा होने का सच्चा 
दम भर सकती है, उस परम हितकारणी हिन्दी भाषा में शास> जैसे 
महत्व के विषय की मोदी-मोटी बातों का समावेश रखने वाली पुस्तकों के 
न मिलने का दुःख जब असहनीय हो चला तो अल्प योग्यता ओर कुद्र 
शक्ति रखने पर भी हम इस पुस्तक को लिखने के लिए वाध्य हे 
गए, । नहीं मालूम, कितने पाठक हमारी कठिनाइयों का अ्रनुमान कर 
सकेंगे | ><८ »< >< 

हम जानते हैं कि इस पुस्तक के कई एक विषयों पर पथक्‌ प्रथक 
स्वतंत्र ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं, परन्तु यह काय योग्यतर पात्रों के लिए 
छोड़, हमने एक ही स्थान पर सब के दिगदशन मात्र से संतोष किया है। 


ब्यावर... कक 
अगस्त, सन्‌ १६१५ |; भगवानदास के 


पहले संस्करण पर कुछ सम्मतियाँ 


...._'सरस्वती--इसमें समग्र शासन-प्रणाली का दिग्दशन है। ८ 3< 
बड़ी अच्छी पुस्तक है। सामयिक है। शासन से सम्बन्ध रखने बाली 
चातों का स्थूल ज्ञान प्रात करने के लिए आइसने का काम देने वाली है । 
'चांद--यह पुस्तक सर्वताधारण और विशेषकर विद्यार्थियों 
पत्न्‍रसम्पादकां और पाठकों के बड़े काम की है। इस अ्रत्युपय्ोगी ओो 
अपेक्षित पुस्तक लिखने के लिए लेखक महाशय को बधाई ! हम झाशा 
करते हैं कि प्रत्येक देशभक्त हिन्दी प्रेमी इसे अपनाएगा । 





(१) संयुक्त भारत का आदर्श 


वतमान भारत कई अंगों से बंचित--लंका-- वर्मा--पाकिस्तान-- 
भारतीय संत्र का क्षेत्रल ओर जनसंख्या--मारत के स्वतन्त्र राज्य 
नेपाल ओर भूटान--फ्रांसीसी और पुतंगाली बस्तियाँ--हमारी कल्पना 
का भारत । पृष्ठ १--- १ ७० 


(२) भारत में अड्डरेजी राज्य का विस्तार 


भारत में अंगरेजों का आगमन--कम्पनी की राजनैतिक सत्ता का 
बढ़ना-प्रान्तों को रचना-- कम्पनी का प्रबन्ध--पालिमेंट का हस्तक्षेप 
र्यूलेटिंग एकक्‍्ट--अन्य चार्ट एक्ट--सन्‌ १८४७ का संग्राम; कम्पनी 
| अन्त | पृष्ठ १०---१७ 
(३) मारतीय-शासन-विकास [१] ; सन्‌ १८५८-१६ १८ 
पालिसंट का समय--सन्‌ १८छ८ का कानून--महायनी विक्टोरिया 
की घोषणा; सरकारी नीति-+-भारत-मन्त्री--इशण्डिया कौं|ससिल-- केन्द्रीय 
सरकार को अ्रधिकार बृद्धि--क सिल-कानून--बंग-बविच्छेद, गष्टीय आन्दो- 
लगन आर छान यद--माल-मिल्यों सुधार और साम्पदायिक निर्वाचन--- 
मुस्लिम लीग--" दोमरूल ग्ान्दोलन--सुन्‌ १६१७ की घोषणा । 
परष्ठ १८-२४ 


(४) आरतीय-शासन-विकास [२], सन्‌ १६१६-४६ 


सन्‌ १६१६ का शासन-सुघार--सत्याग्रह और असहयोग--स्वराज्य- 
दल का काय--मुडीमेन कमेटी--सन्‌ १६३५ के संविधान की स्वना-- 
मुख्य बातें--संघ-शासन-सोंजना--शंविधान के प्रान्तों सम्बन्धी भाग का 


|. के 


बयोग “कांग्रेस-सरकारों का पदत्याग-+क्रिप्स योजना अस्वीकृत--संन्‌- 
१६४२ की जन-क्रान्ति--वेबल-यो जना--राजनेतिक परिस्थिति । 
प्रष्ठ॒ २६---३६ 
(५) खतन्त्रता ओर विभाजन की योजना 
ब्रिटिश मन्त्रमिशन का आगमन--राष्ट्रीय सरकार ओर मुस्लिम 
लीग--भावी संविधान-योजना मुस्लिम-लीग का विरोध; भारत-विभाजन 
की मांग--संविधान-योजना में परिवतन; भारतीय संघ ओर पाकिस्तान-- 
कांग्रेस ने विभाजन क्‍यों स्वीकार किया ?--भारतीय स्वतन्त्रता विधान, 
सन्‌ १६४७--विधान को अ्रमल में लाने के कार्य--विशेष वक्कव्य-- 
शासन-तन्त्र; १४ अगस्त १६४७ से पहले (नक्शा) | प्रष्ठ हे६---४६ 


(६ ) नये संविधान से पहले की शासनपद्धरति 
१५ अगस्त १६४७ के बाद स्वतंत्र भारत का शासन-तंत्र (नकशा) | 
(१ ) केन्द्रीय शासन। गवरनर जनरल--मंत्रिमंडल--भारत सरकार का 
उत्तरदायित्व--पार्लिमेंट का संगठन--सर्वोच्च सत्ता । (२) प्रान्तीय शासन | 
प्रान्तों का निर्माण और सीमा परिवर्तत --चीफ कमिश्नरों के प्रान्त-- 
गवर्नरों के प्रान्त--गवनर ओर मंत्रिमंडल--प्रान्तीय विधान-मंडल-+ 
प्रान्तीय विधान मंडलों का अधिकार | (३ ) देशी रियासतें। भारत के 
स्वतंत्र होने से पहले--नई योजना--देशी रि्यासतें ओर भारतीय संत्र । 
पृष्ठ ६०--६२ 


(७) संविधान-निर्मायु 
संविधान-सभा--संगठन---उद्वाठन--उद्देश्य -प्रस्ताव--उपसगि तियों 
की नियुक्ति-खतंत्रता विधान का प्रभाव--आरूप (मसविदा) स्वना-- 
भाषावास्मान्त-कमीशन--कुछ्जु अन्य ज्ञातव्य बातें--संविधान-निर्माण की 
समस्याएं; एकीकरण--साम्प्रदायिकता--अरस्पुश्य और उपेक्षित जातियाँ-- 
संविधान की स्वीकृति ओर श्रीगणेश पृष्ठ ६३---७४ 


| है |] 
( ८ ) संविधान का स्वरुप और विशेषताएँ 

| १ ] पंविधान का स्वरूप । संविधान का लक्ष्य-- संविधान एकात्मक 
है या संघात्मक १--वाह्य दृष्टि से संबात्मक--एकात्मक राज्य के गुरणों 
का समावेश--सांसद (पार्लिमेंग्री) पद्धति--सांसद्‌ पद्धति की उपयुक्तता ! 

[ २ ] संविधान की विशेषताएँ। ( १ ) संविधान की विशालता-- 
( २ ) शक्तिशाली केन्द्र--( ३ ) संक्रन्‍-काल में संघ शासन का एकात्मक 
रूप-- / ४ ) संशोधन की सरलता--( # ) घम-निर्षज्षता--( * ) 
नागरिकों के मूल अधिकार--( ७ ) राज्य के नीति-निर्देशक तत्व--( ८ ) 
राष्ट्रमंडल की सदस्यता--( ६ ) ख्तंत्र न्यायपालिका आदि--संघशासन 
के स्वरूप का नक्शा | पृष्ठ ७६- ६४ 

(६ ) भारतीय नागरिकता 

भारतीय नागरिक कोम है (--नागरिकता पर प्रतिबन्ध--नागरिकता 

सम्बन्धी विविध दृष्टि कोए--इकहरी नागरिकता । पृष्ठ ६३--६७ 
( १० ) मूल अधिकार 

मूल अधिकार किसे कहते हैं ?--भारतीय संविधान में मूल अधि- 
कार--समानता का अ्रधिकार--अश्वृश्यवा का अन्त--पदवियों ओर 
उपाधियों का निषेष--स्वतन्त्रता का अधिकार--भाषण आदि की 
स्वतंत्रता--अपराधों के लिए दोप-सिद्धि के विषय में संस्त्षण->प्राण 
ओर शारीरिक स्वाधीनता की रक्षा--बन्दीकरण ओर निरोध से संरक्षण-- 
शोषण के विरुद्ध अधिकार--धार्मिक खतंत्रता--संख्कृति और शिक्षा 
सम्बन्धी अधिकार-साम्पत्तिक प्धिक्रार--संविधानिक उपचारों का 
अधिकार--अस्थायी रोक--सेना ओर मूल अधिकार--विशेष वक्कव्य । 

पृष्ठ ६८२+--११९६ 
. (११ )राज्य के नीति-निर्देशक तत्व 


जा 


मूल अभबिकारों और नीति-निर्देशक तत्वों भें अन्तर*-नीति-निर्देशक 


। 


तत्वों का लक्ष्य--नीति-निर्देशक तत्व; आर्थिक व्यवस्था--सामाजिक ' 
ओर शिक्षा सम्बन्धी उन्नति --शापन-सुधार--अन्‍्तर्राष्ट्रीय शान्ति ओर 
सुरक्षा की उन्नति-“विशेष वक्कव्य । पृष्ठ ११३-- ९ १ ८ 


(१२) निर्वाचन 


लोकतंत्रात्मक श/सन में निर्वाचन का महत्व--भारत में मताधिकार 
का विकास““वयस्क मताधिकार--एक महान प्रयोग--संयुक्त निर्वाचन; 
कुछ. अपवाद“*निरवांचन-कमीशन--निर्वाचक-सूची--निर्वांचनन्तेत्रों का 
विभानन--मताधिकार का उपयोग--निर्वाचन निः्पक्ष हो--नागरिकों 
का कतव्य--मतदाताओं का उत्तरदायित्व--मतदाताओं की शिक्षा-- 
मतदान पद्धति; एकल संक्रमणीय मत--उभ्मेदवार की योग्यता; डा० 
भगवानदास का मत--विशेष वक्तव्य | पृष्ठ ११६--१३ ३ 


(१३) राष्ट्रपति और उपमराष्ट्रपति 

राष्ट्रपति का निवांचन--अ्रन्तकालीन' व्यवस्था--राष्ट्रपति निर्वाचित 
होने के लिए योग्यता--वेतन, भत्ता तथा' शपथ--कार्यकाल्--रष्ट्रपति 
के अधिकार--( १ ) कार्यपालिका सम्बन्धी --( २ ) कानून तिर्माण 
सम्बन्धी--( हे ) वित्त या अर्थ सम्बन्धी--( ४ ) न्याय सम्बन्धी-- 
(& ) विशेष अधिकार--( ६ ) संकटकालीन अधिकार--( क ) युद्ध 
अथवा आन्तरिक अशान्ति के समय--( ख ) राज्यों में संविधानिक तन्त्र 
के विफल हो जाने की दशा में---( ग ) वित्तीय श्र्थात्‌ आर्थिक संकर--- 
राष्ट्रति के अधिकारों की आलोचना--राष्ट्रपति और गवर्नर-जनरल के 
अधिकारों की तुलना--राष्ट्रपति के पद का महत्व--राष्ट्र का प्रतीक-- 
संक्रमण-काल में स्थायित्व--लोकतन्त्र का रक्षक--धंकटकाल में राष्ट्र का 
अधिनायक-- अन्तर्राष्ट्रीय जगत में राष्ट्र का प्रतिनिधि | 

उप रष्ट्रपति--राष्ट्रपति ओर उपराध्ट्रपति के निर्वाचन सम्बन्धी 
झूगंड़ों का निर्णय | पृष्ठ १३४---१५४ 


[ $ | 
( १४) मन्त्रिपरिषद 


नये निर्वाचन होने तक मन्न्रिपरिषद का संगठन--मस्म्रिपरिंषद का 
संगठन--मन्त्रियों की शपथ एवं उनका वेतन--मन्त्रिपरिंषद का कार्य--- 
शासन विभाग--सेक्र गयी आदि परदाधिकारी--मंन्त्रिपरिषद की कार्य- 
प्रणाली--मन्त्रिपरिषद का उत्तरदायित्व--उत्तरदाथित्व सामहिक है-- 
मन्त्रियों सम्बन्धी अन्य बातें--प्रधान मन्त्री--मन्त्रिपरिषद को अपदस्थ 
कैसे किया जा सकता है ?--महान्यायवादी । पृष्ठ १५४--१६८ 


(१४) संसद या पालि मेंट 


ग्रन्तकालीन संगठन--संसद के दो सदन--लोकसभा--वयस्क 
मताधिकार--एथक्‌ निर्वांचन-प्रणाली का अन्त--निर्वाचन-क्षेत्र-- निर्वा- 
चक नामावली ओर निर्याचक की योग्यता। लोकसभा की सदस्यता के 
लिए योग्यता-+-लोकसभा की सदस्यता के लिए. अगयोग्यता---लोकसभा का' 
का्थकाल--लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष--गणपूर्ति या कोसम । 
श्ज्यपरिपद--राज्यपरिपद की सदस्यता के लिए योग्यता ओर अयेाग्यता--- 
गज्यपरिषद्‌ का सभापति तथा' उपसभापति । 

संसद के सदस्यों की शपथ-सदस्यता सम्बन्धी मयोदा-प्षदस्यों 
विशेषाधिकार--संसद की कार्यवाही सम्बन्धी नियम--(१) कानून-निर्मोण 
सम्बन्धी कार्य--कानून-निर्माण सम्बन्धी क्षेत्र--तंत्र सची--समवर्ती 
सूची--धन सम्बन्धी विधेयक्ों की कार्य-प्रणाली--(२) शासन सम्बन्धी 
काय-- प्रश्न--धंसद का सरकार पर निरयंत्रण--(३) सरकारी आय-व्यय 
सम्बन्धी कार्य--निर्मक-सहालेखा परीक्षुक--(४) संविधान में संशोधन । 
भारतीय संसद की विशेषताएँ--संसद्‌ की प्रमुता--राज्यपरिपद के 
अधिक्रार--राष्ट्रपति का निषेधाधिकार--स'सद ओर न्यायपालिका-- 
संसद और कार्यपालिका । पृष्ठ १६३६६--१६७ 


[ ६ ]] 


(१६) उच्चतम न्यायालय 
उच्चतम न्यायालय की स्थापना--पहले की स्थिति--उच्चतम न्याया“ 
लय का संगठन--न्‍्यायाधीशों की योग्यता--वेतन ओर भत्ता--कार्यकारी 
मुख्य न्यायाचिपति--विशेष प्रयोजन के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति-- 
शपथ-कायकाल--त्यायालय के अ्धिकार-क्षेत्र--अधिकार-क्षेत्र की वृद्धि- 
राष्ट्रपति को परामर्श देने का काय--उच्चतम न्यायालय के नियम आदि-- 
न्यायालय सम्बन्धी खचो और आमदनी-विशेष वक्कब्य | प्रष्ठ श६८-२०५ 
(१७) संघ का राज्य-स्षेत्र 
भारत के राजनैतिक भाग; ख्तन्त्रता से पूब--रियासतों का पुन- 
संगठन--शजाओं का निजी खर्च--रियासतों की फौजें--वतमान राज्यों 
के भेद--( १ ) कि वगे के राज्य--( २) खि वर्ग के राज्य--हैदरा- 
बाद---कश्मीर--मैसूर--मध्य मारत--पटियाला तथा पंजाब राज्य-संघ--- 
णज्यस्थान--सोराष्ट्र-->भावशकोर-कोचीन--( ३ ) “गे वर्ग के राज्य 
अन्दमान-निकोबार--नवीन राज्यों का निर्माण; ब्यवहारिक कठिनाइयाँ-- 
नये राज्य बनाने की व्यवस्था--राज्यों की शासन-पद्धति--संघ के अंगों 
की शासन-पद्धति ( नकशा )। पृष्ठ २०६ २१८ 


(१८) स्वायत्त राज्यों की का्यपालिकाएं 

को वर्ग के राज्यों की कार्यपालिका, राज्यपाल--राज्यपाल की नियुक्ति 
ओर कायकाल--राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए योग्यतौ--राज्यपाल की 
शपथ--बैतन ओर मत्ते--राज्यपाल के अधिकार-“( १ ) कार्यपालिका 
सम्बन्धी अधिकार--( २ ) विधायनी शक्ति सम्बन्धी अ्रधिकार-- ३ ) 
वित्त सम्बन्धी अधिकार--( ४ ) न्याय सम्बन्धी अधिकार--मंत्रि परिषद 
--मंत्रिपरिषद्‌ का संगठन--मंत्रियों का पद ओर वेतन--मंत्रि परिषद 
का कार्य-- सेक्र टरी आदि पदाधिकारी--मंत्रि परिषद्‌ की कार्य पद्धति--- 
सामूहिक उत्तरदायित्व--महाधिवक्ता ( एडवोके --जनरल ) । 


| ७ ।ै 
'ख वर्ग के राज्यों की कार्यपालिकाएँ--कुछ राज्यों के सम्बन्ध में विशेष 
व्यवस्था--कश्मीर--त्रावशु कोर-कोचीन--मध्यमारत । परुष्ठ २१६-२३१ 


(१६) स्वायत्त राज्यों के पिधान-मंडल 
कर वर्ग के विधान मंडल | विधान-मेंडलों के सदन और अधिवेशन 
--विधान-सभा और उसका संगठन--सदस्य-ंख्या--विधान-सभा के 
सदस्यों की योग्यतवा--सदस्यों के पद की रिक्तता--विधान-सभा के पदा- 
घिकारी ओर कार्य-काल | विधान-परिषद--संगठन--सद॒स्य-संख्या--- 
सदस्यों की योग्यता आदि--विधान-मंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार 
वेतन तथा शपथ; विधान मंडल की कार्य-पद्धति, कानूनों का क्षेत्र; 
राज्य-सूची--विधि-निर्माण; साधारण विधेयक--धन सम्बन्धी विधेयक-- 
शज्यपाल की अनुमति--विचाराथ रक्त विधेयक--राज्य का आय-व्यय 
निश्चित करना--विधान-मंडलों की विधि-निर्माण सम्बन्धी सीमा-- दूसरे 

सदन की उपयोगिता का विचार । ' 
“तू बर्ग के राज्यों के विधान-मंडल | विधान-मंडलों का संगठन-- 
काय क्षेत्र । पृष्ठ २३२-२४६ 


( २० ) स्वायत्त राज्यों की न्‍्यायपालिकाएँ 

(्! बगग के यज्यों की न्‍्यायपालिका। उच्च न्‍्यायालय--न्याया- 
थीशों की नियुत्ति और वेत4--न्यायाधीरों की शपथ--उच्च न्यायात्रयों 
का अधिकार; न्याय सम्बन्धी--प्रभन्‍्ध सम्बन्धी अधिक --अ्रधीन 
न्यायालयों का निर्यत्रण--उच्च न्यायालयों का महँत्व-पूर्ण काय-- 
जिला-न्‍्याथाघीश--अन्य विभागीय कर्मचारी--दीवानी अदाल ते---फो ज- 
दारी अ्रदालतें--रेबन्यू कोर्ट । पंचायतें इनक! सेंगठन--उत्तर प्रदेश का 

उदाहरण। पंचायती अ्रदालंत के अधिकार--विशेष वक्तव्य | 

, 'ख' वर्ग के राज्यों की न्‍्ययपालिका--कुछ विचारणीय बाते | 

. पृष्ठ २४०-२६० 


की 


(२१ ) स्वायत्त राज्यों का संघ से सम्बन्ध 
विधायी सम्बन्ध-“शासकरीय सम्बन्ध-नन्यायिक सम्बन्ध--वित्तीय 
सम्बन्ध-संचित ओर आकस्मिक निधि--संघ सरकार की आय के साधन- 
स्वायत्त राज्यों की आय के मुख्य-मुख्य साधन-संत्र तथा राज्यों में 
आय का वितरण--“ख' वर्ग के राज्यों से समझोते--वित्त आयोग-- 
कुछ उपभन्ध-+-संघ-सरकार तथा राज्यों की सरकारों का व्यव--कआ्रण 
सम्बन्धी व्यवस्था--विशेष वक्कव्य | प्रष्ठ २६१-२७० 
( २२ ) संघ सरकार द्वारा शासित राज्य 
इन राज्यों का शासन-कानून निर्माण--न्याय-व्यवस्था--लोकतंत्र 
ओर केन्द्र द्वारा शासन--सरकार की नीति--कुछ ज्ञातव्य बातें--दिल्ली 
ख्रजमेर--विन्ध्यप्रदेश--विशेष वक्तव्य । अन्डमान निकोबार ; इस क्षेत्र 
का नया . रूप | १ पृष्ठ २७१-२७६ 
(२३ ) आदिम-जाति-श्षेत्र 
हमारी आदिम जातियाँ; इनकी घोर उपेक्षा--वतमान अबस्था--- 
आदिम जातियोँ ओर नया संविधान--अनुसू चित जन-जातियाँ और 
क्षेत्र--आदिम-जाति-मंत्रणा-प्ररिषद--अरदिम जातियों की उन्नति की 
ब्यवस्था-पिछुड़े वर्गों के लिए आयोग--श्रासाम के अनुसूचित ज्षेत्र 
का प्रशासन--आ्रादिम जातियों का प्रतिनिधित्व । पृष्ठ रप्प०-रे८६ 
( २४ ) जिले का शासन 
णाज्य के भाग--कमिश्नरियाँ--जिले, उनका क्षेत्रफल और जन- 
संख्या--शासन व्यवस्था में जिले का स्थान--जिल्लाघीश का महत्व--- 
जिलाधीश के अधिकार--राजस्व या माल सम्बन्धी--न्याय और शान्ति 
सम्बन्धी--अन्य अधिकार--जिलाधीश का प्रमाव--शासन और न्याय 
का प्रथकरण--जिले के अन्य कार्यकर्ता--जिले के भाग और अमनके 
अधिकारी--गाँवों के अधिकारी-“विशेष वक्तव्य ।  प्रृष्ठ २६०-३०० 


[ ६ । 


( २४५ ) स्थानीय शासन-संस्थाएँ; [१] पंचायत आदि 


स्थानीय स्वराज्य - स्थानीय संस्थाओं का महत्व--प्रचीन व्यवस्था 
-“अंगरेजों के शासन-काल में-बतमान स्थानीय शासन संस्थाएं । 
(क) पंचायतें। स्वतंत्र भारत और पंचायत-राज--उत्तर प्रदेश का 
उदाहरण--आमसभा--गांव-पंचायत की स्थापना ओर संगठन--निर्वा चन 
“पंचायत के कर्मचारी--पंचायत के अधिकार; जन-मार्गों आदि के 
सम्बन्ध भें--सफाई सम्बन्धी अधिकार-- कुछ अफसरों के दुराचार की 
रिपोट--पंचायतों के ऐव्छिक कार्य--गांव कोष--पंचायतों की आर्थिक 
स्थिति । (तर) जिल्ञा-बोड आदि । बोड के भेद---ब्ोर्डों का संगठन; सद्स्य-- 
सभापति--सेक्रेटरी आदि--जिलाबोड के कार्य--बोर्डों की आय--सर- 
कारी नियंत्रण---बोर्डों ओर पंचायतों का सम्बन्ध | (ग) जनपदसभाएँ । 
जनपद सभा का ज्षेत्र ओर सदस्य-र्थायी सम्रितियाँ--कर्मेचारी-- 
खथिक व्यवस्था “जनपद सभा के अधिकार | पृष्ठ ३०१--है ३० 


(२६) स्थानीय शासन-संस्थाएँ; [२] म्युनिसपेलटियाँ आदि 

शहरों की समस्याएं >म्युनिसपेल्लटियों का संगठन--सदस्य--सभा- 
पति, उपसमापति--कर्मचारी--स्थुनिसपेलटियों के कार्य--कार्यपद्धति-- 
आमदनी के साधन--खर्च॑ ओर उसका दंग-+सरकारी नियंत्रण | 
कारपोरेशन | ठाउन एरिया ओर नोटिफाइड एरिया । केन्टूनमेंट बोर्ड | 
इम्प्रबमेंट ट्रस्ट । पोट ट्रस्ट | विशेष बक्तव्य । पृष्ठ ३२१--३ ३२ 

(२७) सरकारी नौकरियाँ 

सरकारी नौकरों का महत्य--अंगरेजों के समय में सरकारी नौकरिया- 
बरवमान व्यवस्था । (१) सैनिक सेबाएँ--श्थल-सेना--नों सेना--हवाई 
सेमा--सैनिक शिक्षा--राष्ट्रीय एकेडेभी--राष्ट्रीय केडेट कोर--प्रादेशिक 
सेना--सेना और सामाजिक कार्य । (२) असैनिक सेवाएँ--कर्मचारियों 


| १० | 


सम्बन्धी नियम--लोकसेवा आयोगों की व्यवस्था--लोकसेवा आयोगों की 
नियुक्तिन्‍-पद-निवृत्ति--आशोगों के कार्य--वा बिंक विवरण--आयथोगों की 
सफलता--सुधार की आवश्यकता | पृष्ठ ३१३ - ३४५ 


( २८ ) राजभाषा और राजचिन्ह 


राजभाषा; अंगरेजी ?--हिन्दी और हिन्दुश्तानी--विवादस्रस्त 
प्रश्न-सघ॒ की भाषा--राज्यों की भाषाएँ--उच्चतम न्यायालय और 
उच्च न्यायालय की भाषा--राजभाषा के लिए आयोग और समिति -- 
विशेष निर्देश -हमारा उत्तरदायित्व । 

राजचिन्ह ; अशोक-स्तम्म-जनतंत्रीय पताका | राष्ट्रपति का नवीन 
ध्वज । विशेष वक्तव्य । पृष्ठ २४७--३५६ 


( २६ ) उपसंहार 


शासन के गुण“दोषों के विचार की आवश्यक्रता। साविधान की 
बात--रामराज्य को आशा--सरकार की कार्यक्रुशल्ता--बिदेशों में 
भारत की प्रतिष्ठा--शासन के दोष; यह बहुत खर्चौला है--वेतन की 
असभानता--स्वार्थपरता और भ्रष्णचार--वर्तमान शासन और म० 
गांधी--विदेशियों की दृष्टि की बात--सादगी का शिक्षाप्रद उदाहरणु--- 


महान भारतीय संघ--हमारा उत्तरदायित्व | पृष्ठ ३४७---३६७ 
परिशिष्ट- १ 

कुछ ग्रुख्य-मुख्य तिथिया। पृष्ठ ३६८---३७० 
परिशिष्ट-२ 


पारिभाषिक शब्द । पृष्ठ २७१--३७६ 


पहला अध्याय 
संयुक्त भारत का आदशे 


“बहुत प्राचीन काल से ठेठ उत्तर में हिमालय से लेकर 
दक्षिण में हिन्द महासागर तथा लंका तक, और इसी तरह 
पश्चिम में काबुल-कंधार से लेकर पव में. आसाम-बर्मा तक के 
भू-खंड को हस एक देश मानते और पजते आए हैं।” 


वर्तमान भारत कई अगों से वंचित--इस पुस्तक में भारत 
की शासनपद्धति का विवेचन करना है, पहले इसके आकारः-प्रकार का 
विचार करले । बात यह है कि हमारा वर्तमान भारत--अपने कई अड्ों 
से वंचित है| यह वह महान भारत नहीं है, जिसकी, सांस्कृतिक दृष्टि से, 
हम चिरकाल से कल्पना ओर आराधना करते रहे हैं। अक्वरेजों ने उन्नी- 
सरवी सदी के आरम्भ में ही लड़ा को भारत से जुदा कर दिया था। सन्‌ 
१६३५ में उन्होंने बमों को अलग कर डाला था । अन्त में उन्होंने यहाँ 
से जाते-जाते, साम्प्रदायिक नेताओं की दुर्भावनाओं से लाभ उठाकर, 
अगस्त १६४७ में कुछ अन्य प्रदेशों को भारत से अलग करके “पाकि- 
स्तान नाम का राज्य बना डाला। इस प्रकार उनकी कृय्नीति के 
फलस्वरूप भारत अब लड्ढा, बर्मा ओर पाकिस्तान से वंचित है, यद्यपि 
इनके' निवासी कई बातों में भारतवासियों के बहुत ही निकट हैं. और 
समान स्वार्थ बाले हैं । 


२ भारतीय शासन 


लंका-यहाँ अ्रद्धरेजों का अधिकार अठारहवीं सदी में हुआ | 
इसका क्लेत्रफल २५, ३२३२२ मील ओर जन-संख्या लगभग ६४ लाख है | 
इसका और भारत का बहुत प्राचीन काल से, खासकर रामायण के समय 
से गहरा सम्बन्ध रहा है। दोनों की संस्कृति, धर्म, रीति-रिवाज आदि में 
बहुत समानता है। यहाँ के अधिकांश निवासी बोद धर्मानुयायी हैं। 
ब्रियिश सरकार ने सन्‌ १८०२ से ही इसे भारत से जुदा कर दिया था | 
फरवरी १६४८ से यह स्वतन्त्र है, इसकी अलग सरकार है। यह राज्य 
राष्ट्रसंडल का सदस्य है ओर इसका ब्रिटिश सरकार से वैसा ही सम्बन्ध 
है, जैसा राष्ट्रमंडलं के स्वराज्यपप्राप्त प्रदेशों का है | यह सर्व-विदित है कि 
जब इस प्रदेश के विकास के लिए लड्ढा में यथेष्ट श्रमी न मिले थे तो भारत 
के ही नस्नारियों ने वहाँ जाकर इसे उन्नत किया था । खासकर दक्षिण 
भारतीयों ने ही वहां चाय; सर ओर नारियल आदि की पैदावार बढ़ाकर 
इसे इतना सुख-समृद्धि-पणण बनाया | इस समय वहां आठ लाख भारती 
रखते हैं | क्‍या उन्हें यही पुरस्कार मिलना चाहिए 'कि उन्हें बहां से 
निकाल बाहर करने के उपाय काम में लाए जायें उन्हें वहां की 
नागरिकता प्राप्त करने में अनेक बाधाएँ खड़ी की जायँ ओर वे आजी 
विका के साधनों से वंचित होकर लड्ढा छोड़कर चले आये | 


भारतीयों के पुराने सम्बन्ध, और सहयोग को कृतशता-पर्वक याद 
रखते हुए लकड्का की संस्कार तथा जनता को चाहिए कि वे वहां के 
भारतीयों के सुखन्पवंक रहने की व्यवस्था करे' लड्ढा ओर भारत का 
सहयोग दोनों के लिए हितकर है'। 


बमौ--उन्नीसवीं सदी के मध्य में, भारत पर अधिकार कर लेने के 


, बाद अच्ञरेजों ने उस सदी के अन्त तक बर्मा प्राप्त करके उसे ब्रिटिश 
. मारत का ही एक प्रान्त बना दिया था। बर्मा को जीतने में भांरत के ही 


संयुक्त मारत कां आदर द डे 


जन-घन का उपयोग हुआ था । यह प्रदेश अपनी चावल आदि पैदावार 
के कारण अद्ञरेजों के लिए बहुत लाभदायक रहा। मिट्टी के तेल के 
कारण, आधुनिक मोटर ओर हवाई जहाजों के युग में, इसका राजनैतिक 
दृष्टि से भी साम्राज्य के लिए. बहुत उपयोगी होना स्वाभाविक था । इसके 
अतिरिक्त, सिंगापुर में जल-सेना का केन्द्र बनाने से बर्मा का महत्व और 
भी बढ' गया | ब्रियिश भारत में स्वतन्त्रता-आन्दोलन क्रमशः अधिका- 
धिक प्रबल होने पर अद्भरेजों को भारत के साथ बर्मा के भी ख्तन्त्र होने 
की आशज्जा हुई और उन्होंने मारत का मत लिए, बिना; तथा बर्मा की 
कौंसिल के मत के विरुद्ध, सन्‌ १६३५ के शासन-विधान द्वारा उसे भारत 
से अ्रलग कर दिया और उसके लिए प्रथक्‌ शासन-पद्धति बना दी, 
जिससे यदि भारत स्वतन्त्र हो जाय तो भी बमों उनके अधीन रहे । 
अज्ञरेजों की यह सफलता दीघ-काल तक न रही। भारत से प्रथक्‌ 
होने पर भी बसा में स्वतन्त्रता-आन्‍न्दोलन चलता रहा, ओर सन्‌ १६४७ 
में वह स्वाधीन हो गया; स्वाधीन होने के साथ ही वह ब्रिटिश राष्ट्र-मंडल 
से भी प्रथक्‌ हो गया। अस्तु, जिस तर्मा को प्रास करने में मारत का 
जन-घन लगा था, जो संस्कृति और घर्म आदि में भारत के बहुत निकट 
था, उसे अज्जरेजों ने १६३४ से हमसे जुदा कर दिया। अब वहां भी 
भारतीयों के प्रति अच्छी नीति नहीं रखी जाती । उद्योग-व्यापार और 
नौकरियों में भारतीयों को सोतेली सनन्‍्तानों समझा जाता है । बर्मा सरकार 
को चाहिए, कि भारत से मैत्री ओर सदूभावना का व्यवहार करे, इस में 
दोनों ही देशों का हित है । क्‍ 
पाकिस्तान--पाकिस्तान मारत के क्विसी भाग का पुराना नाम नहीं 


है । यह तो कुछ प्रदेशों को मिलाकर उन्हें दिया हुआ एक नया नाम है। 
इसके दो भाग हैं--पूर्वी ओर पश्चिमी । पूर्वी पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल का 
प्रान्‍न्न ओर सिलहट का जिला है | मुख्य पाकिस्तान पश्चिम में है। इसमें 
पश्चिमी पंजाब, सिन्ध, बिलोचिस्तान और पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त तथा 
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इस ओर की स्यासत॑ हैं। कुल पाकिस्तान का ज्षेत्रफल ३े लाख ६१ हजार 
वर्ग मील है । पाकिस्तान बनने के समय, (सन्‌ १६४१ की गणना के 
अनुसार) इस राज्य की कुल आबादी लगभग सात करोड़' थी, पर पश्चिमी 
पाकिस्तान में हिन्दुओं (ओर खासकर सिक्‍खों) के प्रति बहुत दुग्यवहार 
हुआ ओर भारतीय संघ के कुछ मुसलमानों में साम्प्रदायिक भावना ने उग्र 
रूप धारण किया । यही बात पीछे पूर्वी पाकिस्तान के सम्बन्ध में हुईं | इस 
से इन दोनों राज्यों के लाखों आदमी एक राज्य से दूसरे राज्य में गए । 
पर पाकिस्तान जाने वालों की अपेक्षा वहाँसे आने वालों की संख्या अधिक 
रही । फिर, जो मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान गए थे, उनमें से कितने ही 
यहाँ लोट आए. । इस प्रकार पाकिस्तान की आबादी लगभग साढ़े छः 
करोड़ होने का अनुमान है | 

इस राज्य का संविधान कराची में विधान-सभा बना रही है। उससें 
उपस्थित किए गए उद्देश्य-प्रस्ताव में कहा गया था कि पाकिस्तान एक 
स्वतंत्र सावंभौम संघीय राज्य बनेगा | इसमें जन-प्रतिनिधियों की इच्छा ही 
अधिकार ओर शक्ति का निर्णय करेगी तथा इस्लाम के आधार पर जनतंत्र, 
स्वातंत्रय, समानता, सहिष्णुता ओर सामाजिक समता पूर्ण रूप से मानी 
जायगी । यहाँ प्रत्येक मुसलमान व्यक्तिगत तथा सामाजिक रूप में अपने 
धम ओर मान्यताओं का पालन करेगा तथा यहाँ अल्पसंख्यकों को भी 
अपने धर्मों ओर मान्यताओं को निभाने का अवसर दिया जायगा । इससे 
स्पष्ट है कि यह राज्य इस्लाम पर आधारित होगा | 


इस समय (अक्तूबर १६४०) पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री लियाकत- 
अली खाँ मुस्लिम लीग के सभापति भी हैं। आपका कथन है कि मुध्लिम 
लीग ही पाकिस्तान है| लीग की साम्प्रदायिकता प्रसिद्ध है, उसकी सदस्यता 
गेर-मुस्लिमों के लिए खुली नहीं है, इससे अल्पसंख्यकों के मन में पाकिस्तान 
के शासन के सम्बन्ध में भय ओर आशंका होना स्वाभाविक है। इसका 
असर भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध पर पड़ता है, ओर परोक्ष रूप से भारत के 
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-संख्यकों ओर बहुसंख्याकों के आपसी सम्बन्ध पर भी पड़ सकता है। 
आवश्यकता है कि पाकिस्तान अपनी साम्प्रदायिकता हटा कर भारत के 
साथ एक अच्छे सहयोगी पड़ोसी का व्यवहार करे | आधुनिक जगत में 
किसी राज्य का एक विशेष सम्प्रदाय के अनुसार संचालित होना अन्ततः 
अव्यावशरिक ओर अनिष्टकर होता है। 


भारतीय संघ का क्षेत्रक्लत और जनसंख्या---पाकिस्तान 
का अलग राज्य बन जाने पर भारतीय संघ का ज्षेत्रल १२,२०,०६६ 
वर्गमील रह गया । भारतीय सच्छा की जनसंख्या, सन्‌ १६४१ की गणना 
के अनुसार लगभलग बत्तीस-करोड़ है, आगामी गणना सन्‌ १६५१ में 
होगी । उससे मालूम होगा कि गत दस वर्षों में जनसंख्या कितनी बढ़ी है । 
अनुमान किया जाता है कि अब जनसंख्या लगभग पेंतीस करोड़ होगी। 
भारतीय संघ्र में कौन-कौन से राज्य सम्मिलित हैं, यह आगे बताया जायगा । 
यहाँ यह त्रिचार किया जाता है कि भारत के कोन से राज्य स्वतंत्र हैं, तथा 
यहाँ के किन भागों में अभी बिदेशी प्रभुत्व है । 


भारत के स्वतंन्त्र राज्य; नेपाल ओर भूटान--भारत 
में स्वतन्त्र राज्य नेपाल ओर भ॒टान हैं। नेपाल राज्य हिमालय के दक्षिण 
में, अधिकांश में पहाड़ी राज्य है | इसकी लम्बाई पाँच सो मील से 
अ्रधिक और चोड़ाई एक सो चालीस मील है। पिछली मनुष्य-गणना 
के अनुसार, यहाँ की जनसंख्या साठ लाख है। क्षेत्रफल छुप्पन हज़ार 
बर्गमील है नेपाल के छोटे-बड़े कुल २२ भाग हैं। यहाँ का प्रधान शासक 
पहाराजाधिशज श्री पाँच सरकार कहलाता है । परन्तु शासन-सत्ता 
प्रधान मंत्री के हाथ में है, यह महाराज तीन सरकार कहलाता है। 
इससे नीचे जंगी लाट होता है, वह इसके देहान्त के बाद इसके पद का 
अधिकारी हो जाता है। वास्तव में यहाँन तो कोई नियमित शासन- 
व्यवस्था है, और न कोई कानून | राणा ( प्रधान मंत्री ) की इच्छा ही 
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यहाँ कानून है | सब आय-्यय उसकी ही इच्छा के अनुसार होता है। 
सेना भी उसके ही अधीन होती है, उसमें उसके वंशजों की ही अफसरों 
के उच्च पद मिलते हैं। नेपालियों ने राणाओं की निरंकुश सत्ता के 
विरुद्ध कई बार आंदोलन किया पर उन्हें सैनिक बल से बुरी तरह 
दबा दिया गया । 

पिछले दिनों भारत और नेपाल की नई संधि हुईं है। मालूम हुआ है 
कि उसके अनुसार दोनों राज्यों ने एक-दुसरे की सम्पूण“प्रमुतव-सम्पन्नता 
स्वीकार की है | साथ ही इन दोनों देशों में से एक का नागरिक दूसरे 
देश में जाकर समरराष्ट्रीयता का उपभोगकर सकेगा । क्‍ 

इस माह (नवम्बर १६४०) राजा साहब, जो अपने आपको सत्ताहीन 
तथा एक राजबन्दी सा अनुभव कर रहे थे, भारत आए. हैं। राणा की 
सरकार ने नेपाल में एक तीन वर्ष के बालक को गद्दी पर बैठा दिया है 
पर भारत, इंगलँड या अमरीका ने उसे मान्य नहीं किया । नेपाल में जन 
आन्दोलन जोर पर है, जनता, और सेना की राज-निष्ठा राजा के प्रति 
है। कांग्रेस-सेना उसके ही नाम पर काम कर रही है, उसकी विजय पर 
विजय हो रही है । 

चीन में कम्युनिस्टों का राज्य हो जाने और तिब्बत में उनका प्रसार 
हो जाने से नेपाल में लाल खतरे की आशंका बढ़ गयी है। निरंकुश 
रशशणाओ्रों द्वारा शासित, असन्तुष्ट जनता ओर अल्प साधनों बाला नेपाल्न- 
राज्य अपनी रक्ता करने में असमर्थ रहेगा ओर भारत के लिए भी 
समस्या उत्पन्न करेगा। आवश्यकता है कि यहाँ जिम्मेदार लोकतंत्रात्मक 
शासन स्थापित हो । अच्छा हो, यदि यह राज्य भारत की, उत्तरी पहरेदार 
के रूप में, एक बलवान इकाई बन जाय; उसे अपनी रक्षा ओर बैदेशिक 
सम्बन्ध तो भारत सरकार को सोंप ही देने चाहिए । 

भूटान का जेत्रफल बीस हजार वगंमील और जनसंख्या लगभग ढाई 
लाख है | यहाँ की सरकार बाइरी मामलों में भारत-सरकार की सलाह से 
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काम करती. है, भीतरी मामलों में स्वतंत्र है। प्रधान शासक महाराजा 
कहलाता है । हाल में भारत-भूगन संधि हुई है। इसके अनुसार भयन 

पूरी आंतरिक आजादी होगी। लेकिन जहां तक विदेश-नीति. का 
ताल्छुक है, दक्षिणी चीन पर कम्यूनिस्टों फा अधिकार हो जाने से भारत 
सरकार भूटान की सीमा पर होनेवाली कम्यूनिस्टों की कार्यवाही पर .पूरी 
निगरानी रखेगी | इसके अलावा वह यहाँ की आंतरिक शासन-व्यरवस्था 
भी ऐसी नहीं होने देगी, जिससे हिन्दुस्तान की आन्तरिक या बाह्य 
सुरक्षा को किसी किस्म का खतरा पहुँचे।. 7. 

फ्रॉसीसी और पुतंगाली वस्तियाँ---सतरहवीं सदी में यहाँ 

व्यापार करने के लिए कई योरपीय जातियों के आदमी आये थे । पीछे 
समय पाकर इन्होंने यहाँ अधिकार जमाने का यज्ञ किया। कुछ लड़ाइयों 
की हार-जीत तथा सन्धियों के बाद अधिकांश भारतवष्ष में अंगरेजों का 
अधिकार था प्रभाव हो गया । कुछ स्थान फ्रांसीसी और पुतंगाली 
लोगों के पास रह गये | अब भारत से अँगरेजी पत्ता हट गयी, पर कुछ 
भागों में अन्य योरपीय शक्कियों का प्रभुत्व है । 

फ्रांस के अधीन चार नगर हैं :--. 

१--यनाम ( गोदावरी नदी के डेल्टे के किनारे पर ), 

२--माही ( मालावार के किनारे पर ), 

३--कारीकल ( कारोमंडल के किनारे पर ), और 

४--पांडेचरी ( कारोमंडल के किनारे पर )। 

पांडेचरी इन सब की राजधानी है। चन्द्रगगर सहित इन सब स्थानों 
का ज्ञेत्रफल २०३ वर्ग मौल, श्रोर जन-संख्या पोने तीन लाख के लग्- 
भग थी । इस नगर में गत वर्ष जनमत लिया गया; भारत के पक्ष में 
७४७३ ओर फ्रांस के पक्त में केवल ११४ मत प्रास हुए। अरब यह 
नगर भारतीय संघ के अन्तर्गत है। आशा दै इसी प्रकार फ्रांस के अन्य 
प्रदेश भी भारत में मिल जायेँगे। यहाँ जनमत के बारे में कुछ कहना 


| 
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है | लोकमत या सर्वसाधारण की भावना का आदर करना ठीक है। 
परन्तु हम इस सीघे-सादे मामले में जनमत को अनावश्यक समभते हैं। 
फिर, मत-संग्रह में कभी-कभी कैसी चालबाजियाँ की जाती हैं, यह छिपा 
नहीं है। यदि एक भी फ्रांसीसी बस्ती में जनमत की आड़ में, फ्रांस की 
सत्ता बनी रही तो बह भारत के लिए. स्थायी संकट होगा। यह हम 
कृदापि सहन नहीं कर सकते | 


पुतगाल के अधीन तीन स्थान हैं :--- 

१--गोवा ( बम्बई के दक्षिण में ), 

२--डामन ( गुजरात के किनारे पर ), 

३--व्यू ( काठियावाड़ के किनारे पर ) | 

इन तीनों स्थानों का क्षेत्रफल केवल साढ़े चोदद सौ वर्ग मील ओर 
जनसंख्या लगभग छुः लाख है । इन स्थानों के लिये एक गवर्नर-जनरल 
गोवा (राजधानी) में रहता है । पुतंगाल राज्य को चाहिए कि स्वर्य 
ही इन भारतीय भागों को स्वतंत्र कर दे, अन्यथा उसे इनकी जनता से 
संघ लेना होगा, जिसमें भारत की सहानुभूति स्वभावतः इन स्थानों की 
खतंत्रता-प्रेमी जनता से होगी, ओर अन्त में पुतंगाल को नीचा देखना 
पड़ेगा | पिछले दिनों पुतंगाल-सरकार ने पाकिस्तान से हथियार आदि 
हेदराबाद पहुँचाने में बहुत सहायता दी थी । इससे स्पष्ट होगया कि गोश्रा 
का बन्द्रगाह, विदेशियों के अधीन रहते हुए, भारत के वास्ते कितना 
खतरनानक हो सकता है | इसलिए इन सभी स्थानों में विदेशी सत्ता का 
अन्त होना आवश्यक है | सुरक्षा के अतिरिक्त यह हमारे राष्ट्र के स्वामि- 
मान का भी प्रश्न है | 

यहाँ एक बात का उल्लेख करना आवश्यक है । फ्रासीसी या पुरतंगाली 
वस्तियों की स्वतंत्रता की लड़ाई स्वयं इन वस्तियों के निवासियों को लड़नी है, 
कारण, ये देशी रियासते नहीं हैं कि ब्रिटिश सरकार के हटने पर भारत सर- 
कार इन्हें भारतीय संघ में मिलाले | ये दूसरे राज्यों के अधीन प्रदेश हैं 
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जिनका ब्रिटिश सरकार से कोई शतनामा नहीं था । अस्तु, अगर फ्रांस 
आर पुर्तंगाल की सरकारें समय रहते अपनी इन वल्तियों को आजाद नहीं 
करती तो इन वस्तियों के नागरिक अपने पड़ोसी भारतीयों के उदाहरण से 
प्रोत्साहित होकर अ्रपनी स्वतंत्रता लिए बिना न रहेंगे। उन्हें स्वतंत्रता 
बिना भीषण कांड के मिल जाय, इसी में फ्रांस और पुतंगाल का हित है 
आशा है, वे समय की गति को पढिचानें और शीघ्र उचित कदम उठावें | 
हमारी कल्पना का भारत---बहुत प्राचीन काल से ठेठ उत्तर 
में हिमालय से लेकर दक्तिण में हिन्द महासागर और लंका तक ओर 
इसी तरह पश्चिम में काबुल-कंघार से लेकर पूव में आसाम बर्मा तक 
के भूखण्ड को हमने धामिक ओर सांस्कृतिक दृष्टि से एक देश माना 
है। इस एक देश में एक से अ्रधिक राज्य होने से हमारी मान्यता में 
अन्तर नहीं आया । हम यह धवन देखते रहे और यथा-सम्भव प्रयत्न 
करते रहे कि यह देश राजनैतिक दृष्टि से भी एक हो जाय। अशोक और 
अकबर के समय हमारी आकांक्षा एक सीमा तक पूरी हुईं। पीछे देश 
अँगरेजों के अधीन हो गया, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इसके अधिक- 
से-अधिक भागों पर अधिकार जमाया और साथ ही समय-समय पर इसके 
कुछ भागों को अलग भी करते रहे | न 
१४ अगस्त १६४७ के दिन हमें भारत को स्वतंत्र होते देखने का तो 
सुश्रवसर मिला, परन्तु इस समय भी विभाजन के रूप में हम पर एक नया 
प्रहार हो गया । अस्तु, श्रम भारतीय संघ्र के आकार प्रकार के सम्बन्ध 


में हमारी आकांज्ा यह है :--- 
““फ्रांसीसी और पुतगाली बच्तियाँ शीघ्र ही भारतीय, संघ का अंग 


बनें; भारत में विदेशी सत्ता का पूर्णतया अन्त हो । 

२--नैपाल ओर भूटान में लोकतन्त्रात्यक शासन पद्धति प्रचलित हो 
ओर वे भारतीय संघ की स्वगज्यन्याप्त इकाई हों | इसी में उनकी रक्षा ओर 
भारत का हित है | 
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३--हमाय निश्चित मत है कि स्वयं पाकिस्तानी जनता के हित की 

दृष्टि से पाकिस्तान को भारत से अलग एक जुदा राज्य के रूप में नहीं 
रहना चाहिए । परन्तु वहाँ की साम्प्रदायिक भावनाओं का विचार करते हुए 

. हमें इस बात का आग्रह नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान भारत में मिल 
जाय | ऐसा करने से कठ्ठता बढ़ेगी ही | स्वयं पाकिस्तान के नागरिक उस 
णाज्य को भारत में मिलाने के पक्त में हो जायें, तभी उद्देश्य सिद्ध होगा । 
हमें जहां तक व्यवह्रिक हो, सहयोग ओर मित्रता के भावों की वृद्धि करते 
रहना चाहिए. | हमारा विश्वास है कि धैर्य रखने से दोनों राज्यों का मेल 
होकर रहेगा। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए: । द 

४--यदि लंका ओर बर्मा की जनता अपने राज्यों का भारत से अलग 
अस्तित्व रखने की ही इ5छुक हों तो वे सहष अलग रहें; हमारे विचार से 
उनका भारतीय संध में मिलना ही हितकर है। परन्तु यदि वे अलग रहे तो 
आपस में एक-दूसरे से घनिष्ट मित्रता वा सम्बन्ध रहना चाहिए । 

ऐसा होने से भारत एशिया में और संसार में अपना कतंब्य अच्छी 
तरह पालन कर सकेगा; . ऐसी आशा है | 


द्सरा अध्याय 


भारत में अंगरेजी राज्य का विस्तार 

“भारत में अंगरेजी राज्य की स्थापना का रहस्य यही है कि 
अंगरेजों ने इस देश के एक भाग के आदमियों तथा यहाँ के 
द्वी धन के सहारे दूसरे भाग को श्राप्त किया; यह्द हमारी राष्ट्रीयता 
की कमी का स्पष्ट प्रमाण था।” 

4४ अगस्त १६४७ से भारत या इंडियन यूनियन (भारतीय सघ) का 
नया संविधान २६ नवम्बर १६४६ को स्वीकार किया गया । वास्तक में यह 
२६ जनवरी १६५० से लागू हुआ | इसके अनुसार जो शासन पद्धति 
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यहाँ प्रचलित है | उसका ही विवेचन करना इस पुस्तक का मुख्य विषय 
है । पर उसे समझने के लिए, यह जान लेना उपयोगी है कि उसकी पृष्ठ- 
भूमि क्‍या है। उसमें पहले की कौनसी बातें कुछ विकसित या परिवर्तित: 
रूप में सम्मिलित हैं। यों तो वर्तमान पर भूत काल की थोड़ी बहुत छाया 
हमेशा ही रहती है, हमारे वतमान संविधान में तो कितनी ही बातें ऐसी 
हैं, जिनका सूत्रपात अंगरेजों के शासन-काल में ही हो गया था, ओर जिनका 
पीछे धीरे-धीरे विकास हुआ | इसलिए भारतीय शासन का क्रमागत 
परिचय देने के लिए हमें संक्षेप में यह भी बताना है कि अंगरेजी राज्य 
यहाँ शासन-प्रबन्ध. किस प्रकार स्थापित हुआ, ओर उसमें, समय-समय 
पर क्‍या परिवतंन हुआ, उसके विकास की क्या दिशा रही | 
भारत में अँगरेजों का आगमन---अ्रँगरेज यहाँ सोलहवीं 
सदी भें आने लगे । आरम्भ में वे व्यापार के लिए. ही आये थे । अंगरेजों 
के रूप में भारत का ऐसे देश के निवासियों से सम्पक हुआ. जो अपने 
बेधानिक विकास के लिए, अपने विधान-मंडल ( पार्लिमेंट) की प्राचीनता 
के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिसकी पार्क्षिमेंट को पार्लिमेंटों की माता' कहा 
जाता है। हाँ, यह ठीक है कि अंगरेज पूजीवादी ओर साम्राज्यवादी रहे 
हैँ । वे अपने लाभ के लिए यहाँ आये थे । अपने कार्यो' में उनकी निगाह 
खासकर अपने स्वाथ पर रहती थी। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए 
उन्होंने इस देश में क्‍या नहीं किया, ओर भारत को उससे क्या हानि नहीं 
पहुँची । उसका विचार करने का म्हाँ स्थान नहीं है । यहाँ तो पाठकों का 
ध्यान इसी बात को ओर दिलाना है कि हमने उनको शासनपद्धात से कई 
बातें ली हैं| श्रंगरेज अत्र यहाँ से चले गए हैं। पर उनंकी चलाई हुई 
शासन-पद्धति हमारे संविधान को स्पष्ट रूप से प्रभावित किए हुए है | 


अश्तु, सी का भारत आना भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण 
घटना 


कम्पनी की रॉजनेतिक सचा का बढ़ना--सन्‌ १६०० में 
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महारानी एलिज़वेथ से सनद ( चार्टर ) लेकर लगभग दो सी अंगरेज 
व्यापारियों ने एक कम्पनी स्थापित की, उसका नाम “ईस्ट इंडिया कम्पनी 
था | क्रमशः उसके व्यापार की वृद्धि होती गयी । धीरे-धीरे उसके ड्च 
(हार्लेंड वासी) पुर्तगाली श्रोर फ्ाँसीसी प्रतिद्वन्दियों का हास होता गया । 
भारत की राजनैतिक दुखस्था से लाभ उठाकर वह अपनी सत्ता बढ़ाने 
लगी | बात यह थी कि सम्राद ओरंगजेत्र को मृत्यु (सन्‌ १७०७) के बाद 
यहाँ केद्धीय शासन कमजोर हो गया । प्रान्तों के सूबेदार ओर नवाब 
खुदमुखतार हो चले | उधर ओरंगजेब्र के समय की साम्प्रदायिक नीति ने 
भी अपना कुफल दिखाया | जगह-जगह केन्द्रीय शक्ति की अवदेलना होने 
लगी । कितने ही स्थानीय शासकों ने अपनी व्यक्तिगत भावनाओं या 
स्वार्थथश कम्पनी को सहायता दी। ऐसी परिस्थिति में कम्पनी अधिकाधिक 
शक्तिवान होती गई | सन्‌ १७४७ में उसका बंगाल के नवाब सिराजुद्देला 
से संघर्ष हुआ । नवान्र के लोभी सेनापति मीरजाफर ने उसे ऐन समय पर 
धोखा दिया तथा अंगरेज सेनापति क्लाइव और वाट्सन ने बड़ी चालाकी 
ओर मकारी से काम लिया । कूटनीति के बल पर सन्‌ १७४५७ की प्लासी 
की लड़ाई में कम्पनी ने विजय प्राप्त की। उसने मीरजाफर को बंगाल 
का नवाब बना दिया | पर वह तो नाम मात्र का नवाब था; असली शक्ति 
कम्पनी के हाथ में थी | 


सन्‌ १७६५ में वादशाह ने सन्धि के रूप में कम्पनी को बंगाल 
ब्रिहार ओर उड़ीसा की दीवानी अर्थात मालगुजारी बसूल करने का 
अधिकार दे दिया | इससे कम्पनी को इन स्थानों में कानूनी दक मिल 
गया । कम्पनी केवल व्यापार करनेवाली संस्था न रही, वह राज्य भी करने 
लगी। वह मालगुजारी वसूल करती, अपनी सेना रखती, ओर अपनी रक्ता 
करने के अलावा अधिक भूमि प्रास॒ करने के वास्ते दूसरों पर आ्राक्रमण 
भी करती थी। अब उसके लिए भारत में राज्य-स्थापना का मार्ग साफ हो 
गया। उत्तर भारत में एक स्थान के बाद दूसरे स्थान पर अधिकार प्राप्त 
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करने के लिए: उसके पास यथेष्ठ धन-जन होता गया | भारत में अ्रेंगरेजी 
राज्य की स्थापना का रहस्य यही है कि अंगरेजों ने इसी देश के एक भाग 
के आदरमियों तथा यहाँ के ही घन के सहारे यहाँ के दूसरे भाग को प्रास 
किया; इसमें हमारी शाष्ट्रीयता की कमी का स्पष्ट भाग है । 


प्रान्तों की रचना--- पहले कम्पनी का प्रबन्ध एक डायरेक्टरों 
की सभा करती थी। इसमें २४ डायरेक्टर ओर एक गवर्नर होता 
था। संतरहवीं सदी के अन्त में कलकत्ता, बम्ब्ई और मदरास में 
अलग-अलग प्रबन्धक्ता गवर्नर या प्रेसीडेन्ट रहने लगा; प्रत्येक का 
शासनाधीन प्रदेश प्रेसीडेन्सी कहा जाता था। हरेक प्रेसीडेन्सी सीधे 
डायरेक्टरों के अधीन थी | गवर्नर अपनी प्रेसीडेन्सी का प्रबन्ध 
एक कॉसिल द्वारा करता था । धीरेघीरे कम्पनी के अधिकार में 
अधिक भूम आती गई, और वह इसे ऊपर बताए हुए. तीन प्रेसीडे- 
सियों म॑ से किसी-न-किसी में शामिल करती गई। इस प्रकार प्रेसीडेसी 
का अथ बड़ा प्रान्त हो गया। जम इन प्रेसीडेंसियों की सीमा बहुत 
अधिक बंद गई ओर शासन की दृष्टि से असुविधा मालुम होने लगी 
तो क्रमशः नए प्रान्त बनाए. गए । 


कम्पनी का सबन्ध---कम्पनी को भारत से अ्रधिक-से-अधिक 
धनससंभ्रह करने को इच्छा थी। उसने गरीब किसानों से खूब कतकर 
मालगुजारी वसूल की | दूसरे कर प्रास॒ करने के लिए. भी उसने जनता 
के प्रति कठोरता की नीति बर्ती। उसके कर्मचारियों के लोभी और 
रिश्वतखोर होने के कारण सब कारोबार ओर उद्योग-घन्षे नष्टनश्रष्ट 
हो गये ओर न्यायालयों में बहुत बेश्न्साफी होने लगी । सन्‌ १७७२ में 
वार्न हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर हुआ । उसने मालगुजारी के सम्बन्ध में 
जमीदारों से पाँच वर्ष के लिए. बन्दोबस्त किया | मालगुजारी का ठेका 
दिया जाने लगा और उसे वसूल करने के लिए हिन्दुस्तानी कर्मचारियों 
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को हटा कर उनका काम योरपीय कलेक्टरों को दे दिया गया। इसी 
समय से प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर होने की प्रथा. चली। कलेक्टर 
ही, पंडितों ओर मौलवियों की सहायता से, हिन्दुओं और मुसलमानों के 
मुकदमों का फैसला करने लगा । कलकत्ते में अपील की दो अदालत 
स्थापित की गई--सदर दीवानी अदालत, माल के मुकदमों की अपील 
के लिए; ओर सदर निजामत अदालत, फौजदारी मामलों की अपील 
के लिए | 

पालिमेंट का हस्तक्षेप; रेग्यूलेटिंग एक्ट---सन्‌ १७५७ 
से कम्पनी के राज्य का विस्तार होता गया । कम्पनी की प्रभ्जुता 
स्थापित होगे तथा उसके कमचारियों के अधिकाधिक घनवान होने 
पर इंगलेंड की जनता का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ । 
कम्पनी का राज प्रबन्ध बहुत खराब था। ख्वय॑ अँगरेज नेता उसकी 
निन्दा करते थे । इसके अतिरिक्त उसकी माली हालत खराब हो जाने से उसे 
रुपए की सख्त जरूरत हुई। पार्लिमेंट से ऋण मांगने पर पार्लिमेंट को 
कम्पनी के अधिकारों में खुला हस्तक्षेप करने का अवसर मिला | इस 
प्रकार सन्‌ १७७२ में उसने कम्पनी के प्रदेशों के सुशासन के लिये ररिग्यू- 
लेटिंग एक्ट नाम का कानून बताया। भारत के सम्बन्ध में पार्लिमेंट का 
यह सबसे पहला कानून .था। इसके द्वारा कम्पनी पर पार्लिमेंट का नियंत्रण 
अधिक हो गया । कम्पन्नी के भारतीय प्रदेशों का एकीकरण करने के ल्लिए 
बम्बई ओर मदरास की सरकारें बंगाल सरकार के अधीन की गईं | बंगाल 
का गवर्नर गवनर-जनरले कहा जाने लगा। वार्न हेस्टिगस पहला गवर्नर- 
जनरल हुआ । उसकी सहायता के लिये चार मेम्बरों की कौंसिल या कार्य- 
कारिणी सभा बनाई गई । कलकत्ते में एक प्रधान जज और तीन दूसरे 
जजों की प्रधान अदालत ( सुप्रीम कोर्ट ) की स्थापना की गई। अब से 
कम्पनी के सारे राज्य पर गवनर-जनरल और उसकी कौंसिल का अधिकार 
'हो गया । | 


' भारत में अ्रँगरेजी राज्य का विस्तार श्फू 


इस रेग्यूलेटिंग एक्ट का संशोधन सन्‌ १७८७४ में पिट के बनाए हुए. 
कानून से हुआ | पिट के कानून के अनुसार कम्पनी के शासनप्रबन्ध की 
देखरेख करने के लिये पार्लिमं- की ओर से 'बोड-आफ-कंट्रोल' नाम की 
नियंत्रण करनेवाली कमेटी बनाई गई, जिसमें ६ सदस्य रखे गए । घीरे-घीरे 
भारत के अँगरेजी राज्य पर पार्लिमेंट का हस्तक्षेप बंढता गया। 
गवनर-जनरल के कॉंसिल के सदस्यों की संख्या में एक की कमी कर 
दी गई, अर्थात्‌ अब से उसमें चार की जगह तीन सदस्य रहने लगे | इस 
प्रकार केवल एक सदस्य द्वारा समर्थन होने पर भी गवर्नरजनरल अपनी 
इच्छानुसार कार्य कर सकता था । पीछे जाकर यह नियम कर दिया गया कि 
विशेष दशाश्रों में वह कौंसिल के मत के विरुद्ध भी काय कर सके । 

अन्य चाटर एक्ट--सन्‌ १७७३ के बाद प्रति बीसवें वर्ष 
कम्पनी को नयी सनद दी जाने लगी | सनद बदलते समय पार्लिमेंट भारतवर्ष 
के शासन-सुधार के सम्बन्ध में कानुन बनाती थी, जिन्हें “चार एक्ट कहा 
जाता था | सन्‌ १७७३ के बाद पहली बार सन्‌ १७६३ में कम्पनी की सनद्‌ 
बदली गई । इस वर्ष के चार्र-कानून से भारत में एक सीमा तक व्यापार 
करने का अधिकार दूसरे अंगरेज व्यापारियों को भी दिया गया | 
. सन्‌ १प्प१३ के कानून से कम्पनी का भारत के व्यापार का एकाधि- 
कार उठ गया, सब अंगरेजों को यहाँ व्यापार करने की ग्रनुभति हो गई । 
भारत में शिक्षाप्रचार के लिए. कम-से-कम एक लाख रुपया सालाना 
खर्च करने की व्यवस्था की गई । यह नियम किया गया कि उच्च पदों की 
नोकरी इंगलेंड-नरेश की इजाजत से दी जाया करे। 

१८३ ३ के कानून से भारत सरकार का मुख्य अधिकारी बंगाल का 
गवर्नर-जनरल न कहला कर भारत का गवनर-जनरल कहलाने लगा | भारत 
सरकार को कम्पनी के समस्त राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार 
हो गया, मद्रास ओर बम्बई की सरकारों को कानून बनाने का अधिकार 
नरहा । गवनर-जनरल की कॉपिल में कानून-सदस्य ओर बढ़ गया । यह 
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केवल कानून बनाने के समय ही कोंसिल में भाग ले सकता था। पहला 
कानून-सदस्य मेकाले था, जिसकी अंगरेजी शिक्षा-प्रचार सम्बन्धी नीति 
प्रसिद्ध है। भारतीयों को यह आश्वासन दिया गया कि सरकारी नोकरियाँ 
मिलने का मार्ग उनके लिए. खुला रहेगा, कोई आदमी अपने रंग, जाति, 
या धर्म आदि के कारण उनसे बंचित नहीं किया जायगा | आगरा ओर 
- अवध-प्रान्त के लिए एक लेफ्टिनेंट-गवर्नर नियुक्त किया गया । 
सन्‌ १८४३ के कानून में यह स्पष्ट कर दिया गया कि भारत में राज्य 
करने का असली अधिकार ब्रिथिश सरकार को है; हाँ, जब तक पार्लिमेंट 
खुद शासन करना न चाहे तब तक कम्पनी बादशाह के नाम से राज्य कर 
सकती है | इस समय से बंगाल, बिहार ओर उड़ीसा के शासन के लिए 
एक अलग लेफ्टिनें--गवनर नियुक्त किए. जाने से गवनर-जनरल इस कार्य 
से मुक्त होगया। अब कानून-सदस्य कोंसिल के दूसरे सदस्यों के समान 
अधिकार पाकर इसमें बैठने ओर सम्मति देने लगा, तथा कानून बनाने 
के लिए. छः अतिरिक्त सदस्य बनाए. गए. । इस प्रकार गवर्नर-जनरल, जंगी 
लागट, कौंसिल के चार मेम्बरों ओर इन छुः अतिरिक्त सदस्यों को मिला कर 
प्रथम बार बारह सदस्यों की विधान सभा बनाई गई | तिविल सर्विस के लिए. 
प्रतियोगता के आधार पर दरवाजा सब के लिए खोल दिया गया, परन्तु 
परीक्षा इंगलेंड में ही होने के कारण भारतीयों को विशेष लाभ न मिला | 
सन्‌ १८५७ का संग्राम; कम्पनी का अन्त---भारतीयों 
. को अगरेजों की अधीनता अधिकाधिक अस्म होती जा रही थी, उनका » 
आशिक, धार्मिक, राजनैतिक और सामाजिक असनन्‍्तोष बढ़ता जा रहा 
था। वे समय-समय पर उनसे लड़कर अपने स्वाधीनता-प्रेम का परिचय 
देते रहं। लाड डलहोजी के शासन में ऐसा मालूम पड़ा कि भारत के 
एक हिस्से के बाद दूसरे हिस्से को किसी-न किसी बहाने से, तेजी से अँगरेजों 
की अधीनता में लाया जा रहा है, इस पर सन्‌ १८५७ में भारतीय स्वतंत्नता 
का सुप्रसिद्ध संग्राम हुआ । हिन्दुओं ओर मुसलमानों ने मिलकर मारत में 
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अ्रगरेजी सत्ता को नष्ट करने का अथत्न किया, परन्तु संगठन की कमी) 
उद्देश्य की असमानता ओर सुयोग्य नेतृत्व के अभाव के कारण वे असफल 
रहे । कुछ देश-द्रोही भारतीयों की सहायता से अँगरेजों की विजय रही । 

सन्‌ ई८४८ से कम्पनी का अन्त हो गया, भारत का शासन-प्रबन्ध 
उसके हाथ से निकलकर पार्लिमेंट के अधीन हों गया। स्मरण रहे कि 
कम्पनी को अपने अन्तिम समय तक भारत में हुकूमत करने का कानूनी 
अधिकार प्राप्त न था, उसके बड़े-से-बढ़े अधिकारी अपने आपकों मुगल 
सम्राट. के 'फिद्विए. खास अर्थात्‌ विशेष सेवक कहते थे ओर सनदों और 
कानूनी कागजों में लिखते थे | १८५५७ की राजक्रान्ति तक सब राजकाज , 
यहाँ के मुगल-सम्राट के नाम से होता था । पीछे अँगरेजों ने असफल 
बहादुरशाह को नजरबन्द करके रंगून भेज द्िया। तब से इंगलेंड का 
बादशाह भारत- सम्राद कहा जाने लगा ओर किसी मारतवासी का भारत- 
सम्राट बनना बन्द हो गया । 

कम्पनी के समय की भारतीय शासन-व्यवस्था पर विचार करने से यह 
स्पष्ट है कि इस समय इसमें भारतवासियों का कोई हाथ न था; शासक 
जैसा चाहते ये, प्रबन्ध करते थे; यदि उन्होंने कोई सुधार किया तो उसमें 
उनकी सुविधा या इच्छा ही प्रधान रही | 


-<मकक३+>- 


फा० रे 


क्‍ तीसरा अध्याय 
भारतीय शासन-विकास 


(१) 
सन्‌ १८५८--१६१८ 
हमारी हादिक इच्छा है कि भारत में शान्ति-पूण वातावरण 
में उ्योग-धंधों की उन्नति की जाय, सव-साधारण के ज्ञाभ ओर 
सुधार के कार्य किए जाये, और शासन-कार्य का इस प्रकार 
संचालन किया जाय कि हमारी समस्त प्रजा का कल्याण हो ।! 


'. -म० विक्टोरिया की घोषणा, सन्‌ ९८५८ 

अगर ये ( सार्ले-मिन्टो ) सुधार भत्यक्ष या परोक्ष रूप 

से मारत को पालिमिंटरी शासन-व्यवस्था की ओर ले जाते हैं तो 
-कम-से-ऋस में तो इनसे कोई वास्ता नहीं रखू गा । 


“5जलाड मार्लें, सन्‌ १६०६ 

पार्लिमेंट का समय---पदले कहा जा चुका है कि सन्‌ १८५८ 

से भारत में ब्रिटिश पालिमेंट का शासन स्थापित हुआ, ओर यह देश 

१५ अगस्त १६४७ को स्वाधीन हुआ । इस प्रकार पार्लिमेंट का शासन 

लगभग नब्बे वर्ष रहा । मारतीय शासन-नीति की दृष्टि से इसके स्थूल 

रूप से तीन भाग किए जा सकते हैं-- 

(क) सन्‌ श्यूभ८ से १६१८ तक | दृढ़ केन्द्रीय शासन की स्थापना, 

ओर शासन-कार्य में भारतीयों के सहयोग की बृद्धि । 


(ख) सन्‌ १६१६ से १६४६ तक। उत्तरदायी शासन और प्रान्तीय 
स्वराज्य । 
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(ग) सन्‌ १६७६ से १४ अगस्त १६४७ तक । भारत की स्वतंत्रता- 
प्राप्ति, परन्तु साथ ही पाकिस्तान-राज्य का निर्माण । 

सन्‌ १८५८ का कानून--इस वर्ष पार्लिमेंट ने भारतवर्ष 
के बेहतर शासन का कानून पास किया | इसके अनुसार भारत का 
शासन “प्रबन्ध कम्पनी के हाथ से हटाकर इंगलेंड' के शासक को सौंपा 
गया; जो पीछे भारत का सम्राद (या साम्राशी ) कहा जाने लगा। 
एक भारत-मंत्री की निथुक्ति की गई। कम्पनी के कोर्ट-अआफ-डायरेक्टर्स 
ओर बोड-आफ-कंट्रोल के सब अधिकार उसे दे दिए गए ( भारत-मन्त्री 
को शासन-काय में सहायता देने के लिए १५ सदस्यों की एक इण्डिया- 
कौंसिल बनाई गई । इसके सम्बन्ध में विशेष आगे लिखा जायगा | 

महारानी विक्टोरिया की घोषणा; सरकारी नीति-- 
ब्रिटिश पार्लिमेंट की सम्भति से महारानी विक्टोरिया ने भारतीय शासन 
सम्बन्धी सच अधिकार अपने हाथ में ले लिए.। उनकी घोषणा (नवम्बर 
१८४८) में पुरानी संप्रियों को पालन करने का आश्वासन देते हुए. कहा 
गया कि हम अपने बतमान (भारतीय) राज्य का और अधिक विस्तार 
नहीं चाहते । जबकि हम अपने राज्य या अधिकारों पर किसी को आक्रमण/ 
न करने देंगे, हम राजाओं के राज्य या अधिकारों पर भी कोई आघात 
न होने देंगे | हम देशी राजाओं के अ्रधिकारों तथा मान-प्रतिष्ठा का 
अपने अधिकारों तथा मान-प्रतिष्ठा की तरह सम्मान करेंगे । इसी घोषणा 
में भारतीयों की धार्मिक भावना की रक्षों, उनके साथ सम्तानता का व्यवहार 
करने और उन्हें बोग्यतानुसार सरकारी पद देने, देश की ओद्रोगिक उन्नति 
करने ओर शासन-कार्य को लोकद्दित की दृष्टि से संचालित करने का 
आश्वासन दिया गया | 

भारतीय जनता ने इस घोषणा को बड़ा महत्व दिया और इसे अपना 
अधिकार-पत्र माना | पर पीछे उसे इस विषय में बहुत निराशा हुईं, जो 
उत्तरोत्तर बदती गईं । 
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भारत-मंत्री---पहले कहा गया है कि पार्लिमेंट भारत का शासन- 


प्रबन्ध भारत-मंत्री के द्वारा करने लगी। भारत-मंत्री पालिमेंट की दो 
सभाओं (कामन्स सभा ओर लाड सभा) में से किसी एक का सदस्य होता 
था | उसके दो सहायक होते थे, एक तो स्थायी, ओर दूसरा पालिमेंट की 
उस सभा का सदस्य, जिसका भारत-मंत्री सदस्य न हो । उसकी एक समा 
(इंडिया-कोंसिल) होती थी। भारत-मन्त्री के दफतर को इशिडिया-आफिस' 
कहते थे | यह इंगलेंड की राजघानी लन्दन में था। इसका सब खर्च॑ 
भारत के खजाने से दिया जाता था। भारत-मंत्री को सम्राद, अपने प्रधान 
मन्‍त्री के परामर्श से, नियुक्त करता था | ब्रियिश मन्त्रिमण्डल का सदस्य 
होने के कारण, भारत-मन्त्री की नियुक्ति ओर बर्‌ख़ास्तगी वहाँ के अन्य 
राजपन्त्रियों के साथ लगी हुई थी। वह पार्लिमेंट के सामने प्रति वध मई 
महीने की पहली तारीख के बाद, भारतवर्ष के आय-व्यय का हिसाब पेश 
करता था। उस समय पार्लिमेंट के सदस्य भारतवर्ष के शासन सम्बन्धी 
बिषयों पर अलोचना कर सकते थे | इसे भारतीय बजट की बहस 
कहते थे | 


समय-समय पर पार्लिमेंट को भारत सम्बन्धी आवश्यक सूचना देते 
रहना भारत-मन्त्री का ही काम था । सम्राद चाहता तो इसके द्वारा भारत- 
सरकार के बनाए. क़ानून को रद्द कर सकता था। भारतवषं के जंगी लाट 
(कमांडरनचीफ़), बंगाल, तथा बम्बई ओर मद्रास के गवर्नर, इनकी कौंसिलों 
के सदस्य, हाईकोट के जज, तथा अन्य उच्च राजकर्म-चारियों की नियुक्ति 
के लिए यह समप्राद को सम्मति देता था। 

भारत-मन्त्री भारतीय शासन के लिए पार्लिमेंट के प्रति उत्तरदाता 


था। उसे भारतीय शासन-व्यवस्था के निरीक्षण ओर नियंत्रण के नियम 
मनाने का अधिकार था | 


इंडिया कॉसिल---भारत-मन्त्री को शासन सम्बन्धी कार्य में 
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सहायता या परामश देनेवाली सभा 'इंडिया-कॉंसिल” कहलाती थी | इसका 
अधिवेशन भारत-मन्त्री की आशा से एक मास में एक बार होता था! 
इसका सभापति भारत-मन्त्री, अथवा उसका सहकारी मन्त्री या भारत- 
मन्त्री द्वारा नामजद, कोंसिल का कोई सदस्य होता था | इस कौंसिल के 
सदस्यों को भारत-मन्त्री नियुक्त करता था। भारत-मन्त्री को कोंसिल में 
साधारण मत ( वोट ) देने के अतिरिक्त एक अधिक मत देने का भी 
अधिकार था। विशेष अवसरों पर वह इस कौंसिल के बहुमत बिना भी 
कार्य कर सकता था । साधारणतया भारतवर्ष को कोई आशा या 
सूचना भेजने, अथवा गवनर-जनरल या ग्रान्तीय सरकारों के साथ भारत- 
मन्‍्त्री का पत्र-व्यवह्ार होने का ढंग कोंसिल-युक्त भारत-मन्त्री द्वारा 
निश्चित किया जाता था | | 


केन्द्रीय सरकार क अधिकार-बृद्धि--सन्‌ १७७३ के 
रेग्यूलेटिंग एक्ट से भारत का शासन-प्रबन्ध केन्द्रित होने लगा था। 
अब शासन-प्रबन्ध पालिमेंट के हाथ में आ जाने पर वायसराय के 
अधिकार तथा उत्तरदायित्व और भी बढ़ गए.। प्रान्तीय सरकारों को 
उसके आदेशानुसार काम करना होता था, ओर उन्हें हरेक विषय की 
सूचना केन्द्रीय सरकार को देनी होती थी। उनके वास्ते नए टैक्‍स लगाने' 
या ऋण लेने के लिए केन्द्रीय सरकार की, तथा किसी विषय का कानून 
बनाने या उसे अमल में लाने के लिए. गवनर-जनरल की आशा लेना 
जरूरी था । इस प्रकार प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकार की एजन्ट मात्र 
हो गई | द 
कोंसिल-कानून--ब्रिटिश पालिमेंट ने सन्‌ १८६१ में इन्डियन 
कौंसिल्स एक्ट पास किया, उसके अनुसार मदरास ओर बम्बई की 
सरकारों को कानून बनाने का अधिकार फिर दिया गया, जो १८१३ में 
छीन लिया गया था ? यह व्यवस्था की गई कि कानून बनाने के लिए 
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कार्यकारिणी कोंसिल के सदस्यों में सरकार द्वारा कुछ सदस्य गैर-सरकारी 
भी नामजद किए जाया करें। इस कानून के अनुसार पीछे बम्बई ओर 
मदरास के अलावा कई अम्य प्रान्तों में भी विधान-परिषदों की स्थापना 
हुईं। सन्‌ १८५३ में केन्द्रीय विधान-समा बनने की बात पिछले अध्याय 
में कही जा चुकी है । अब उसके शअ्रतिरिक्त मेम्बरों की संख्या १२ तक हो 
सकती थी । गैर-सरकारी. मेम्बर . भी नियत होने लगे, ओर यह्द नियम हो 
गया कि इनकी संख्या आधी से कम न रहे | जिस जगह. विधान-सभा 
का अधिवेशन हो, वहाँ के प्रान्तीय शासक को उसके अतिरिक्त मेम्बर 
के अधिकार प्राप्त हो गए | 

सन्‌ श्य्य५ ई० से भारतीय राष्ट्रसभा ( कांग्रेस ) का शासन-सुधार 
सम्बन्धी वेध और सज्शठित आन्दोलन आरम्म हुआ | बहुत-कुछ उसके 
फल-स्वरूप श्य६२ का “इन्डियन कोंसिल्स एक्ट बनाया गया । इससे 
विश्वविद्यालयों, म्युनिसिपेलयियों ओर जिल्ला-बोडों को तथा जागीरदार 
आदि विशेष समूहों को विधान-परिषदों के लिए सदस्य चुनने का अधिकार 
मिला । यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। सदस्यों को परिषदों में प्रश्न 
पूछुने का तथा बजट पर बहस करने का भी कुछ अधिकार दिया 
गया था। . 


बंग-विच्छेद, राष्ट्रीय आन्दोलन और आतंकवाद-- 
काँग्रेस की शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी, यह अँगरेजों को अच्छा 
नहीं लगा । वे कॉग्रेस को हिन्दुओं की संस्था कहते हुए. मुसलमानों को' 
उससे अलग रखने की कोशिश करते रहे | सन्‌ १६०५ में ला कर्जन ने 
बंगाल के दो ढुकड़े कर दिए, जिससे बंगाल के नए प्रान्त में मुसलमानों का 
हिन्दुओं से मेल कम रहे ओर “पूर्वी बंगाल ओर आसाम प्रांत में मुसलभानों 
का बहुमत हो । इसका जनता ने बहुत विरोध किया । देशव्यापी स्वदेशी 
आन्दोलन और विदेशी वस्तु-बहिष्कार का सूत्रपात हुआ । खासकर श्रग्विन्द 
ओर तिलक के नेतृत्व में राष्ट्रीय दल ( गरम दल ) का संगठन हुआ । 
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श्री दादाभाई नोरोजी ने बतलाया कि भारत - का ध्येय स्व॒सज्य है। सन 
१६०७ के सूरत में होने वाले कॉग्रेस-अधिवेशन में गरम और नरम दल 
का स्पष्ट विवाद सामने आया । सरकार द्वारा घोर दमन होने के बाद 
कांग्रेस में नरम दल्ल का बोलबाला रह गया | 

इधर कुछ लोगों, विशेषतया युवकों का क्रांग्रेस के वैध आन्दोलन पर से 
विश्वास उठगया | उन्होंने आतंक-मार्ग को ग्रहण किया | जगह-जगह गुप्त 
सभाएं, संगठित की गई । अख्र-शस्र ओर धनससंग्रह करने के लिए डाके 
डाले गए! | कहीं एक अँगरेज अफसर को मार डालने की योजना की. गई, 
कहीं दूसरे को गोली का निशाना बनाया गया । कहीं गवर्नर आदि की रेल 
उलठने का प्रयत्न किया गया | हे कह 

माले-मिन्टा' सुधार और साम्प्रदायिक निर्वाचन-- 
सन्‌ १६०८ से नरम दल वाले ही कॉम्रेस का अधिवेशन करने लगे थे । 
गवनर-जनरल लाड पमिन्‍्ये ने उन्हें संतुष्ट करने के लिए भारत-मंत्री ला 
मालें से विचारविनिमय किया | फल-स्वरूप सन्‌ १६०६ में 'मार्लें-मिन्टो 
सुधार कानून बना । इसके अनुसार भारतीय विधान-सभा में साठ 
स्थ होने लगे--३३ नामजद ओर २७ निर्वाचित । प्रात्तीय विधान- 
रेपदों में गेर-सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। कुछ सदस्य पत्यक्ष 

रूप से भी निवाचित होने लगे; अधिकांश निर्वाचन तो अप्रत्यक्ष ही था | 
अब से भारत-सरकार का एक सदस्य भारतीय होने लगा । प्रान्तीय सरकारों 
के सदस्यों में भारतीयों को भी शामिल करने कीं व्यवस्था की गई । 

जहाँ एक ओर विधान सभाओं में भारतीयों की बल बढ़ायां जा रहा 
था, दूसरी ओर उसे घटाने: की भी योजना कर ली गई थी ।: स्वयं सरकार 
के इशारे पर मुसलमानों का डेप्यूटेशन लाड मिन्‍्टो से मिला था.। अन्ततः 
नये सुधारों में, मुतलमानों के लिए. भारतीय विधान-समा' में, ओर पंजाब 
को ( जहाँ मुसलमानों की आबादी अधिक थी ) छोड़कर अन्य: प्रान्तों की 
विधान-परिषदों में प्रथक्‌ साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रथा जारी कर दी गई.) 
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इस प्रकार जातिगत निर्वाचन के; रूप में भारतीय राष्ट्रीयता के लिए एक 
विष-वृक्त लगा दिया गया, जो पीछे उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया । 

मुस्लिम लीग--अधिकारियों की भेद-साव-नीति, मेहतानी या 
स्थायतों से मुसलमान प्रभावित होते रहे | उन्होंने कांग्रेस में विशेष भाग 
लेना पसन्द न किया | अपने राजनैतिक आन्दोलन की स्वतन्त्र व्यवस्था 
करने के लिए उन्होंने सन्‌ १६०३६ में मुस्लिम लीग की स्थापना कर ली | 
उसने बंगाल के दो टुकड़े किए. जाने की सराहना की ओर साम्प्रदायिकता 
का खूब प्रचार किया | 


होम रूल आन्देलन-सन्‌ १६११ में भारतीय लोकमत से ु 
प्रभावित होकर सरकार ने बंग-मंग को रद्द किया । इससे देश में प्रसन्नता 
ओर कृतश्ता की लहर दौड़ती मालूम हुईं, पर जनता के अक्षंतोष के कितने 
ही कारण बने रहे। प्रथम योरपीय महायुद्ध ( १६१४-१८ ) में इंगलड 
ओर उसके मित्र-राष्ट्रों ने पराधीन देशों के लिए आत्म-निर्णय के सिद्धान्त 
की घोषणा की | इससे मारतीय जनता में स्वराज-प्राप्ति के लिए. नई आशा 
ओर उत्साह का उदय हुआ | इसी समय लोकमान्य तिलक ओर श्रीमती 
एनीविसेंट ने होमरूल-लीग” (स्वशासन-संघ) स्थापित की। देश भर में 
जगह-जगह इसकी शाखाएँ फैल गई | लोकमान्य का यह वाक्य आदमी- 
आदमी की जबान पर चढ़ गया--राज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, 
ओर मैं इसे लूगा !' 

सन्‌ १६१७ की घेाषणा।-पपर्तिमेंट कुछ समय से मारत के 
शासन-कार्य में भारतीयों का सहयोग प्रास करने की नीति अपना रही थी, 
पर उसकी गति बहुत धीमी थी; फिर खासकर अँगरेजी शिक्षा ओर राष्ट्रीय 
साहित्य के प्रचार, यातायात की सुविधाएँ, शासन की एकता, पाश्चात्य 
देशों की प्रजातंत्रात्मक शासन-पद्धति के ज्ञान, तथा स्वतंत्र देशों: के, इति- 
हास से प्रभावित होकर भारतीयों की राष्ट्रीय भावना बढ़ती जा रही थी । 
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कांग्रेस जनता के असन्तोष को अधिकाधिक व्यक्त करतीं जा रही थी। 
ऐसी दशा में शासन-कार्य में भारतीयों के सहयोग मात्र से काम नहीं चल 
सकता था | जनता की जोरदार माँग थी कि सरकार अपनी नीति में 
मौलिक सुधार करे । 

अगस्त १६१७ में भारत-मंत्री ने व्रियेश पालिमेंट में भारतीय शासन 
सम्बन्धी नीति की घोषणा की; उसकी मुख्य बातें ये थीं--- 

(अर ) भारत में क्रमशः उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाय 
ओर इसके लिए भारतीयों का शासन के प्रत्येक विभाग में अधिकाधिक 
सम्पक हो | 

( आ ) भारत जो उन्नति करे, वह ब्रिटिश साम्राज्य का भाग रहते 
हुए ही करे | 

(इ) प्रान्तीय सरकारों को भारत-सरकार से अधिकाधिक स्वतंत्र 
किया जाय ! 

( ई ) उन्नति-क्रम के समय ओर सीमा का निर्णय ब्रिटिश सरकार 
ओर भारत-सरकार करेगी ( भारतीय जनता नहीं ) | 

नवम्बर १६१७ में भारत-मंत्री श्री मांटेग्यू भारत आए. और अनेक 
सरकारी तथा गैर-सरकारी कायकताओं से मिले । फिर उन्होंने वायसराय 
चेम्स्फोर्ड के साथ मिलकर भारतीय शासन-सुधारों की योजना तैयार की, जो 
उन दोनों के हस्ताक्षर से जुलाई १६१८ में प्रकाशित हुई ! यह मांट-फोड्ड 
स्कीम' के नाम से प्रसिद्ध हुई | 





च् 
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(२) 

. सन्‌ १६१६--४६ कर 
शुरू में हमारी दृष्टि ऊँची सरकारी नौकरियाँ या शासन में 
कुछ अधिकार पा ज़ेने पर थी । बाद में स्व॒राज्य का अस्पष्ट ओर 
धु धला रेखा-चित्र हमारे सामने आया, और तब पूर्ण स्वा- 

घीनता के ध्येय की स्थापना हुई । 
--शान्ति प्रसाद वर्मा 


हम भारतीय प्रजाजन भी अन्य राष्ट्रों की भांति अपना 
जन्म-सिद्ध अधिकार मानते हैं कि हम स्वतंत्र होकर रहें, अपने 
परिश्रम का फल भोगें ओर हमें जीवन-निर्वाह के लिए आव- 
श्यक सुविधायें प्राप्त हों, जिससे हमें भी विकास का पूरा मौका . 
मिले । अत: हम शपथ-पूर्वक संकल्प करते हैं कि पूर्ण स्वराज्य 
की स्थापना के हेतु कांभ स समय-समय पर जो शअज्ञाएँ देगी, 
उनका हम पालन करते रहेंगे । 


-स्वाधीनता का धोषणा-पत्र, सन्‌ १६३० 


सन्‌ १६१६ का शासन-सुधार---प्रांटफोर्ड सुधार-योजना 

के आधार पर ब्रिटिश पालिमेंट ने सन्‌ १६१६ में एक्ट पास किया, 
उसके अनुसार भारतीय शासन में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए ;-- 

१--विधान सभाश्रों के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई ओर जनता के 

प्रतिनिधियों की संख्या नामजद सदस्यों से अधिक की गई | मताधिकार 

का क्षेत्र बदाया गया ) लगभग ७५ लाख व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त 


भारतीय शासन-बिकास (२) २७ 


हुआ । केन्द्रीय विधान-मंडल में एक की जगह दो सभाएँ की गई--- 
भारतीय विधान-सभा ओर. राजपरिषद । 

भारतीय विधान सभा के सदस्यों की संख्या :१४० निर्धारित की गई । 
उसके ४० नामजद सदस्यों में से २६ से अधिक सरकारी नहीं हो सकते 
थे। कुल सदस्यों में कप्र-सेकम १०० सदस्य निर्वाचित होनें आवश्यक थे । 
प्रान्तों के सदस्यों की संख्या अलग-अलग थी । संयुक्र प्रान्त में ८ हिन्दू , ९ 
मुस्लिम, १ योरपियन, ओर १ जमींदार निर्वाचित ओर १ सरकारी: तथा १ 
गेर-सरकारी सदस्य नामजद्‌ थे | इस सभा की आयु तीन वर्ष थी।. राज- 
परिषद्‌ में ६० सदस्य होने लगे--३३ निर्वाचित ओर २७ नामजद | 
नामजद सदस्यों में सरकारी सदस्यों की संख्या २० से अधिक नहीं होती 
थी । निर्वाचकों के लिए योग्यता का आर्थिक परिमाण बहुत अधिक 
निर्धारित किया गया था। इसलिए यह भारतीय विधान-सभा की 
अपेक्षा बहुत कम निवाचकों का प्रतिनिधित्व करती थी। इस सभा की 
आयु ५ वष थी । । 


प्रान्तों की विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या जुदा-जुदा थी | सब 
से अधिक सदस्य बंगाल में थे; वहाँ ११६ सदस्य थे। संयुक्त प्रान्त की 
विधान-परिषद के सदस्यों की संख्या १२३ निर्धारित की गई; इनमें 
से १०० सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते थे, और २३ गवनर द्वारा 
नामजद | विधान परिष्दों की आय तीन वपष्र होती थी। साम्प्रदायिक 
निर्बाचन अब पहले से भी अ्रधिक था । 


२--केन्द्रीय और प्रान्तीय विषयों को अलग-अ्रलग करके प्रान्तीय 
विषयों को दो भागों में विमक्त किया गया--हस्तान्तरित और रक्षित | 
हस्तान्तरित विषयों में भारतीय मन्त्रियों की जिम्मेवारी रखी गई । इनका 
प्रबन्ध गवनर अपने मन्त्रियों के परामर्श से करता था, जो प्रान्तीय 
विधान-परिषदों के प्रति उत्तरदायी होते थे। हस्तान्तरित विषयों में 
स्थानीय स्वराज्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऋषि, उद्योग-धन्चे आदि रखे गए । 
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दूसरे प्रकार के विषय रक्षित कहे गए और गवनर की कायकारिणी 
को सौंपे गए। इनके लिए. कायकारिणी' के सदस्य विधान परिषद के 
अधीन न होकर गवनर के प्रति उत्तरदायी होते थे। इस प्रकार के त्रिष्रयों 
में शान्ति, कानून; भूमि-कर, आय-व्यय आदि महत्वपूर्ण विषय रखे गए. । 
इस प्रकार उत्तरदायी शासन पद्धति आंशिक रूप में, नो प्रान्तों में आरम्भ 
की गई--बंगाल, बम्बई, मदरास, सयुक्रप्रान्त, पंजाब, विहार-उड़ीसा, 
मध्यप्रान्त-बरार, बर्मा ओर आसाम में | 


[ जिस शासन-पद्धति से शात्तन-कार्य इस प्रकार दो भागों में विभक्त 
किये जाते हैं, उसे दोहरी शासन-पद्धति ( डायकी ) कहते हैं | ] 


३--इस कानून से केन्द्र में उत्तरदायी शासन आर्म्म नहीं किया 
गया, भारत सरकार ब्रियिश पालिमेन्ट के प्रति ही उत्तरदायी रही। हाँ, 
उसमें तीन सदस्य भारतीय होने लगे । 


४--इस' कानून से इन्डिया-कौंसिल के सदस्यों की संख्या ८ ओर 
१२ के बीच में निश्चित की गई। कोंसिल की आयु पाँच वर्ष ठहराई 
गई । अब तक कोंसिल का खच भारतीय खजाने से दिया जाता था अब 
यह निश्चित किया कि भारत-मन्त्री का वेतन ब्रिटिश-कोष से दिया जाया 
करे, यह इसलिए, किया गया कि पार्लिमेंट मारत-मंत्री के कार्यों पर नियंत्रण 
रख सके । इंगलेंड में एक नए. अधिकारी अर्थात्‌ दाई-कमिश्नर की नियुक्ति 
की गईं। उसे भारत-सरकार के प्रति उत्तरदायी रखा गया | यह हंगरलैंड 
में भारत-सरकार के एजन्ट का काम करता था और भारतीय स्टोर-बिभाग 
विद्या्थीविमाग और भारतीय व्यापार-कमिश्नर के कार्य का निरीक्षण 
करता था तथा भारतवर्ष के लिए आवश्यक सामग्री ठेके से बनवाकर यहाँ 
मेजता था । 


इस कानन मे यह बात स्पष्ट की गई कि दस वर्ष बाद एक कप्तीशन 
नियुक्त किया जायगा, जो इस बात की जाँच करेगा कि सन्‌ १६१६ में 
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जो उत्तरदायी शासन प्रचलित किया गया, उसे कहाँ तक बढ़ाना, बदलना 
या घटाना ठीक होगा । 

सत्याग्रह और असहयेग---इसी समय सरकार ने भारतीय 
लोकमत की नितान्‍्त उपेक्षा करके 'रोलेट एक्ट नाम से कुप्रसद्ध दमनकारी 
कानून बना दिया । इस पर महात्मा गाँधी के नेतृत्व में जगह-जगह हजारों 
आदमियों ने सत्याग्रह किया। कांग्रेस का सन्देश गाँव-गाँव ओर घर-घर 
पहुँचा । कांग्रेस ने १६१६ के शासन-सुधारों को अपूर्ण, असन्तोषप्रद और 
निराशा जनक ठहराया ओर उनका बहिष्कार किया | सन्‌ १६२७० में कांग्रेस 
के उद्देश्य में से भारत के, ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर रहने की बात निकाल 
दी गई । इस वर्ष नये सुधारों के अनुसार विधान सभाओं का पहला निर्वा- 
चन हुआ, पर बहुत से योग्य व्यक्तियों ने असहयोगी होने के कारण 
उसमें भाग नहीं लिया । 

स्व॒राज्य-दल का कार्य-सन १६२२ में, कांग्रेस में एक 
ऐसा दल बन गया, जिसने चुनाव में भाग लेकर इन थोथे सुधारों को 
नष्ट करना उचित समझा | यह स्वराज्य दल था। इसने १६२३ के 
चुनाव में बद्स्‍ाल ओर मध्यप्रांत में बहुमत प्राप्त किया | इस से इन प्रान्तों 
में मन्त्रियों क। वेतन अस्वीकृत या नाममात्र को स्वीकृत हुआ, ओर सरकार 
की बार-बार हार हुई | 


मुडीमेन-कमेटी---सन््‌ १६२४ में भारतीय विधान सभा ने बजट की 
कई मर्दे तथा कर लगाने वाला सरकारी प्रस्ताव नामंजूर किया | सरकार को 
अपने विशेषाधिकार से काम चलाना पड़ा | इस तरह विधान समाश्रों के 
मत के अनुसार शासन-काय करने में सरकार को ब्रहुत कठिनाइयां हुईं । 
उन्हें दूर करने के विषय पर विचार करने के लिए अगस्त १६२४ में 
भांरत सरकार ने मुडीमेन-कमेटी नियुक्त की । कमेटी की दो रिपोट प्रकाशित 
हुई । बहुमत ने कुछ कठिनाइयाँ दूर करने के उपाय बतलाए,। अल्पमत 
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ने यह सिद्ध किया कि सुधार-कानून में विशेष परिवतेन किए. बिना शासन- 
सम्बन्धी कठिनाइयाँ दूर नहीं हो सकतीं | भारत-सरकार ने अल्यमत रिपोर्ट 
नामंजूर करके भारतीय विधान सभा में बहमत-रिपोर् स्वीकार करने का 
प्रस्ताव उपस्थित किया । इसके संशोधन में, सितम्बर १६२५ में विधान- 
सभा ने एक उप-प्रस्ताव पास किया ओर सुधार सम्बन्धी राष्ट्रीय मांग 
पेश की; इसे सरकार ने मंजूर नहीं किया | 


सन्‌ १६३४ के संविधान की रचना--सन्‌ १६१६ के शासन 
सुधारों के अनुसार, यहां सन्‌ १६२७ ई० में 'साइमन कमीशन” नियुक्त 
हुआ । इसके सातों सदस्य अँगरेज थे, और वे भी अनुदार विचार वाले । 
इस कमीशन की रिपो८ सन्‌ १६२६ में प्रकाशित हुई । पश्चात्‌ १६३० से 
१६३२ ई० तक लंदन में तीन बार “गोलमेज सभा” हुई, इसमें से केवल 
दूसरी में कांग्रेस ने महात्मा गांधी द्वारा भाग लिया। गोलमेज़ सभाओं 
तथा विविध कमेटियों के परिणाम-स्वरूप शासन सम्बन्धी प्रस्ताव 'श्वेत-पत्राँ 
में प्रकाशित किये गए. | यह श्वेत पत्र! पारलिमेंट की दोनों सभाओं की 
संयुक्त कग्नेटी के सामने उपस्थित किया गया | इस पर पार््षिमंट ने सन 
१६३५ का शासन-विधान बनाया | 


इस संविधान की मुझुय बार्ते---सन्‌ १६३५ के संविधान की 
मुख्य बातें ये थीं--- 

१--सम्पू्ण भारत (ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों ) के लिये संघ- 
शासन की योजना ' बनाई गई | इसके बारे में खुलासा आगे लिखा 
'जायगा । | 2 

२--प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना की गंई, परन्तु गवनरों को अनेक 
विशेषाधिकार दिए गए। 

३--बम्मा प्रान्‍्त ब्रिटिश भारत से अलग किया गया | पहले बम के 
अलावा आठ प्रान्तों में गवनर थे---बंगाल, बम्ब्ई, मदरास,. संयुक्रप्रान्त, 
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पंजाब, बिहार-उड़ीसा, मध्यप्रान्त-बरार और आसाम में | सन्‌ १६१४ के 
संविधान से इनमें तीन प्रान्त ओर बढ़े । सिन्‍ध को बम्बई से ओर उड़ीसा 
को बिद्वर से अलग करके दो नए प्रान्त बनाए गए। परश्चिमोत्तर सीमा- 
प्रान्त का शासक पहले चीफ कमिश्नर होता था, बह प्रान्त भी गवर्नर का 
प्रान्त बनाया गया । इस प्रकार कुल मिलाकर इस समय गबनरों के प्रान्त 
ग्यारह हो गए. । 
.. इन ग्यारह प्रान्तों में विधाननमंडलों का पुनस्संगठन किया गया। 
विधान सभा तो इन सभी प्रान्तों में रही | इनमें से छः प्रान्तों ( बंगाल, 
बम्बई, मदरास, संयुक्रप्रान्त, बिहार ओर आसाम ) में दूसरी सभा 
( विधान-परिषद ) भी स्थापित की गई। इसके विषय में व्योरेबार बातें 
आगे कही जायँगी । ) 

चीफ कमिश्नरों के प्रान्तों में पश्चिमोत्तर प्रान्त के न रहने की बात 
कही जा चुकी है| इस विधान से एक च्रीफ़-कमिश्नरी नई बढ़ाई गई-- 
पंथ-पिपलौदा । यह प्रदेश पहले होलकर राज्य का ही अंग था । 

४--संघर न्यायालय स्थापित करने की व्यवस्था की गई | 

[ संघ-शासन होने की दशा में जब कभी केर््रीय सरकार का किसी 
प्रान्तीय सरकार से, अथवा दो प्रान्तीय सरकारों का परस्पर में किसी विषय 
में मतभेद हो, था शासन-विधान की किसी धारा का अलग-अलग अर्थ 
लगाया जाता हो, तो उसका निणुय संघ-न्यायालय द्वारा होता है | ] 
| संघ शासन-येजना--संब-शासन का अर्थ कई राज्यों का 
सम्मिलित शासन है । जब कुछ राज्य आत्मरक्षा या आर्थिक अथवा राज- 
नैतिक उन्नति के लिए. अपनी सेना, व्यापार या राष्ट्रोत्रति आदि विभागों 
का प्रबन्ध सामूहिक रूप से करना चाहते हैं, ओर इस उद्देश्य से अपना 
संगठन करते हैं तो यह कहा जाता है कि उन्होंने अपना संघ (फेडरेशन) 
'बनाया"। संघ-शासन में संब्रान्तरित राज्यों की सरकारें अपने-अपने राज्य 
सम्बन्धी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विषयों मं. स्वाधीन रहती . हैं। वें अपनी 
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आय का कुछ भाग और अपने कुछ अधिकार केन्द्रीय सरकार (संघ- 
सरकार ) को दे देती हैं, जो इन राज्यों को बाहरी आपत्ति से रक्षा करने के 
अतिरिक्त सावदेशिक हित-सम्पादन का कार्य करती है । 


सन्‌ १६१३५ के संविधान में मारत में दो भिन्न प्रकार की शासनपद्धति 
वाले प्रदेशों का गठबंधन किया गया था । ब्रिटिश भारत में लोकसत्ता- 
त्मक शासनपद्धति ओर संस्थाएँ कुछ अपूर्ण रूप में ही सही, विद्यमान 
थी; जब कि अधिकांश देशी राज्यों में अवैध राजसत्तात्मक शासनपद्धति 
थी, प्रजा-प्रतिनिधियों का उससें प्रायः कुछ मी भाग नहीं था। संघ-योजना' 
में इनके अन्तर को घटाने के लिए, यह व्यवस्था भी नहीं की गई कि देशी 
राज्यों में क्रशः उत्तरदायी शासन-पद्धति प्रचलित की जाय | इसके विप- 
रीत, उनका सम्राद से प्रथक्‌ और सीधा सम्बन्ध रहने की व्यवस्थ करके 
उन्हें ब्रिटिश भारत से और भी दूर करने की योजना की गई । 


पुनः यह योजना इस देश को न केबल विदेश-नीति ओर व्यापार के 
सम्बन्ध में, वरन्‌ अपनी रक्षा ओर आन्तरिक प्रबन्ध में भी परतंत्र बनाए 
हुए थी । केन्द्रीय कार्यों के संचालन के लिए प्रायः समस्त शक्तियाँ और 
अधिकार मंत्रि-मंडल को न देकर गवनंर-जनरल को सौंप दिए गए ये 
संघीय विधान-मंडल का संगठन ओर कारय॑-पद्धति अत्यन्त दूषित थी, तथा' 
इसके कानून-निर्माण सम्बन्धी एवं आर्थिक अधिकार बहुत कम थे । 


ऐसे दूषित संविधान का जनता द्वारा प्रबल विरोध होना स्वाभाविक ही 
था । ब्रिट्श भारत तथा देशी राज्यों में सर्वत्र इसका विरोध हुआ | कुछ 
साम्प्रदायिक तथा स्वार्थी लोगों की यह इच्छा अवश्य रही कि संविधान 
अमल में आ जाय | परन्तु वे नगण्य थे | राष्ट्रीय नेताशों ने घोषणा कर 
दी थी कि यदि ब्रिटिश सरकार हम पर इस संविधान को लादेगी तो हम 
सत्याआह द्वारा उसका विरोध करंगे। किन्तु उसका अवसर ही न*आया | 
संघ-योजना काय-रूप में परिणत होने से पहले ही स्थगित कर दी गई । 
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संविधान के ग्रान्तों सम्बन्धी भाग का प्रयोग-- 
सन्‌ १६३५ के संविधान का केवल प्रान्तों सम्बन्धी भाग सन्‌ १६३७ से 
अमल में आया। इसके अनुसार प्रान्तीय विधान-मण्डलों का प्रथम 
चुनाव होने पर ६ प्रान्तों ( बम्बई, मदरास) संयुकतप्रान्त, बिहार, उड़ीसा, 
और मध्य प्रान्त ) में कांग्रेस-दल का बहुमत था। परउन्‍्तु कांग्रेस ने मन्त्रि 
. पद ग्रहण करना उस समय तक अस्बवीकार किया, जब तक 'कि गवर्नर यह 
आश्वासन न दे देँ कि रोजमर्रा के शासन-कार्य में; वे अपने विशेषा- 
घिकारों का प्रयोग न करेंगे । 
अतः विधान को अमल में लाने के लिए, जब कि अन्य प्रान्तों में 
बहुमत दल के मंत्रिमएडल बने, जिन प्रान्तों में कांग्रेस का बहुमत था; 
उनमें अल्पसंख्यक दलों द्वारा अस्थायी मंत्रिमशडल बनाए गए; इन्हें 
जनता ने “गुड़िया मंत्रिमंडल का नाम दिया। अविश्वास के प्रस्ताव के 
भय से, ये मंत्रिमंडल विधान-सभाश्रों के सामने जाने का साहस नहीं कर 
सकते थे, अतः विधान-सभाओं का अधिवेशन स्थगित रखा गया | देश 
में महान वेघानिक संकट उपस्थित हो गया । अन्ततः गवनर-जनरल ने 
यह आश्वासन दिया कि आमतोर पर शासन-काय मंत्रिमंडल करेंगे, ओर 
गवनर उनको सलाह मानेंगे; उसमें हस्तक्षेप न करेंगे | इस पर कांग्रेस ने 
उक्त छुः प्रान्तों में मंत्रिमंडल बनाए. । पश्चात्‌ पश्चिमोत्तर-सीमाप्रान्त 
ओर आसाम में भी कांग्रेसी मंत्रिमंडल हो जाने से, गवर्नरों के ग्यारह 
प्रांतों में से आठ में कांग्रेस-शासन स्थापित हो गया। 
कांग्रेस हारा पद-अहण किए जाने से कांग्रेसी प्रांतों में नया राजनैतिक 
वातावरण हो गया । मंत्रियों ने जनता की असुविधाओं को दूर करने के 
लिए यथा-शक्ति प्रयत्न किया | राजबन्दी छोड़े गए, जेलों में आवश्यक 
सुधार किए गए, प्रेंसों की जमानतें वापिस की गई, बकाया वसूलयाबी रोकी 
गई, ,आाम-सुधार के अन्यान्य कार्यों में, आम-पुस्तकालय खोले ग४, 
पंचायतों की वृद्धि की गई, मद्पान-निषेध का कार्य आरम्भ किया गया, 
फा० दे 
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कितनी. ही सार्वजनिक संस्थाओ्रों तथा राजनैतिक पुस्तकों पर से पाबन्दी 
हटाई गई । इसके अतिरिक्त, मजदूरों की स्थिति की जांच करके, उसमें 
सुधार की कोशिश की गई, बिहार ओर संयुक्रप्रान्त में किसानों के हित का 
कानून, ओर, मदरास में ऋण-निवारण कानून बनाया गया । 
जिन प्रान्तों में गैरकांग्रेसी मंत्रिमंडल थे, उनमें भी थोड़े-बहुत 
जनहितकारी कार्य किए. गए । 
कांग्रे स-सरकारों का पदत्याग---सनत्‌ १६३६ ई० में योरप 
में ( दूसरा ) महायुद्ध छिड़ा | इंगलंड ने जमनी के विरुद्ध युद्ध आरम्म 
किया तो भारतवष को भो अपने 'साथ युद्ध-संल्ग्न घोषित कर दिया और 
केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को प्रान्तों में कई प्रकार के काम करवाने 
के लिंए. विशेष अधिकार दे दिए इससे प्रान्तीय मंत्रिमएडलों की शर्त 
कम रह गई | यहाँ. युद्ध सम्बन्धी तैयारी होने लगी और ऐसे महत्वपूर्ण 
विषय में प्रान्तीय सरकारों का कोई मत नहीं लिया गया । कांग्रेसी सरकारों 
को यह खटकने वाला ही था, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से युद्ध का उद्द श्य 
पूछा, ओर यह माँग उपस्थित की कि युद्ध समाप्त होने पर भारतवासियों को 
अपनी संविधान-सभा द्वारा स्वयं ही अपनी शासनपद्धति निश्चित करने 
का अधिकार रहे । ब्रिटिश सरकार का उत्तर सबंथा असन्तोषप्र द रहा | 
इस पर कांग्रेसी सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया। जिन प्रान्‍्तों में कांग्रेसी 
मंत्रिमंडल थे, उनमें गवनरों ने शासन-विधान स्थगित करके अपना 
एकछुत्र अधिकार स्थापित कर लिया । पीछे कुछ प्रान्तों में साम्प्रदायिक 
ओर अराष्ट्रीय मंत्रिमंडल बनाए गए | 


क्रिप्स-पोजना जब कि भारतवर्ष पर जापान के आक्रमण 
की आशंका थी, फरवरी सन्‌ १६४२ में, ब्रिटिश' युद्ध-मंत्रिमएडल की 
और से सर स्टेफड क्रिप्स भारतवर्ष के भावी शासन की एक योजना 
लेकर यहाँ आए थे; साधारण बोचचाल में उसे “क्रिप्स योजन|” कहते 
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हैं । इसकी मुख्य बातें युद्ध के बाद अमल में आनेवाली थीं; वे इस 
प्रकार थीं +-- 

( १ 2 युद्ध-समासति पर भारतवंध को औपनिवेशिक ख्राज्य अर्थात्‌ 
ब्रिटिश साम्राज्य के स्वाधीन उपनिवेशों का पद दिया जाय । 

( २ ) भारतराज्य का नाम भारतीय “यूनियन ( संघ ) होगा । 
संविधान-सभा को यह निश्चय करने का अधिकार होगा कि भारतीय यूनि- 
यन ब्रिरिश साम्राज्य के अन्दर रहे या बाहर | 


( ३ ) युद्ध समात होते ही संविधान-सभा बनाई जायगी। ( सन्‌ 
१६३५ के शासन-विधान के अनुसार ) प्रान्तीय “-विधान-सभाओं 
(असेम्बलियों। का नया चुनाव होगा | उनके कुल सदस्य अपने में से 
दशमांश' व्यक्तियों को चुनकर संविधान-सभा बनाएँगे। इस समा में 
देशी नरेशों के प्रतिनिधि उनके राज्यों की जनसंख्या के अनुपात से 
होंगे । द 

(४ ) जो प्रान्त या राज्य भारतीय यूनियन में सम्मिलित न होना 
चाहें वे अपना यूनियन अलग बना सकते हैं; उनका ब्रिटिश साम्राज्य 
से सीधा सम्बन्ध होगा । 

[ जो प्रान्त मारतीय यूनियंन से प्रथक होनां चाहें, उसकी विधान 
सभा के बहुसंख्यक ( उदाहरणार्थ कम-से-कम्म साठ प्रतिशत ) सदस्य 
प्रथक्‌ होने के पक्ष में होने चाहिएँ; यदि इससे कम होंगे तो वहाँ की 
जनता की राय ली जायगी | ] ्ि . 

युद्ध-काल के बारे में बताया गया कि भारतवष की रक्षा के कार्य 
पर अधिकार और उसके संचालन की जिम्मेवारी ब्रियिश जंगी लाठ पर 
होगी, जो ब्रिटिश युद्ध-मंत्रिमएडल के प्रति जिम्मेवार होगा; वह भारत- 
वासियों में से किसी को नहीं दी जा सकती । [सैनिक ओर माली साधनों को 
संगठित करने का कार्य, जनता के सहयोग से मारत-सरकार करेगी ।] रक्षा 
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को छोड़कर शेष सब विषय भारतवप के प्रमुख दलों का प्रतिनिधित्व करने 
वाले सदस्यों से बनाई हुई राष्ट्रीय सरकार को सौंपे जायूँगे । 
योजना अस्वीक्ृत---इस योजना को भारतवर्ष की विविध 

संस्थाओं ने मिन्न-मिन्न कारणों से अस्वीकार किया । राष्ट्रीय दृष्टि से, इसमें 
निम्नलिखित दोष थे, जिनके कारण कांग्रेस ने इसे अस्वीकार किया" 

(१) किसी प्रान्त आर देशी राज्य का अलग रहने का अधिकार भार- 
तीय एकता और अखंडता के लिए घातक था | 

(२) देशी राज्यों की नो करोड़ जनता को प्रतिनिधित्व न देकर उनकी 
उपेक्षा की गई थी | 

(३) राष्ट्रसक्ञा की जिम्मेवारी भारतीयों को न देकर ब्रिटिश सरकार पर 
रखी गईं थी । 

वास्तव में यह योजना एक ऐसी हुन्डी की तरह थी, जिस पर आगे 
की मिति डाली हुई हो, जिसका तत्काल मूल्य न हो । कांग्रेस की यह माँग 
थी कि राष्ट्ररक्षा की पूरी जिम्मेवारी हमारे हाथ में होनी चाहिए, जिससे 
जनता में युद्ध के सफल संचालन के लिए आवश्यक उत्साह हो। फिर, 
युद्ध-काल में शासन के अन्य सब विभाग इसी विभाग के सहायक और 
पोषक बन जाते हैं; अतः रक्षा-विभाग की तुलना में वे गोण हो जाते हैं। 
निदान, आवश्यक सत्ता के अमाव में कांग्रेस ने क्रिप्स-योजना अस्वीकार 
कर दी | अन्य दलों ने भी उसे स्वीकार नहीं किया । 

सन्‌ १६४२ की जन-क्रान्ति---क्रिप्स-बोजना की असफलता 
पर देश में घोर असन्तोष और ज्ञोम का वातावरण हो गया । विदेशी 
शासन असल्य हो रहा था। लोगों में कोई जोरदार कद्म उठाने की भावना 
बढ़ती गईं। १४ जुलाई १६४२ को कांग्रेस कार्यसमिति ने अंगरेजों से 
भारत छोड़ने का आग्रह करनेवाला भारत-छोड़ो' प्रस्ताव पास किया । 
उस पर ८ अगस्त को अम्बई में विचार होकर जो ऐतिहासिक प्रस्ताव 
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स्वीकार किया गया उसने आठ अगस्त को भारतीय राजनीति के इतिहास 
म॑ अमर बना दिया | इसे उपिस्थत करते हुए म० गांधी ने कहा “कांग्रेस 
से मैने आज यह बाजी लगवाई है कि वह या तो द्वरेश को आजाद 
करेंगी अथवा खुद फना हों जायगी। “करो या मरो' हमारा मूल 

गा | 

काँग्रेस कमेटी का काय समाप्त होने से पूर्व £ अगस्त को बहुत सवेरे 
देश के बड़े-बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके सरकार ने बिना चाहे ही जन- 
संघष को आमंत्रित कर डाला | जनता पर म» गांधी का जो सौम्य 
नियत्रण था, वह न रहा | इधर १० अगस्त को भारतमंत्री श्री एमरी का 
वक्तव्य प्रकाशित हुआ कि कांग्रेस का कार्य-क्रम रेल की पटरी उखाड़ना 
तार तोड़ना, सरकारी इमारतों को नष्ट करना आदि है | वस, जगह-जगह 
तोड़फोड़ का काम होने लगा | इस आस्दोलन का संचालन किसी संस्था 
(कांग्रेस आदि) या व्यक्ति विशेष के नेतृत्व में न होकर स्वयं जनता द्वारा 
हुआ था। यह जनता का खुला विद्रोह था | इसे दताने के लिए सरकार 
ने अंधाधु घ दमन किया। अनेक स्थानों में जन-समूह पर गोलियाँ चलीं, 
गांव जलाए गए, सामूहिक जुरमाने हुए, लोगों का सामान नीलाम किया 
गया, नागरिक स्वतंत्रता छीन ली गई। दमन ने आन्दोलन को बाहरी 
दृष्टि से शान्त कर दिया, पर वह जनता की स्वतंत्रता की भावना को 
न दबा सका | 

इस जनक्रान्ति के ही समय, देश की पूर्वी सीमा पर इसे स्वतंत्र करने 
के लिए आजाद-हिन्द आन्दोलन श्री नेताजी सुभाष बोस के नेतृत्व में 
हुआ | बाहरी दृष्टि से सफल न होने पर भी आजाद हिन्द सरकार ने अपने 
कार्यों से चमत्कार-पूर्ण साहस, त्याग और संगठन का परिचय दिया | 

वेबल योजना--मई १६४४ में म० गांधी जेल से छुटे । आपने 


फिर यही कहा कि देश में राष्ट्रीय सरकार का स्थापित हो जाना आवश्यक 
है | आपने तथा श्री राजगोपालाचारी जी ने मुस्लिम लीग के कतां-धर्तों 
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श्री जिन्ना से बातचीत की । परन्तु जेसी कि आशंका थी, वह 
सफल नहीं हुई । 
जुलाई १६४५ में ब्रिटिश पार्लिमंट के चुनाव होने वाले थे । श्री 
चर्चिल की फिर प्रधान मंत्री बनने की इच्छा थी, अ्रपनी सफलता के 
उद्देश्य से उसने भारत के राजनैतिक गतिरोध को दूर करने के लिए 
'वायसराय लार्ड वेवबल को आदेश दिया | लाड वेवल ने जो योजना उप- 
स्थित की उसका सारांश यह था कि वायसराय की कार्यकारिणी का नया 
संगठन होगा, उसमें वायसराय तथा प्रधान सेनापति को छोड़कर शेष सब 
सदस्य भारतीय होंगे | कायकारिणी में हिन्दू तथा मुस्तिम सदस्य समान 
संख्या में होंगे तथा भारतीय ईताई, सिवख, दलित बर्ग आदि के भी सदस्य 
होंगे | यदिं यह नयी कायकारिणी बनाने में सफलता मिली तो प्रान्तों में 
भी मंत्रिमंडल पुनः स्थापित हो जाय॑ंगे | इस योजना पर बिचार करने के 
लिए. २५ जूत को शिमले में भारतीय नेताश्रों की कान्क्र नस बुलाई गईं | 
योजना में कई दोष जानते हुए भी जनता के युद्धकालीन संकट दूर करने 
ओर देश की आजादी का रास्ता साफ होने की थ्राशा से कांग्रेस ने 
कान्फ़र नस में भाग लिया | यह निश्चय किया गया कि बायसशात्र की नथी 
कार्यकारिणी के सदस्य इस प्रकार हों--कांग्रेत ५, मुस्लिम लीग ५४, सिख 
१, भारतीय ईसाई १, ओर दल्षित जातियाँ २। पर श्री भिन्ना ने यह हठ 
की कि पाँचों मुसलमान सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम लीग ही करे; 
जिसका अथ यह होता था कि कांग्रेस कोई राष्ट्रीय संस्था नहीं है, उसका 
मुसलमानों से कोई सम्बन्ध नहीं है । जिन्ना की यद बात शसत्य थी; योजना 
पर विचार होते समय भी मोलाना अब्दुलकलाम आजाद कांग्रेस के सभा- 
पति की हेसियत से कान्फर नस में भाग ले रहे थे। अस्तु, वेबल-योजना 
अमल में नहीं आई । 
राजनेतिक परिस्थिति--१६४६ में प्रान्तीय विधाम-सभाश्रों 


का जो चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस को प्रचंड विजय प्रास हुई | आठ प्रान्तों 
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म॑ उसके मंत्रिमंडल बन गए, । उधर, दूसरे महायुद्ध में यद्यपि इंगलेंड 
विजयी हुआ था, वह अब योरप में प्रथम श्रेणी का राष्ट्र न रह कर, दूसरी 
ही नहीं, तीसरी श्रेणी का राष्ट्र रह गया था । वह भारत बेसे देश के सह- 
ग्रोग की उपेक्षा नहीं कर सकता था | फिर, वहाँ के १६४५ के चुनावों ने 
अनुदार दल को हथ कर शासन की बागडोर मजदूर दल के नेताओं को 
होंप दी थी | 


ब्रिटिश सरकार भारत पर से अपना नियंत्रण शिथिल्न करने की 
आवश्यकता अनुभव कर ही रही थी कि फरवरी १६४६ में बम्बई में 
नोसेनिक संघर्ष हुआ, जो क्रमशः दूर-दूर तक फैल गया, और जिसे अन्त 
में श्री सरदार पटेल आदि ने बीच में पड़ कर शान्त किया | यह स्पष्ट 
हो गया कि ब्रिटिश विरोधी मावना अब सेना को भी अस्त कर चुकी है, ओर 
उस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता | इस प्रकार इजद्धलंड के 
सूत्रधारों को यह दिखाई देने लग गया कि भारत पर उनकी हकमत 
चल्लननी कठिन है| अब से भारतीय स्वतंत्रता की योजना होने लगी । 


_००5०> ४.१ ..... 
पॉचवोँ अध्याय 


स्वतंत्रता ओर विभाजन की योजना 

भारत की भावी शासन-व्यवस्था कैसी होगी, इसका निर्णय 

स्वयं भारतीयों को करना है। सरकार की राय में वह समय 

अ्रागया है, जब भारत के शासन का मार भारतीय हाथों में 
सोप देना चाहिए। 

-“ब्रिटिश प्रधान मंत्री एटली, सन्‌ १६४६ 

, ब्रिटिश संत्रिमिशन का आगमन---फरवरी १६४६ में यह 

घोषित किया गया कि ब्रिटिश मंत्रि-मंडल के तीन सदस्य (ला्ड पेथिक 
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लारेन्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ओर अलवर एलेग्जेंडर) भारतीय नेताओं 
से मावी भारतीय शासन-विधान के सम्बन्ध में विचार-विनिमय करने के 
लिए भारत जायँगे । यह मंत्रिमिशन मंत्रिमंडल का प्रतिनिधि-स्वरूप 
होगा और इसे मंत्रिमंडल के अधिकार होंगे | भारत द्वारा पूर्ण शासना- 
विकार प्राप्त करने के लिए यह निम्नलिखित कार्य करेगा--- 

१--शासन-विधान के निर्माण के ढंग पर अधिक-से अधिक सहमति 
प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों तथा भारतीय रियासतों 
से प्रारम्मिक विचार-विनिमय | 

२--संविधान सभा की स्थापना | 

--ऐसी कार्यकारिणी-सभा का निर्माण, जिसका भारत के प्रमुख 

राजनैतिक दल समथन करें | 

यह ब्रिटिश मंत्रिमिशन यहाँ माच १६४६ में आया । इसने सरकारी 
पदाधिकारियों तथा भारत के राष्ट्रीय तथा साम्प्रदायिक नेताओं से सम्पर्क 
स्थापित करके उनसे विचार-बविनिमय् किया । 


राष्ट्रीय सरकार ओर मुस्लिम लीग--मंत्रिमिशन ने नया 
संविधान बनने तक कांग्रेस ओर मुस्लिम लीग से सम्मिलित अस्थायी सरकार 
बनाने को कहा; ओर, उनके द्वारा न बनाए जाने पर १६ जूस १६४६ 
को १४ सदस्यों की अन्तकोॉलीन सरकार बनाने की योजना उपस्थित की । 
इसमें मुसलमानों के पांचों प्रतिनिश्रि श्री० जिन्ना की मर्जी के रखे गए ओर 
कांग्रेस को यह अधिकार भी नहीं दिया गया कि वह अपने हिस्से के प्रतिनि- 
धियों में एक स्थान राष्ट्रीय मुस्लिम को भी दे । मुस्लिम लीग ने योजना 
स्वीकार करली, पर कांग्रेस ने इसे स्वीकार न किया । श्री० जिन्मा को आशा 
थी कि कांग्रेस की अस्वीकृति पर मुस्लिम लीग को भारत पर शासन करने 
. का अवसर मिलेगा | उनकी यह आशा पूरी न हुई। परिषद के चुनाव 
का काय चलता रहा | * 

ज़लाई १६४६ में लाड वेवेल ने अ्रन्तर्कालीन सरकार बनाने का 
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फिर प्रयत्न किया ! उन्होंने कांग्रेस-अध्यक्ष श्री० जवाहरलाल नेहरू तथा 
श्री जिन्ना को क्रशः ६ ओर ५ व्यक्तियों की सूची भेजने को कहा और 
यह आश्वासन दिया कि अल्पसंख्यकों के तीन सदस्य दोनों बड़े दलों के 
परामश से नियुक्त किए जायँगे । श्री० जिन्ना ने सूची न भेजकर आन्दोलन 
द्वारा पाकिस्तान प्राप्त करने की धमकी दी। इस पर लांड वेवल ने श्री 
नेहरू को अन्तकातीन सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया | अन्त में 
२ सितम्बर को लीग के सहयोग के बिना ही १२ सदस्यों की राष्ट्रीय सरकार 
बनाई गई, जिसमें देश के अन्य सब प्रमुख हितों के प्रतिनिधि थे | 

जब कि राष्ट्रीय सरकार बनाने की बात हो ही रही थी, श्रीं० जिन्ना ने 
विरोध-रूप में १६ अगस्त को प्रत्यक्षु संघर्ष ( डायरेक्ट एक्शन” )-दिन 
मनाए जाने की घोषणा कर दी । इससे देश में खूब साम्प्रदायिक उपद्रव 
हुए; देषामि फेल गई । पहले कलकत्ते और नोआखाली में मारकाट, लूट, 
ओर आग लगाने की कितनी ही घटनाएँ हुईं | लीग-सरकार वाले बंगाल 
प्रान्त के अनानुषिक अत्याचारों की प्रतिक्रिया बिहार में हुईं। पर म० 
गांधी के अनशन की घोषणा तथा केन्द्रीय सरकार ओर प्रान्तीय सरकार 
की तत्परता से स्थिति जल्दी सम्दल गई । 

लीग के अलग रहने और विरोधी कार्य करने के कारण राष्ट्रीय सरकार 
सेनतो कांग्रेस को संतोष था, ओर न वायसराय को । लीग से फि 
बातचीत चली ओर आखिर, नवाब भोपाल की मध्यस्थता से मुस्लिम 
लीग के पांच सदस्यों ने अन्तर्कालीन सरकार में आना स्वीकार कर लिया | 
अब, अन्‍्तर्कालीन सरकार के उपयुक्त बारद सदस्यों में से तीन को 
हटाकर लीग के ५ सदस्य ले लिए. गए । इस प्रकार १४ सदस्यों की राष्ट्रीय 
सरकार बन गई | परन्तु लीग के सदस्य सरकार में शामिल होकर अड़ंगा 
ही लगाते रहे ।' 

"भावी संविधान-योंजना---सई १६४६ में मंत्रिमिशन ने भारत 
का भावी संविधान बनाने के लिए. संविधान-सभा के संगठन की योजना 


डर भारतीय शासन 


बनाई और यह सिफारिश की कि एक अखिल भारतीय यूनियन या संघ 
होना चाहिए, जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्य दोनों भाग सम्मिलित 
हों। उसके अ्रवीन ये विषय रहने चाहिए--बविदेशी मामलें, रक्षा ओर 
यातायात । इन विषयों को छोड़कर शेष सब अधिकार प्रान्तों को हों | कोई 
भी प्रांत अपनी विधान-सभा के बहुमत से प्रथम दस बर्ष बाद विधान 
की शर्तों पर पुनर्विचार कर सकेगा । 

मंत्रिमिशन ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की माँग को स्पष्ट रूप 
से अस्वीकार करके भी मारतवर्ष को तीन समूहों में बाँटने पर जोर दिया । 
उनमे से पूर्वी ओर पश्चिमी समूहों में ऐसे प्रांतों का समावेश किया गया, 
जिनमें कुछ मिलाकर मुस्लिम बहुमत था। उसने का समूह में मद्रास, 
बम्बई, संयुक्तप्रांत, बिहार, मध्यप्रांत और उड़ीसा रखे; खा (पश्चिमी) 
समूह में पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत, और सिंध; ओर “ग पूर्वी समूह में 
बंगाल ओर आसाम । संविधान सभा के लिए. ब्रिटिश भारत के सदस्यों 
को संख्या २६६ निश्चित की गई--दस लाख व्यक्तियों पीछे एक प्रतिनिधि 
के हिसाब से । देशी राज्यों के सदस्यों की संख्या ६३ निश्चित हुईं । 

इस योजना में प्रांतों का समूहीकरण आदि कई दोष थे | परन्तु अन्त 
में पूण स्वराज्य प्रास करने की आशा से, कांग्रेस ने इस योजना को 
स्वीकार कर लिया । विधान-समा में ग्रांतों की ओर से लिए जाने वाले 
सदस्यों का चुनाव किया गया । मुस्लिम लीग ने भी चुनावों में भाग लिया | 

मुस्लिम लीग का विरोध; भारत विभाजन की भांग--. 
जुलाई १६४६ में मंत्रिमिशन की योजना के अनुसार संयुक्त भारत का 
संविधान बनाने के लिए प्रांतीय विधान सभाशओंोों द्वारा संविधान सभा के 
सदस्यों का चुनाव हुआ | उसमें २६६ सदस्यों में से २०८ कांग्रेसी थे. 
और यदि रे स्वतंत्र मुसलमान भी उनमें मिला दिए जायेँतो कांग्रेस 
समथकों की संख्या २११ थी, जब कि मुस्लिम लीग को केबल ७३ स्थान 
मिले थे । यह देख कर जिन्ना साहब बहुत उद्विग्गन हो उठे । उनके दिमाग 


स्वतंत्रता ओर विभाजन की योजना ७ हे 


की इस चिन्ता ने घेर लिया कि ऐसी परिस्थिति में मुस्लिम लीग का और 
स्वयं उनका स्थान अंधकारमय है। आखिर उन्होंने एक ओर तो मुस्लिम 
लीग के सदस्यों को संविधान सभा से असहयोग करने का आदेश दिया॥ 
ओर दूसरी ओर पाकिस्तान प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष संघर्ष! की घोषणा 
की इसके फल-स्वरूप बंगाल के कई स्थानों में भयंकर मारकाठट और 
विध्वन्स काय हुए, जिनका उल्लेख पहले किया गया है। अब मुस्लिम 
लीग ने खुलें आम यह नीति अपनाली कि हम संयुक्त भारत की संविधान 
सभा को सफल नहीं होने देंगे, भारत का विभाजन चाहते हैं, पाकिस्तान 
राज्य अलग होना चाहिए, ओर उसकी संविधान सभा अलग संगठित हो । 
(संयुक्त भारत की) संविधान सभा की पहली बैठक दिसम्बर १६४६ 
को होने वाली थी। इस बीच में ब्रिटिश सरकार ने श्री नेहरू और 
लियाकत अली को लन्दन बुला कर सममोता कराना चाहा । पर लीग 
संथुक्त संविधान-सभा को भंग करने पर डटी रही | उसने कांग्रेस के बहुत 
चाहने पर भी दिसम्बर की बैठक में भाग नहीं लिया | 
२० फरवरी सन्‌ १६४७ को ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री एटली ने घोषणा 
की कि अधिक-से-अधिक जून १६४८ तक से भारत से अ्ंगरेजी सत्ता हटा 
ली जायगी | इस घोषणा में यह भी कहा गया कि यदि जून १६४८ तक 
भारत का संविधान पूर्णतया प्रतिनिध्यात्मक ढंग से नहीं बना तो ब्रिटिश 
सरकार यह निश्चय करेगी कि भारत का शासन किस सत्ता या सत्ताओं को 
सोंपा जाय | यह हफ॑ का विषय था कि आखिर भारत मे विदेशी शासन 
के अन्त के लिए एक दिन निश्चित होगया; परन्तु इससे मुस्लिम लीग को 
अपने मनसूबे हासिल करने--अलग पाकिस्तान बनाने--के लिए प्रोत्साहन 
भी मिला | के ; 
संविधान-योजना में परिवतंन; भारतीय संघ और 
प्फिस्तान--मस्लिम लीग मंत्रिमिशन-योजना का विरोध और पाकिस्तान 


के लिए आन्दोलन करती रही | भारतवर्ष के खंडित होने की आशंका 


४ भारतीय शासन 


देखकर कांग्रेस ने (बंगाल, पंजाब ओर आसाम.के उन मार्गों को ध्यान में 
रखकर जिनमें मुस्लिम बहुमत नहीं था) इस बात पर जोर दिया कि किसी 
प्रदेश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध शासप नहीं लादा जा सकता | आखिर, 
तत्कालीन गवनर जनरल लाड मारउँय्बेटन ने विविध नेताओं से मिलकर 
तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल की स्वींकृति से रे जून ४७७ को संविधान 
सम्बन्धी नई योजना प्रकट की। इस योजना के अनुसार शासन कौ 
दृष्टि से भारतवष के दो अलग-अलग स्वतंत्र राज्य हो गएः--भारतीय संघ 
ओर पाकिस्तान | 

पाकिस्तान के पूर्वी भाग में पूर्वी बंगाल, ओर आसाम के सिलहट 
जिले का अधिकांश भाग रहा। पाकिस्तान के पश्चिमी भाग में पश्चिमी 
पंजाब, सिनन्‍्ध तथा विलोचिस्तान रखे गए और निश्चय किया गया कि 
पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त के लोगों का मत लिया जाय | अधिकांश जनता 
पाकिस्तान विरोधी थी। पर इस समय मुस्लिम लीगियों के संघर्ष से बचने 
के लिए. उसने भारतीय संघ में शामिल होना पसन्द नहीं किया | उसने 
अपने स्वतंत्र पठानिस्तान की माँग की, लेकिन प्रस्तुत योजना में उसकी 
गुंजायश नहीं थी इसलिए पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त के बहुत से आदमियों ने' 
अपना मत नहीं दिया | नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान के समथक लीगियों 
की विजय रही | सीमाप्रान्त को (वहां के निवासियों के ने चाहते हुए भी) 
पाकिस्तान में मिलना पड़ा | 

कांग्रेंस ने विभाजन क्‍यों स्वीकार किया १---३ जूत की 
घोषणा से होने वाले देश के विभाजन से राष्ट्रीय नेता प्रसन्न नहीं थे, पर 
उनके सामने, तत्कालीन परिस्थितियों में स्वाधीनता-प्राप्ति का और कोई 
उपाय भी नहीं था। महात्मा गांधी ने ४ जून के प्राथना-माषण में कहा कि 
जनता को यह न भूल जाना चाहिए कि कांग्रेस को इस स्थिति 
में आने के लिए विवश किया गया है | कांग्रेस ने अखंड भारत का 
लक्ष्य सामने रखा था | परन्तु बिना मुस्लिम लीग के सहग्रोण के उस 


स्वतंत्रता और विभाजन की योजना भप्‌ 


सिद्धान्त पर डटे रहने का मतलब देश में भयानक गहयुद्ध को 
आमन्त्रित करना था । अंगरेजों की कृपा से मुसलमान अख्ा-शस्त्र से 
खूब सुसज्जित थे; उनके पीछे ब्रिटिश सत्ता का हाथ था। मुस्लिम लीग 
वाले जगह-जगह साम्प्रदाभिक दंगे ही नहीं; लूट-मार, आंगजनी आदि 
हिन्सा-कांड कर रहे थे। एक बात यह भी थी कि अस्थायी सरकार के 
समय लीगी नेताओं ने पद-पद पर बाधाएँ उपस्थित कीं, ओर शासनाकाये 
ठीक तरह नहीं होने दिया | इस दशा में, परिस्थितियों से विवश हो कांग्रेस 
नेताओं को न चाहते हुए भी देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा, जिससे 


अंगरेज यहाँ से चले जायूँ, ओर खंडित मारत की ही सही, आजादी 
मिल जाय । 


भारतीय स्वतंत्रता विधान, सन्‌ १६४७--..४ जुलाई 
१६४७ को ब्रिटिश पार्लिमेंट में मारतीय स्वतंत्रता का मसबिदा पेश किया 
गया, ओर १प जुलाई को इसे शाही अनुमति से कानून का रूप मिल 
गया। इसके उद्देश्य इस प्रकार थे--दो स्वतंत्र राज्यों (भारत और 
पाकिस्तान) के निर्माण की व्यवस्था! करना, भारतीय शासन सम्बन्धी सन्‌ 
१६३५ के संविधान की उन धाराओं के बदले नई घाराश्रों को स्थान देना, 
जिमका सम्पन्ध इन राज्यों के बाहर की बातों से है, और इन राज्यों के 
निर्माण के पालस्वरूप तथा सम्बन्धित अन्य बातों की व्यवस्था करना । 


भारतीम स्वतंत्रता-विधान, सन्‌ १६४७, कोई ऐसा विधान नहीं था, 
जिसमें प्रत्येक बात श्रन्तिम निणम शी तरह व्योरेवार दी हुई हो, वरन्‌ यह 
ऐसे प्रस्ताव के रूप में था, जिससे भारत अपना नया संविधान बना सके 
और ध्षक्रमण काल के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सके | इसका मूल 
आधार भारत का सन्‌ १६३७ का संविधान था, जो इस प्रकार घयया॥ 
बढाया, संशोधित और परिवर्तित किया गया था कि भारत (ब्रिठिश) राष्ट्र 
मंडल के स्वराज्य प्राप्त प्रदेशों के समान हो जाय । 


४५६- भारतीय शासन 


इस प्रकार नया संविधान बन कर अमल में आने ( २६ जनबरी 
१६५० ) तक इन दोनों राज्यों का तथा इनके प्रांतों का शासन भारत के 
सन्‌ १६३५ के विधान के अनुसार हुआ, जो इन राज्यों के गवनर-जनरलों 
द्वारा संशोधित ओर परिवर्तित था | गवर्नरजनरल और गवनर वैधानिक 
शासक थे । इनके व्यक्तिगत निणंय ओर विवेक सम्बन्धी विशेषाधिकारों 
की इतिश्री होगई। इन दोनों राज्यों पर ब्रिटिश सरकार का किसी 
प्रकार का नियंत्रण न रहा । इनकी विधान सभाओं को पूर्ण अधिकार 
थे, उन पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न था | उन्हें सर्वोच्च 
सत्ता प्राप्त थी | ह 
भारतीय रियासतों को एक या दूसरे राज्य में सम्मिलित होने की 
स्वतन्त्रता दी गई परन्तु कोई रियासत पूर्ण स्वतन्त्र नहीं रह सकती थी; 
एक या दूसरे राज्य में मिलने का कानूनी अधिकार भी बहुत-कुछ सीमित 
था; क्योंकि कुछ भौगोलिक अनिवार्यताएँ ऐसी थीं, जिनसे बचा नहीं जा 
सकता था | 
. भारत के स्वतंत्र हो जाने से भारत-मंत्री ओर उसके सलाइकार 
अनावश्यक हो गए थे; उन्हें हटाने की व्यवस्था की गई। 
( 
विधान को अमल में लाने के कार्य---ऊपर कहा गया 
है कि भारतीय स्वतंत्रता विधान का मसविदा ४ जुलाई १६४७ को 
पार्लिमेंट में पेश किया गया; यह संपष्ट था कि उसे स्वीकृति जल्दी ही मिल 
जायगी | इसलिए उसी समय से उसे अमल में लाने के कार्य किये गये । 
१-स्वतन्ज्रता-विधान में यह व्यवस्था की गई थी कि भारत और 
पाकिस्तान दोनों राज्यों के लिए एक-एक गवर्नरजनरल होगा, पर 
इसमें यह शर्ते रखी गई थी कि जब तक इनमें से किसी राज्य का विधान 
मंडल विरोधांत्मक नियम न बनावे, एक ही व्यक्ति दोनों राज्यों का गवर्नर- 
जनरल नियुक्त किया जा. सके । इस प्रकार ब्रिटिश सरकार एक ही व्यक्ति 
वे दोनों राज्यों का गवनर-जनरल बनाने की बात सोचती थी । पर मुस्लिम 
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लीग का विचार दूसरा रहा । अस्त, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के दूसरे राज्यों में 
गवनर-जनरल को सप्राद उस राज्य के मंत्रिमंडल की सिफारिश पर नियक्त 
करता है; पर भारत और पाकिस्तान में १५ अगस्त १६४७ से पूर्व अलग- 
अलग मन्त्रिमन्डल ही न थे। इसलिए, ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग की 
सिफारिश के अनुसार पाकिस्तान में श्री जिन्ना को गरबनर-जनरल बनाया 
ओर भारतीय विधान सभा की इच्छानुसार भारत में माउंट्वेटन को. 
गवर्नर-जनरल रहने दिया । 

२--इस विधान के अनुसार पाकिस्तान के प्रदेश निर्धारित कर 
दिए. गए. ओ< ब्रिथिश भारत के शेष प्रदेशों को भारत का नाम दिया 
गया। ग्रदेश-निर्धारण का आधार निवासियों का साम्प्रदायिक बहुमत 
था, पर अन्तिम निणंय बंगाल ओर पंजाब के सीमा-निर्धारण-कमीशनों 
पर छोड़ दिया गया, जो अपना निणंय देते समय साम्प्रदायिक बहुमत के 
अतिरिक्त कुछ अन्य बातों पर भी विचार करनेवाले थे। तीपा-निर्धारण- 
कप्तीशन सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में नियुक्त हुए। परन्तु उनके 
एक्मत न होने के कारण, उनकी अनुमति से सर रेडक्लिफ ने स्वयं अपना 
निणय दिया । 

४--भारतीय संविधान सभा में मुस्तिम लीग और देशी 
रियासतों के प्रतिनिधि भाग लेने लगे, और यह घोषित कर दिया 
गया कि १० अगस्त से पाकिस्तान की संविधान सभा कराची में कार्य 
आरम्भ करेगी। 

४--विभाजन-कों सिल ने सेना का बंटवारा करना शुरू कर दिया 
ओर अँगरेजी सैनिक भारत से जाने की तैथारी करने लगे । 


४--विदेशों में भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए | 
 ६--संविधान सभा ने कांग्रेस के तिरंगे मंडे में चरखे की जगह 
सम्राद झशोक के चक्र को स्थान देकर, उसे भारतवष का सरकारी भंडा 


स्वीकार किया । 
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७--प्रान्तों के लिए. भारतीय गवनरों की नियुक्ति की गई और 
आवश्यकतानुसार प्रान्तीय मंत्रिमंडलों में परिवर्तन किए गए. । 

८--लाड माउंग्बेग्न ने रियासतों को मारतीय संघ में सम्मिलित 
होने के लिए. आमंत्रित करते हुए उनका स्वतंत्रता सम्बन्धी भ्रम दूर 
किया । इस प्रकार भारतीय संघ के विविष भागों का सुसंगठन होने 
लगा । 


विशेष वक्तव्य--- १५ अगस्त १६४७ की आधी रात को भारत 
खतंत्र हो गया, राजसत्ता हस्तान्तरित हो गई । देश ने अंगरेजों की 
अधीनता से मुक्ति पाई; हाँ, खंडित होने के कारण यह समय इतने उल्लास 
का न था, जितना होना चाहिए था। फिर, इस समय साम्प्रदायिकता 
का नंगा नाच होने के कारण भारत ओर पाकिस्तान के सीमा-प्रदेशों 
में अनेक परिवारों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा, लाखों आदमियों, 
स्त्रियों और बच्चों को अपना घर-बार छोड़ कर दूसरे राज्य में शरणार्थी 
बनना पड़ा, कितनों ही ने तो अपने प्राण गंवा दिए। अनेक महिलाओं 
की इज्ज़त-आबरू नष्ट हुई। ये बातें खून खौलाने वाली थीं । धन्य है, 
उन सज्जनों को जिन्होंने इस उत्तेजनामय वातावरण में भी पैय ओर 
गम्भीरता से काम लिया । अस्त, १४ अगस्त १६४७ हमारा स्वतंत्रता- 
प्राप्ति का दिवस है | 


अंगरेजों के समय का अन्तिम शासन-तंत्र अगले प्रष्ठ के नक्शे में 
दिखाया गया है, भारत के स्वतंत्र होने पर यहाँ की शासनपद्धति में जो 
परिवर्तन हुआ, उसका परिचय पाठकों को इस नक्शे की, अगले अध्याय 
में (पृष्ठ ५२ पर) दिये हुए नक्शे से, तुलना करने पर सहज ही मिल 
जायगा | इस प्रकार १५ अगस्त १६४७ के दिन का हमारी वेधानिक 
प्रगति में विशेष स्थान है। इससे पहले ओर इससे पीछे की भारतीय 
शासन सम्बन्धी स्थिति में महत्वपूर्ण अन्तर है । 
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छठा अध्याय 
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“व्यवहार रूप में भारत १४ अगस्त १६४७ को अपने भाग्य 
का स्वयं विधाता बन गया, किन्तु कानूती रूप में वह २६ 
जनवरी १६४० को पूर्ण स्वतंत्र हुआ ।” 


पिछले अध्याय में मारतीय खतंत्रता-विधान के सम्बन्ध में लिखा 
जा चुका है। उसके अनुसार १५ अ्रगस्‍्त १६४७ के बाद भारत में किस 
प्रकार की शासनयद्धति प्रचलित हुई; भारत सरकार, ओर भारतीय पार्लिमेंट 
तथा प्रान्तीय सरकारों और प्रान्तीय विधान मंडलों आदि का रूप 
क्या हुआ, ये किस प्रकार सम्राद ओर ब्रिटिश पार्लिमेंट के नियंत्रण से 
मुक्त हुए ओर देशी रियात्षतों की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ। इन 
बातों का व्योरेवार वर्णन इस अध्याय में किया जायगा | 

यह शासनपद्धति अस्थायी, अर्थात्‌ उस समय तक के लिए थी, 
जब तक कि संविधान सभा द्वारा भारत का नया संविधान बन कर अमल में 
न आने लगे । नया संविधान २६ जनवरी १६५० से अमल मे आने 
लगा। इस प्रकार इस अध्याय में बतायी हुईं स्थिति अन्तकालीन व्यवस्था 
के रूप में थी | 

इसका स्थूल़ रूप नक्शे में अगले पृष्ठ में दिखाया जाता है 
इस नक्शे की, पिछले अध्याय के अ्रन्त में दिये हुए. नक्शे से तुलना 
करके देखिए कि स्वतंत्र होने पर हमारी शासनपद्धति में क्‍या वैधानिक 
-खितेन हुआ है | 
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धूर्‌ भारतोय शासन 
८१) 
केन्द्रीय शासन 
भारत के स्वतन्त्र होने से पहले भारत-सरकार का अथ था, कौंतिल- 
युक्त गवर्नरजनरल, € गवर्नरजनरल और उसकी कार्यकारिणी सभा )। 


ग्रब॒भारत-सरकार का अर्थ हो गया गवनरजनरल ओर उसका 
मंत्रिमडल । 


गवनेर जनरल---पहले गवर्नर-जनरल की नियुक्ति सम्राट , ब्रियिश 
प्रधान मंत्री की सिफारिश से करता था | उसका काय-काल प्रायः पाँच 
वष होता था। १५ अगस्त १६४७ को भारत स्वतन्त्र हो गया और नए. 
गवर्नर-जनरल की नियुक्ति का प्रश्न सामने आया। अब सम्राद को इसके 
लिए ब्रिटिश प्रधान मंत्री की सिफारिश को आवश्यकता न रही । स्व॒राज्य- 
प्राप्त प्रदेशों के गवनर-जनरलों की नियुक्ति उस प्रदेश के मंत्रिमंडल की 
सिफारिश पर करने का नियम है। भारत में उस समय भारत और 
पाकिस्तान सम्बन्धी कई विषयों का निपटारा करना था और आन्‍्तरिक 
तथा अन्‍्तराष्ट्रीय समसस्‍्याएँ उपस्थित थीं | यहाँ के मंत्रिमएडल की इच्छा- 
नुसार भारतीय विधान-समभा ने माउंटबेटन को ही गवर्नर-जनरल बनाए 
रखना स्वीकार किया। इसके लिए सम्राद ने नियमानुसार स्वीकृति देदी । 
अंगरेज गवनर-जनरलों में यह अन्तिम थे। जून सन्‌ १६४८ में लाड्ड 
माउंडबेटन के अवकाश प्राप्त करने पर केन्द्रीय मंत्रिमशडल की इच्छा- 
नुसार सम्राद द्वारा श्री राजगोपालाचार्य गवनेर-जनरल नियुक्त किए. गए । 
यह नियुक्ति नया संविधान स्वीकार होने तक (२६ नवम्बर १६४६ तक ) 
रही । उसके बाद गवनर-जनरल का पद समाप्त हो गया । 

स्वतंत्रता-विधान से गवनर जनरल कीं शक्ति बहत कम हो गयी। 
वह केवल वधानिक शासक रह गया। उसके विशेषाधिकार, जिनका उप 
योग वह पहले अपनी ही इच्छा से कर सकता था, समाप्त होगए। अब 
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उसके लिए, प्रत्येक कार्य मंत्रिमंडल के परामश के अनुसार ही करना 
आवश्यक हो गया । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निश्चय 
किया कि लोगों को पदवी देने की प्रथा हटा दी जाय, इससे .गवनरें- 
जनरल का पदवी देने का अधिकार स्वयं समाप्त हो गया । 


मंत्रिमंडल----गवंनर-जनरल की सहायता के लिये एक कौंसिल या 


कार्यकारिणी सभा उस पद के आरम्म से ही रहती आई थी। पहले 
उसके सब सदस्य अंगरेज होते थे। पीछे उसमें भारतीयों को भी स्थान 
मिलने लगा | परन्तु भारतीय सदस्यों को सेना, अर्थ ओर ग्रह-विभाग 
नहीं सौंपे जाते थे | सब सदस्य सम्राद की अनुमति से पांच वर्ष के लिये 
नियुक्त किये जाते थे | कोई सदस्य इस देश की वास्तविक इच्छाओं 
ओर आवश्यकताओं को व्यक्त नहीं करता था, उसका यहाँ के प्रमुख 
राजनैतिक दलों से सम्पर्क नहीं होता था, वह केन्द्रीय विधान मंडल 
के प्रतिउत्तर दायी नहीं होता था । 

अब यह बात नहीं रही। अब गवंनर-जनरल की कार्यकारिणी 
के जो सदस्य थे, उनका उत्तरदायित्व राष्ट्र के प्रति था, वे राष्ट्र-नेता श्री 
नेहरू ( प्रधान मंत्री ) द्वारा चुने हुए थे। श्री नेहरू को विधान-समा 
(भारतीय पालिमेंट) का यथेष्ट समथन प्राप्त था, और वे उसके प्रति 
उत्तरदायी थे । गवनर-जनरल की यह कार्यकारिणी “मंत्रिमंडल” कहलाती 
थी । इसमें १४ मंत्री थे | भारत-सरकार के सब विभाग इन मंत्रियों में बटे 
हुए थे। . 


मंत्रियों को नियुक्त करने (ओर बखास्त करने) का अधिकार नियमानु- 
सार तो गवनर-जनरल को था | परन्तु अब व्यवहार में गवनर-जनरल अपनी 
इच्छानुसार कुछ नहीं कर सकता था | उसके लिए आवश्यक था कि वह 
केन्द्रीय विधान मंडल के बहुमत वाले दल के नेता को प्रधान मंत्री नियुक्त 
करे ओर प्रधान मंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करे । 


है. है भारतीय शासन 


भारत-सरकार का उत्तरदायित्व---भारत के स्वतंत्र होने तक 
भारत-सरकार अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश पार्लिमेंट के प्रति उत्तरदायी 
थी। पालिमेंट उस पर भारत-मंत्री के द्वारा नियंत्रण रखती थी। 
भारत-मंत्री समय-समय पर भारत-सरकार को आदेश देता रहता था, और 
पाल्िमेंट के सदस्य भारत-मंत्री से भारतीय शासन सम्बन्धी किसी विपय में 
जवाब माँग सकते थे । भारत-सरकार पर, वैधानिक दृष्टि से भारतीय विधान- 
मंडल का कोई नियंत्रण नहीं था। 


भारतीय स्वतंत्रता-विधान, सन्‌ १६४७, से स्थिति बदल गई । 
अब भारतीय शासन में ब्रिटिश पालिमेंट का कोई स्थान नहीं रहा है। 
भारतमंत्री और उसके सलाहकारों का पद तोड़ ही दियां गया, 
केवल सम्राद ही मारतीय शासन-विधान का अंग रहा, पर वह भारत के 
सम्बन्ध में यहाँ के उत्तरदायी मंत्रियों के परामर्श से ही अपने अशिकारों 
का प्रयोग करने लगा, व्यवहार में उसके भी अधिकार नहीं के बराबर रह 
गए, भारत सरकार अब अपनी गह, नीति तथा विदेश-नीति निधारित करने 
में स्वतंत्र हो गयी । उस पर व्रिथिश सरकार का कोई प्रतिबन्ध न रहा | 


पालिमेंट का संगठन--भारतीय स्वतंत्रता-बिधान, सन्‌ १६४७, 
में यह व्यवस्था की गई थी कि नया संविधान अमल में आने तक भारत 
की संविधान सभा को ही, भारत की तंघ-पालिमेंट के अधिकार होंगे | पहले 
यह बताया जा चुका है कि मई १६४६ में भारतीय संविधान सभा के 
निर्माण की जो योजना बनाई गई थी, उसमें ब्रिटिश भारत के २६६ और 
देशी राज्यों के ६३, कुल मिला कर रे८६ सदस्य रखे गए थे। 
इन्हीं सदस्यों से पार्लिमेंट संगठित हुईं | पीछे पाकिस्तान का अलग शज्य 
बनाये जाने की योजना होने पर इनमें से उस ज्षेत्र के ६६ सदस्य अ्रल्लग 
हो गये, ओर भारतीय पालिमेंट में ३१९० सदस्य रह गए। पार्लिमंट की 
हैसियत से काम करने के समय उसका सभापति अलग होने लगा | 


नये संविधान से पहले की शासनपद्धति फूपू 


[ संविधान-सभा के सभापति डा० राजेन्द्रप्रसाद, ओर भारतीय पार्लि- 
मेंट के सभापति श्री मावलंकार जी थे | ] 


पालिमेंट के अधिवेशनों में संविधान-सभा के वे सदस्य भाग नहीं 

लेते थे, जो प्रान्तीय विधान मंडलों के सदस्य थे | 
(१०५ 

पालिमेंट की सर्वोच्च सत्ता--१५ अगस्त १६४७ से पहले 
भारतीय विधान-मंडल के अधिकार बहुत सीमित थे | वह ब्रिटिश पार्लि- 
मेन्ट द्वारा पास किए गए भारतवष सम्बन्धी कानूनों से असंगत कानून- 
नहीं बना सकती थी। उसके द्वारा पास किए हुए प्रस्ताओं को गवर्नर 
जनरल सम्राद की अनुमति के लिए रोक सकता था और सम्राट को 
अनुमति देने अथवा न देने या उन्हें रद्द करने तथा स्थगित करने का 
पूर्ण अधिकार था | ब्रिटिश पार्लिमेंट द्वारा पास किए हुए. अनेक कानून 
भारत पर भी लागू होते थे। परन्तु भारतीय स्वतंत्रता-विधान से ये सब 
प्रतिबन्ध हट गए.। अब भारतीय पार्लिमेन्ट को ब्रिटिश पालिमेन्ट द्वारा 
पास किए हुए कानूनों तथा तत्सम्बन्धी नियमों को रद्द करने तथा उनसे 
ग्रसंगत कानून बनाने का भी अधिकार हो गया। इस प्रकार भारतीय 
पालिंमेन्ट एक सर्वोच्च सत्ता-सम्पन्न विधान संस्था हो गई | पहले आशिक 
विषयों में पार्लिमेंट पर बहुत से प्रतिबन्ध थे, और गवनर-जनरल को 
विशेषाधिकार प्राप्त थे | अब गवरनर-जनरल के विशेषाधिकार समासत हो 
जाने से आर्थिक विषयों में भी पालिमेंट को पूण अधिकार प्रास हो गए । 


( २ ) प्रान्तीय शासन 


प्रान्तों का निर्माण और सीमा-परिवतन-प्रान्तों की 
संख्या समय-समय पर बदलती रही है। भारत के स्वतंत्र होने से पहले 
कोई प्रान्त ( चाहे वह गवबनेर का प्रान्त हो, या चीफ-कमिश्नर का ) 
निर्माण करने, या उसका क्ेत्र घठाने या बढ़ाने, अथवा उसकी सीमा 
बदलने का अधिकार सम्राद को था। सन्‌ १६४७ के भारतीय स्वतंत्रता 


५६ भारतीय शासन 


विधान से किसी प्रान्त को बनाने या उसकी सीमा में परिवर्तन करने का 
अधिकार गवन र-जनरल को हो गया । 


चीफ कमिश्न रों के प्रान्त--मारत के स्वतंत्र होने के समय 
चीफ-कमिश्नरों के प्रान्त ये थे--( १ ) देहली, ( २ ) अजमेर-मेराड़ा, 
(३ ) कुग, (४ ) पंथ-पिपलोदा और ( ५) अ्न्दमन-निकोबार । अ्रगक्ष 
१६४७ के बाद इन प्रांतों में. बहुत परि्रतन हुआ । देशी राज्यों में से 
अधिकांश, भारतीय संब में विज्लोन हो गए ओर इनमें से कुछ राज्यों या 
उनके समूदों को कमिश्नर या चोक-कमिश्नर का प्रान्त बनाया गया। 
इनकी नियुक्ति गवनर-जनरल करता था ओर वे उसके प्रति ही उत्तरदायी 
होते थे | 


गवनरों के प्रान्त--भारत के स्वतंत्र होने ( और पाकिस्तान 
बनने ) के बाद गवनरों के ग्रान्त निम्नलिखित हुए--(१) मद्रास 
(२ ) बम्बई ( ३ ) संयुक्त प्रान्त (४ ) बिहार (५ ) मध्य प्रान्त-बरार 
(६ ) आसाम (७) उड़ीसा (८) पूर्वी पंजाब (६ ) पश्चिमी 
बंगाल | 
पहले गवनरों की नियुक्तियाँ सम्राट द्वारा होती थीं। भारत के स्वतंत्र 
होने के समय अर्थात्‌ १५ अगस्त १६४७ से पूर्व सब गवर्नरों ने त्याग- 
पत्र दे दिया था। मद्रास, बम्बई, और आसाम के गवर्नरों से अपने 
पद पर बने रहने की प्रार्थना की गई, जो उन्होंने स्व्रीकार करली | श्रन्य 
प्रान्तों के लिए नए गवंनरों को सम्राद की स्वीकृति से नियक्त किया गया 
ओर यह तिश्चय हो गया कि भविष्य में रिक्त होने वाले स्थानों की पूर्ति 
गवरनर-जनरल द्वारा की जायगी। 
भारत के ख्तंत्र होने से पहले बंगाल, बम्बई, मद्रास ओर संयक्त 
प्रान्त के गवनरों का पद विशेष ऊंचामाना जाता था; इन्हें शर्घिक 
वेतन १,२०,००० रु० मिलता था। पंजाब ओर बिहार के गबवर्नरों को 


प्र भारतीय शासन 


(हिन्दू) २--सिक्‍्ख; ३ै>-सुस्लिम, ५--शरलो-इंडियन, *--थोोरपियन, 
६--भारतीय ईसाई, ७--व्यापार, उद्योग ओर खनिज, ८--जमींदार, 
६--विश्वविद्यालय, १०--श्रम, ११-“ख्रियाँ--साधारण (हिन्दू), 
१२--ल्लियाँ-मुस्लिम,. १३--जल्लियाँ--एंग्लोइंडियन, १४--छ्लियाँ 
-सिक्‍्ख, १४--स्तरियाँ--मरतीय ईसाई, १६--पिंछुड़ी हुई जातियों । 
इस आधार पर पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त ओर उड़ीसा को छोड़कर अन्य 
प्रत्येक प्रान्त के विधान मंडल में कुछ स्थान योरपियनों को दिए हुए; 
थे। खतंत्रता विधान से ये स्थान समाप्त समझे गए अब प्रान्तीय 
विधान-सभाओं के सदस्य इस प्रकार रह गये--- 

मद्रास २१२, बम्बई १७२, पश्चिमी बंगाल ६०, सथुक्तप्रान्त २२६, 
पंजाब ८१, उड़ीसा ६०, विहार १५४५०, मध्य प्रान्त-बरार १११, ओर 
अआसाम ७१ | 


विधान सभा के अधिक से अधिक पाँच वष्ष रहने ओर इसके बाद 
भंग होजाने का नियम था | 

सन्‌ १६४६ के चुनावों के समय ( १६३५ के शसन-बविधान के 
अनुसार ) छः प्रान्तों में दूसरी सभाएँ ( विधान-परिषदें ) थीं। भारतीय 
स्वतंत्रता विधान के अनुसार पश्चिमी बंगाल ओर आसाम की विधान- 
परिषद तोड़ दी गयीं, अब चार प्रान्तों मं ही दो-दो सभाएँ रह गशीं :--- 
इनके सदस्यों की अधिकतम संख्या इस प्रकार थीः--- 

मदरास ५४, बम्बई २६, संयुक्रप्रान्त ४६, विहार २६ | विधान 
परिषद स्थायी सस्थाएँ थीं, वे कभी भंग नहीं होती थीं। इनके लगभग 
एकतिहाई सदस्य निर्धारित रीति से तीन-तीन साल में बदलने (अर्थात्‌ 
प्रत्येक तीन साल के बाद इसके एक-तिहाई सदस्यों का नया चुनाव होने) 
का नियम था | कौन-कौन से सदस्य पहले तीन साल बाद, ओर कौन-कौन 
से पहले छुः साल बाद इससे प्रथक्‌ हों, इसका निर्णय गवर्नर करठा था । 

प्रान्तीय विधान मंडलों का अधिकार--सन्‌ १६३४ के 


नये संविधान से पहले की शासनपद्धति घ६्‌ 


मुंविधान के अनुसार प्रांतीय विधान मंडलों के कार्य-सम्पादन के सम्बन्ध 
में अनेक वाधाएँ तथा सीमाएँ थीं। अब उनका अन्त हो गया | अब 
ब्रिटिश पार्ह्निमेंट प्रांतों के सम्बन्ध में कोई कानून नहीं बना सकती थी। 
ओर न सम्राद प्रांतीय विधान मंडलों द्वारा बनाए हुए कानूनों को रद्द कर 
सकता था। पहले गवर्नर-जनरल अपने विवेक ओर व्यक्तिगत निणुय से 
प्रांतीय विधान मंडलों के कानून-निर्माण में कई प्रकार की रुकावर्ट डाल 
सकता था | अब उसके वे अधिकार लुप्त ह्वोगए.। पहले कई विषयों के 
प्रस्ताव प्रांतीय विधान मंडलों में उपस्थित नहीं किए. जा सकते थे, 
और कुछ को उपस्थित करने के लिए, गवनर-जनरल या गवनेर की 
पूर्व अनुमति लेना अनिवायं था | सन्‌ १६४७ के भारतीय स्वतंत्रता 
विधान द्वारा ये सब रुकावट्टे हटा दी गई | अब प्रांतीय विधान मंडल 
अपने क्षेत्र के विषयों के लिए यथेष्ट कानून बना सकते थे | 
(३) 
देशी रियासतें 


भारत के ख्तंत्र होने से पहले स्थासतें दोहरी अधीनता में थीं--- 
राजाओं की तथा अंगरेजों की | रियासतों की जागीरी जनता तो तेहरी 
अधीनता में थी, कारण वह जागीरदारों के भी अधीन थी। भारत के 
स्वतंत्र होने पर रियासतों के शासन-प्रबन्ध में विलज्षण परिवतन हुआ | 
वे क्रमशः प्रान्तों के स्तर पर आने लगीं । इसे अच्छी तरह समभने के; 
लिए यह जान लेना चाहिए कि सन्‌ १६४७ से पहले उनकी स्थिति 
क्याथी।. 
भारत के स्वतंत्र होने से पहले---सन्‌ १६३५ के संविधान 
के अनुसार, देशी रियासत (स्टेट) मारतवषे के ऐसे किसी भी भाग को कह 
सकते “थें, जो ब्रिटिश मारत का भाग न हो, और जिसे सम्राट ने रियासत 
मान लिया हो | इस प्रकार देशी रियासतों से भारतवर्ष के उन भागों का 
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प्रयोजन था, जिनका आन्तरिक शासन यहाँ के ही राजा या सरदार, विविध 
संधियों के अनुसार, सम्राद की आधीनता में रहते हुए करते थे | छोटी- 
बड़ी ये सब रियासतें लगभग ५४६० थीं | इनमें से हैदराबाद, बड़ोदा, मैसूर, 
कश्मीर और ग्वालियर आदि कुछ तो अपने विस्तार ओर जनसंख्या में योरप 
के एक-एक राष्ट्र के समान तथा दो-दो करोड़ रुपए से अधिक आय वाली 
थीं। अन्य बहुत सी रियासतें साधारण गाँव सरीखी थीं। जिन्हें वास्तव 
में रियासत कहा जाना चाहिए था, उनकी संख्या दो सौ से भी कम थी, 
शेष सनदी जागीरे ( इस्टेट्स' ) थीं, 'जिनके अधिपति सरदार या चीफ 
कहलाते थे | केवल ३० ही रियासतें ऐसी थीं, जिनकी आबादी, ज्षेत्रफल 
ओर साधन यहाँ के ओऔसंत जिले के समान थे । 


अधिकतर देशी रियासतों में कोई शासन-विधान नहीं था। उनका 
शासन, शासक की व्यक्तिगत इच्छा, रुचि या योग्यता आदि के अनुसार 
बदलता रहता था। 


केवल तीस रियासतों मे विधान-सभाएं थीं। इनकी सभाओं में से 
भी अधिकतर में सरकारी सदस्यों को काफी संख्या थी, तथा गैरसरकारी 
सदस्य भी जनता द्वारा निर्वाचित न होकर नामज़द होते थे; अ्रथवा 
म्युनिसपेलटियों आदि द्वारा चुने जाते थे। फिर, अधिकतर विधान-सभाओं 
को क़ानून बनाने या बजट की मर्दे स्वीकार करने का विशेष अधिकार न 
होने से, वे एक प्रकार की परामश देने वाली संस्थाएँ थीं, उनका शासकों 
पर कुछ नियंत्रण नहीं था । 

अधिकांश रि्यासतों में निराले-निरले कानून प्रचलित थे। कुछ में 
तो कानून का अभाव ही कहा जा सकता था ; शासकों की इच्छा ही 
कानून थी | लगभग चालीस रियासतों में हाईकोर्ट कुछ-कुछ ब्रिटिश भारत 
के ढंग पर संगठित थे । न 


अधिकतर राजा प्रजा के प्रति कुछ भी उत्तरदायी नहीं थे, वे 
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स्वेच्छानुसार माँति-माँति के कर लगाते थे; ओर जब चाहते वे उन्हें बढ़ा 
देते थे; किसी व्यत्रस्थापक समा आदि का कुछ नियंत्रण नहीं था। खर्चे 
के विषय में भी वे प्रायः स्वछुन्द थे । 


नई योंजना-..उन्‌ १६४६-४७ में भारत के लिए नए संविधान 
की योजना बनाने के जो प्रयत्न हुए, उनका उल्लेख पहले कियां जा 
चुका है। ३ जूुत १६४७ की ब्रिटिश योजना ने रियासतों के लिए 
तीन मार्ग छोड़ दिए. (१) वे मारतीय संघ में शामिल हों, (२) पाकिस्तान 
में शामिल हों, या (3) १५ अगस्त को ब्रिगिश सत्ता का अन्त होने पर वे 
स्वतंत्र हो जाए। हाँ वायसराय ने यह स्पष्ट कर दिया था 'कि अ्रपने 
हितों की रक्षा करने का भार स्वयं देशी राज्यों पर रहेगा, हम भारतवर्ष 
की सावमोम सत्ता भारतीयों के हाथ में दे रहे हैं, देशी राज्यों को भारत 
(या पाकिस्तान) सरकार से बात करनी चाहिए | सम्राद की सरकार ओर 
राजाओं के बीच किसी प्रत्यज्ञ समझोते या संधि की बात न हो सकेगी । 
राजाओं की सहायता के लिए ब्रिटिश सेनाएँ नहीं रहेंगी । * इस प्रकार 
राजाओं के लिए उपयक्त तीन रास्तों में से आखरी रास्ता कुछ बन्द सा हो 
गया । तथापि कुछ शासक अपनी स्वतंत्रता" का स्वप्न देखने लगे, ओर 
वे उसे चरिताथ करने के लिए कूठनीतिक उपाय काम में लाए ॥ 


देशी रियासते ओर भारतीय सध-.धभारत की लगभग '५६ ० 
रियासतों में से एक दर्जन से भी कम पाकिस्तान की भोगोलिक सीमा में 
थीं। वे पाकिस्तान में सम्मिलित हो गई । शेष सब भारतीय संघ के प्रान्तों 
से मिली हुई या इन प्रान्तों के बीच में थीं। ये क्रमशः प्रवेश-पत्र पर 
हस्ताक्षर करके भारतीय संत्र में शामिल होती गयीं । केवल भोपाल, इन्दोर 
ओर त्रावशकोर ने ढठील की, ओर कश्मीर; जूतागढ ओर हैदराबाद का 
कुछ विशेधी रुख रहा। अन्त में ये भी भारतीय संघ में सम्मिलित 
हो गई । सब ने तीन अनिवार्य विषय--रक्षा, .वैदेसिक सम्बन्ध ओर 
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यातायात--केन्द्रीय सरकार को सौंप दिये । इन स्थिसतों के प्रतिनिधियों ने 
नया संविधान बनाने के लिए. धविधान-सभा में भाग लिया । 

कश्मीर पर पाकिस्तान ने अपना दावा किया ओर उसका कुल हिस्सा 
दब लिया। यह मामला संयुक्तशष्ट्र की सुसक्षा समिति के सामने पेश 
हुआ, पर उसने निर्णय करने में बहुत ढील की, ओर पाकिस्तान को 
आक्रामक या हमला करने वाला घोषित नहीं किया | अब कश्मीर की, 
बालिंग मताधिकार के आधार पर निर्वाचित विधान सभा इसका विचार 
करेगी |. 

पहले कहा जा चुका है कि अधिकांश रियासतें बहुत ही छोटी-छोटी 
थीं। उनका ज्षेत्रफल, जनसंख्या ओर आय अच्छे शासन की सुविधा की 
दृष्टि से काफी नहीं थी। इसलिए, उन्हें प्रान्तों में मिलाने या उनके 
संत्र बनाने का ब्रिचार किया गया। रियासती बिभाग के सुगरोग्य 
अध्यक्ष सरदार पटेल ने रियासती कार्यकर्ताओं तथा राजाओं से 
इस विधय पर क्रमशः समझौता करके उन्हें प्रान्तों के स्तर पर लाने 
का प्रयत्न किया | इसके सम्बन्ध में विशेष आगे लिखा जायगा | 


सांतवाँ अध्याय 
संविधान-निर्माण 


इतने विशाल देश का विधान तेयार करना कोई सामूली 
बात नहीं है । इतनी बड़ी जनसंख्या के भाग्य-निणय का काम 
किसी भी तरह आसान नहीं कहा जा सकता । जनसंख्या और 
देश की विशालता के साथ-साथ कितनी ही ऐसे समस्याएं भी 
हमारे सामने थीं, जिनसे हमारा काम ओर भी कठिन होगया 

था। पर हमारे नेताओं ने चीजों को खूबी के साथ सम्भात्ना । 
+-डा० अनुग्रदनारायणु सिह 


इस अध्याय में यह विचार करना है कि भारत का नया संविधान 
किस प्रकार बना उसे बनानेवाली सभा का संगठन कैसा था और उसकी 
कार्यपद्धति क्‍या रही | पंहले यह जानलें कि संविधान-सभा वास्तव में 
किसे कहते हैं ओर उसका क्या महत्व ओर उत्तरदायित्व होता है। 

संविधान-सभा[----संविधान-सभा उस सभा को कहते हैं, जो देश 


का शासन-विधान बनाने के लिए बुलाई जाती है। उस सभा में प्रायः 
जनता के चुने हुए. “प्रतिनिधि रहते हैं। आधुनिक काल में अधिकतर 
लिखित विधान तैयार किये गए हैं ओर उनके निर्माण के लिए, संविधान - 
'सभा का संगठन किया गया है। संयुक्तराज्य-अमरीका; फ्रॉस, जमनी तथा 
रूस में संविधान-सभा बुलाकर उसी द्वारा संविधान तैयार कराया गया। 
यह लोकस़॒त्ता अथवा प्रजातन्त्र का युग है। प्रजा को ही वास्तविक सत्ता- 
धारी माना जाता है। प्रजातन्त्र में राजनैतिक सत्ता जनता के हाथ में निहित 
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होती है। वही सब शासन-काय का संचालन करती है। उसी पर सब 
जिम्मेदारी रहती है। अतः यह उचित समझा जाता है कि वही देश के 
लिए संविधान भी तैयार करे। जैसे शासन का काय प्रजा की ओर से 
उसके प्रतिनिधि करते हैं, उसी तरह संविधान बनाने का कार्य भी प्रति- 
निधियों द्वारा सम्पादित होता है। आज के युग में यदि किसी देश की 
जनता निरंकुशता, तानाशाही छाथवा पराधीनता से मुक्त होने के लिए. 
आन्दोलन करती है तो यह माँग भी उपस्थित करती है कि संविधान बनाने 
के लिए संविधान-सभा की योजना की जाय । भारत मी वर्तमान युग की 
विचार-घारा से प्रभाजित रहा है। अतः उसकी ओर से भी ब्रिटिश अधि- 
कारियों से यह माँग की गई | उसी का फल है कि भारत को स्वाधीनता 
देने की तैयारी करने के लिए. ब्रिशिश अधिकारियों ने संविधान सभा का 
संगठन कर दिया। 

संविधान-सभा का संगठन--त्रिटिश मंत्रिमिशन की मई 
१६४६ की योजना के अनुसार भारत के प्रान्तों के २६६, तथा रियासतों 
के ६३, कुल मिलाकर शे८६ सदस्यों की संविधान-सभा बनाने का निश्चया 
किया गया | इन सदस्यों के चुनाव की योजना यह थीः--- 

१--मोदे तोर पर प्रत्येक प्रान्त का, उसकी जनस ख्या के आधार पर 
दस लाख पीछे १ प्रतिनिधि रहे | 

२--सब प्रतिनिधियों के स्थान प्रान्तों में उनकी मुख्य जातियों की 
जनसंख्या के अनुपात से बॉट दिए जाँय । 

३--प्रत्येक प्रान्त में प्रत्येक जाति के निर्धरित प्र तनिधि असेम्बली 
में उस जाति के सदस्यों दारा निवाचित हों | 

४--इस कार्य के लिए भारत की केवल तीन मुख्य जातियाँ स्वीकार 
की जॉयः--साधारण, मुस्लिम तथा सिक्‍्ख । असेम्बलियों के इन जातियों 
के सदस्य सानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर अपने-अपने प्रति- 
निधि चुनें । 
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५--बत्रेठिश भारत के विविध प्रान्तों के कुल प्रतिनिधियों की 
संख्या २६६ हो | 
६--रियासतों को सानुपातिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो तथा ब्रिटिश 
भारत के अतिनिधियों की संख्या के आधार पर उनके ६३ से अधिक 
प्रतिनिधि न हों । 
... इस योजना के अनुसार संविधान-समा के लिए प्रतिनिधियों का 
, चुनाव हुआ | प्रान्तीव विधान-सभाओं ने इस चुनाव में निर्वाचन-क्षेत्र का 
काम किया | इस प्रकार चुनाव परोक्ष रहा ओर उसमें प्रथक्‌ निर्वाचन 
का ही सिद्धान्त माना गया | % प्रत्येक सदस्य को अपने-अपने निर्वाचन- 
क्षेत्र से, जितने प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित थी, उतने मत देने का 
अधिकार था। कांग्रेस की इच्छा के अनुसार संविधान-सभा में बड़े-बड़े 
राजनीतिश, विधानवेत्ता, इतिहास-शाता, द्ाशनिक, समाजशास्री आदि 
सभी ग्रकार के व्यक्ति लिए गए, तथापि यह नहीं कहा जासकता कि सभी 
आदमी सविधान-निर्माण के लिए. यथेष्ट योग्य ओर कत्तेव्य-परायण 
थे | ब्रियेश भारत में, विविध दलों की दृष्टि से, श्रतिनिधियों की संख्या 
इस प्रकार रही ;--- 


सटीक हिल >. डा पकाने +क०--+-+ा पाक गदर १५०५० न -पनिननकन-जवकननकजन न जधक+१+++>»न कक -+ पिया धर 7० कताल कनिए गिाएण 7 कएए। 
लि डन्‍मक ले *ैकेनाक *०बलमीनिननजब तन ऋकाक 





हलजकपनन थ *क+न तमनन-कनमनननननलन«नभककीी 


& वास्तव मे चुनाव बालिंग मताधिकार के आधार पर होना 
चाहिए था, परन्तु संविधान बनने का काय जल्दी हो, इसलिए सिद्धान्त 
की उपेक्षा करके व्यवहारिकता का ध्यान रखा गया। 
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मुस्लिम ! स्वतंत्र | स्वतंत्र 


_ आल्त मम्रेल | लोग ।साधारण सलमान रिक्ज| योग 
संयुक्तप्रांत ४५ ७ हा] 
प्रध्यप्रान्त १६ £ पे >> | +- | १७ 
मद्रास ४५ ही अल, न जो 
बम्बई १६ २्‌ ेा|[ “+ कर २१ 
बिहार | १ भू नर रत अहट ।. पेड 
उड़ीसा प्् न १ गण ज+। ६ 
दिल्ली द *्‌ नल न अर पर १ 

अजमेरमेखाड़ा | १ --[6 6 ---| | _-- --] १५ 
हि: ५ नमन (ही । जा ८ नल 
पंजाब ६्‌ श्फू २ १ ४ श्प्य 
सिंध १ ३ दस अन्ज  , 
सीनाप्रान्त 
बलोचिस्तान 
. बंगाल... लीक 
__आसाम 
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इनके अतिरिक्त देशी राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या ६३ ठहराई 
गई थी । ये प्रतिनिधि राजाओं आर कार्यकर्ताओं से विचार-विनिमय करके 
लिए गए. । इस प्रकार तत्कालीन योजना के अनुसार भारतीय संविधान 
सभा के कुल सदस्यों की संख्या शे८६ थी। 

पीछे पाकिस्तान राज्य का निर्मा/ होने से उसके सदस्य अलग हो 
गए, | उसके प्रांन्तों के सदस्यों का हिसाब इस प्रकार था-- 


प्रान्त मुस्तलिसप - साधारण स्क्सखि योग 
पूर्वी बंगाल 
ओर सिलहट ३३१ १३ न-- ४ 
पश्चिमी पंजाब १२ ३ २ १७ 
सिन्ध हे र्‌ न: ४ 
सीमा प्रान्त रै ना: न+ ई्‌ 
बलोचिस्तान र्‌ क्ड | ++ श 

योग पूछ १७ २ ४ द६. 


संविधान सभा का उद्घाटन--संविधान-सभा के उद्घाटन 

के लिये ६ द्सिम्बर १६४६ की तिथि नियत की गईं। मुत्लिम लीग के 
अध्यक्ष श्री जिन्ना ने एक वक्तव्य निकाल कर कहा कि लीग के प्रतिनिधि 
उसमें कोई भाग नहीं लेंगे | इसके उत्तर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मेरठ 
के कांग्रेस-अधिवेशन में घोषित किया कि लीगवाले आयें या न 
आये, हम अपना काम जारी रखेंगे। हम एक स्वतन्त्र प्रजातन्त्र राज्य 
स्थापित करने के लिए पूरी तोर से तैयार होकर संविधान-सभा में जायँगे । 
फलतः ६ दिसम्बर को बड़े समारोह के साथ संविधान-सभा का उद्घाटन 
हुआ | पार्लिमेंगरी पद्धति के सबसे बड़े ज्ञाता डा० सब्विदानन्द सिन्हा 
उसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए; पीछे देशर्न डा० राजेन्द्रप्रसाद स्थायी 
अध्यक्ष निवाचित हुए | 


ब्प् भारतीय शान 


उद्द श्य-प्रस्ताव -- संविधान-सभा का पहला अधिवेशन रे३ 
दिसम्बर १६४६ को समाप्त हुआ । इसमें कार्यप्रणाली के निय्रमादि तैयार 
करने के लिए एक सपम्रिति को नियुक्ति के अतिरिक्त उद्देश्य-प्रस्ताव पर 
बिचार हुआ | इसे उपस्थित करते हुए. श्री नेहरू जी ने कहा था कि 
“इसमें सिद्धान्त की बुनियादी बाते बताई गयी हैं | यह प्रस्ताव होते हुए 
मी प्रस्ताव से बहुत ज्यादा है। यह एक घोषणा है, एक दृढ़ विश्चय है, 
एक प्रतिशा और दागित्व है और हम सत्र के लिए. तो यह एक ब्रत है| 
हम इस प्रस्ताव द्वारा संसार को यह बतलाना चाहते हैं कि हमने इतने 
दिनों से किस बात की अमिलाषा कर रखी थी, हमार स्वप्न क्या था, यह 
ग्रस्ताव जिसे हम भारतीय स्वतन्त्रता का बोषणा-पत्र कह सकते हैं; इस 
प्रकार है ८ 
यह सविधान-सभा भारत को पुर्ण सत्ताधारी स्वतंत्र जनतंत्र 
घोषित करने ओर उसके सावी शासन के लिए एक संविधान 
बसाने का गम्भीर और हृढ़ निश्चय करती है । 
इस शासन-विधान में उन सभी प्रदेशों का एक संघ रहेगा, जो 
अब ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के अन्तर्गत हैं, 
तथा उनके बाहर भी हैं, ओर जो आगे स्वतन्त्र भारत में 
सम्मिलित होना चाहते हैं । ओर 
इस संविधान में उपयेक्त सभी श्रदेशों को, जिनकी बतमान 
सीमा चाहे कायम रहे या संविधान सभा ओर पीछे संविधान 
के नियमानुसार बने या बदले, एक स्वाधीन इकाई या 
प्रदेश का दर्जा मिलेगा व रहेगा। उन्हें वे सब अवशिष्द 
अधिकार प्राप्त होंगे, जो सघ को नहीं सोंपे जायेंगे, ओर 
वे शासन तथा अबन्ध सम्बन्धी सभी अधिकारों को बरतेंगे, 
सिबाय उन कार्यों और अधिकारों के जो संघ- को सौंप 
जायें, जो संघ में स्वभावतः निद्वित था समाविष्ट हों, या 


संविध!न निर्माण द्ध्€्‌ 


जो डजससे निकलते हाँं। ओर 

इस संविधान में पुण सत्ताधारी स्वतंत्र भारत वथा उसके 
अंगयूत प्रदेशों और शासन के सभी अंगों की सारी शाक्ति 
और रुत्ता जनता द्वारा प्राप्त होगी। तथा 

इस संविधान द्वारा भारत के सभी लोगों को राजकीय नियमों 
ओर साधारण सदाचार के अनुकूल, निश्चित नियमों के 
आधार पर सामाजिक, आथिक व राजनंतिक न्याय के 
अधिकार, वेयक्तिक स्थिति व सुविधा की, तथा मानवी 
समानता के अधिकार और विचारों की, विचारों के प्रगट 
करने की, विश्वास व धर्म की, कास«धंधों की, संघ बनाने 
व कास करने की स्वतन्त्ता के अधिकार रहेंगे और माने 
जायेंगे । ओर 

इस संविधान में अल्पसंख्यकों के त्विए, पिछड़े हुए व्‌ कबायली -: 
प्रदेशों के लिए तथा दबत्वित और पछड़ी हुई जातियों के 
लिए काफी संरक्षण रहेंगे। ओर 

इस संविधान के द्वारा इस जनतंत्र के क्षेत्र की आन्तरिक 
एकता रक्षित रहेगी और ओर जल, थल और हवा पर 
उसके सब अधिकार, न्याय ओर सभ्य राष्ट्रों के नियमों 
के अनुसार रक्षित होंगे। और द 

यह देश संसार में अपना योग्य व सम्मानित स्थान शआ,्राप्त करने 
ओर संसार की शान्ति तथा मानवजाति का हित-साधन 
करने में अपनी इच्छा से पूर्ण योग देगा। 


इस प्रस्ताव को चारों ओर से समर्थन हुआ | किनन्‍त डा० जयकर 
आर अम्बेडकर के कहने से उस पर उस समय विचार करना स्थगित 
किया गया--इस ख्याल से कि लीग बालोंका सहयोग प्राप्त होने वाला 
. है, उसके बाद ही इसे पास किया जाय | 
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| यह प्रस्ताव बहुत सोच समझे कर तैयार क्रिया गया था। 
श्री नेहरू ने कह्य था कि यदि मेने प्रस्ताव में यह उल्लेख क्रिया होता 
कि हम समाजवादी राज्य चाहते हैं तो हमने एक ऐसी बात कही होती, 
जो बहुसंख्यक व्यक्तियों का स्वीकार होती, किन्तु कुछ व्यक्तियों को पसन्द 
न होती । हम प्रस्ताव को ऐसा रखना चाहते हैं जो विवाद-ग्रस्त न ही ।* 
अस्तु, प्रस्ताव को भरक्षक विवाद-रहित बनाने का प्रयत्न किये जाने पर भी 
इस पर लम्बी बहस हुई। अन्त में यह २९ जनवरी १६४७ को 
सवसम्भति से पास हुआ | यह प्रस्ताव संविधान का अंग नहीं बना, 
किन्तु इसका सार भाग संविधान की प्रस्तावना में रखा गया है, यों यह 
प्रस्ताव संविधान की सभी घारात्रों में बोलता हुआ मिलता है, क्योंकि 
सारा संविधान उसी से प्रेरित होकर बनाया गया है। | 


उपसभितियों की नियुक्ति - संविधान-सभा का दूसरा आधि- 
वेशन २० जनवरी १६४७ ई० से ५ दिन के लिए हुआ। एक कारये- 
संचालन-समिति (स्टीयरिंग कमेटी) नियुक्त की गई । सरदार पटेल्ल की 
अध्यक्ष ता में एक सल्लाहकार्समिति बनाई गई । यह सबसे बड़ी सर्मिति 
थी। इस ने चार उपसमितिययाँ नियुक्त कों- (१) अल्पसंख्यक-उप- 
समिति, श्री एच० सी० मुकरजों की अध्यक्षता में; (२) मूल अधिकार 
उपसमिति, आचार्य कृपलानी की अ्रध्यक्षता में; (३) उत्तर-पूर्वी सीमा 
(आसाम) आदिम जाति तथा प्रथक्‌ प्रदेश उपस|मति, श्री गोपीनाथ 
बारदोलोई की अ्रध्यक्षता में; (४) आदिम जाति ओर पछथक प्रदेश उप- 
समिति, श्री ठक्कर बापा की अध्यक्षता में। सभा का तीसरा अधिवेशन 
रण अप्रेल १६४७ को प्रारम्भ हुआ | यह भी पाँच दिन तक रहा | इस 
अधिवेशन में बड़ोदा, बीकानेर, कोचीन, पटियाला, जयपुर, रीबा तथा 
भावनगर के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए | द 


संविधान-सभा ने पहले ही अ्रधिवेशन म॑ श्री नेहरू की अध्यक्षता 
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में एक समिति नरेन्द्रमएडल की वार्ता-समिति से परामश करने के लिए, 
बना दी थी ताकि यह तय हो जाय कि देशी राज्यों के लिए नियत ६ 
जगहों का बटबारा किस प्रकार हो। उसी का परिणाम था कि संविधान 
सभा म॑ देशी राज्यों के भी प्रतिनिधि सम्मिलित होने लगे | संब्र संविधान 
के सिद्धान्त स्थिर करने के लिए. एक समिति नेहरू जी की अध्यक्षता 
में नियुक्त की गई। इसी प्रकार एक समिति प्रान्तीय विधान के सिद्धांतों 
के सम्बन्ध में बनाई गई, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल नियुक्त किए 
गये | संविधान-सभा के अध्यक्ष ने यह घोषित किया कि ज्यों-ज्यों 
संविधान बनता जायगा, उठका राष्ट्रभाषा में अनुवाद भी होता जायगा | 

. स्व॒तन्त्रता-विधान का प्रभाव - संविधान समा का अगला 
(चौथा) अधिवेशन जो १४ जुलाई १६४७ को प्रारम्भ हुआ, बड़ा महत्वपूर्ण 
था | विभिन्न समितियों की रिपोर्टो पर विचार किया गया ओर संविधान की 
रूप-रेखा स्थिर की गई। इसी अधिवेशन-काल में भारत स्वाधीन हुश्रा, 
संविधान-सभा के हाथ में सर्वोच्च सत्ता आ गई । उसने अपना राष्ट्रीय 
मूणडा भी स्थिर किया। यह बात भी उल्लेखनीय है कि १४ अगस्त को 
जब भारतीय स्व॒तन्त्रता-विधान अमल में आया तो भारत के उन भागों 
के प्रतिनिधि, जो पाकिस्तान में चले गए, संविधान-सभा से अलग हो 
गए | दूसरा बड़ा परिवतन यह हुआ कि संविधान-सभा के अधिकारों 
पर जो बन्ध्रन थे, वे सब दूर हो गए । तीसरे संविधान-सभा को भारतीय 
विधान-मण्डल अर्थात्‌ पार्लिमेंट के रूप में भी काम करने का 
अधिकार प्राप्त हो गया; कानून बनाने के काम करने के लिए इसका 
अधिवेशन अलग किया जाता था, उसका अध्यक्ष (स्पीकर) दूसरा व्यक्ति 
होता था । 


प्रारूप ( ससविदा ) रचना---संविधान-समा के चौथे अधि- 
वेशन में ही संविधान का मसविदा बनाने के लिए. सात सज्जनों की 
एक कमेंटी बनायी 'गयी। इसके अध्यक्ष डाक्टर भीमराव अम्बेडकर 
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( कानून-मंत्री ) निर्वाचित हुए.। संविधान का हिन्दी अनुवाद करने के 
लिए. श्री घनश्यामसिंह गुप्त ( अध्यक्ष, मध्यप्रदेश-विधान-समा ) के 
सभापतित्व में तथा हिन्दुत्तानी अनुवाद करने के लिए, पंडित सुन्दरल्लाल 
जी के समापतित्व में एक-एक अनुवाद कमेटी नियुक्त की गयी। मस- 
बिदा कमेटी ने बड़े परिश्रम से मसविदा तैयार किया ओर उसे फरबरी 
१६४८ में संविधान सभा के अध्यक्ष को सेवा में उपस्थित किया। यह 
मसविदा २५ फरवरी को प्रकाशित हुआ | यह पुस्तक-रूप में छुण तथा 
पत्रों में भी प्रकाशित हुआ | 

भाषावार यान्त कमीशन---प्रारूप समिति ने भाषावार प्रान्त 
कमीशन नियुक्त करने की सिफारिश को। संविधान-सभा में भी इसकी 
माँग की गयी थी | अतः जुलाई १६४८ में श्री एस० के० दर की अध्यक्षता 
में यह कमीशन नियुक्त किया गया। डा० पत्नालाल ओर श्री जगत- 
नारायण लाग इसके सदस्य थे कमीशन ने अपनी रिपोट ( दिसम्बर 
१६४८ ) में स्वोकार किया कि देश में भाषा के आधार पर प्रान्तों को 
पुनरंचना की जाने की प्रबल मांग है। परन्तु भारतीय राष्ट्र की एकता 
को शक्तिशाली बनाए. रखने की आवश्यकता प्रमुख है; प्रत्येक मांग का 
इसी दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए । कमीशन का मत है कि 
भाषाओं के आधार पर प्रान्तों की पुनरचना होने से देश की एकता को 
आधात पहुँचेगा | 


संविधान-सभा के संबंध में कुछ अन्य ज्ञातव्य बारतें-- 

संविधान बनाने में संविधान “सभा ने ११ अधिवेशनों म॑ भाग लिया 

वह कुल १६५४ दिन बैठी, जिसमें ११४ दिन संविधान के बाचन और 

उस पर विवाद में खर्च हुए। कुल ७६३१४ संशोधन आये, जिनमें २४७३ 
विचाराथ उपस्थित हुए। संविधान-सभा में कुत्न ३०८ सदस्य थे | 

भारत का संपूर्ण संविधान बनने में ६४ लाग् रुपए और तीन सोल 

का समय लगा । संविधान सभा के जिन सदस्यों ने लगातार परिश्रम 
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करके संविधान-निर्माण में योग दिया, वे धन्यवाद ओर ५शंसा के योग्य 
हैं, परन्तु यह स्वीकार करना होगा कि कुछ सदस्यों में ऐसे कार्य के लिए 
यथेष्ट योग्यता का अभाव था, ओर कुछ ने प्रमाद या आलस्यवश अपने 
कतंव्य का यथेष्ट पालन नहीं किया | अन्यथा संविधान बनने में अवश्य 
ही समय और द्रव्य इतना अधिक खच्चे न होता, उसमें काफी बचत 
हो जातो। ि 
संविधान-निर्माण की समस्याएँ; एकीकरण----अंगरेजों 
ने भारत में अपने स्थार्थ के लिए साढ़े पांच सौ से अधिक जुदा-जुदा 
रियासतें कायम करके इस देश को बुरी तरह अज्ज-भद्ध कर रखा था। 
इस प्रकार अरब से पहले जितने संविधान बने थे वे भारत के केवल 
“ब्रिटिश भारत कह्दे जाने वाले भाग पर लागू होते थे, देशी राज्यों पर 
नहीं | भारत से हटते समय भी अंगरेजों ने इन सैकड़ों “राज्यों को नयी ' 
भारत-सरकार के अधीन न करके केन्द्रीय सरकार को बहुत निबंल अवस्था 
में छोड़ा । सरदार पटेल की राजनैतिक कुशलता ने ही इन्हें भारतीय संघ 
में मिलाया | तो भी संविधान-निर्माताओं के सामने यद्द समस्या थी कि 
जल्दी-से-जल्दी इनके शासन-प्रबन्ध में जनता का यथेष्ट प्रतिनिधित्व हो 
और ये भाग प्रान्तों के स्तर पर आजायूँ। नया संविधान देश के दोनों 
भागों प्रान्तों ओर देशी राज्यों पर लागू होगा; दोनों भागों को झ्न राज्य 
ही कद्दा जायगा । 

इनके अतिरिक्त देश में कुछ विदेशी वश्तियाँ-फ्रांसीसी और पुतंगाली 
प्रदेश-हैं | आशा है ये भी जल्दी ही भाग्तीय संत्र के अन्तर्गत आ 
जायेगे। इनके सम्बन्ध में हम इस पुस्तक के पहले अध्याय में लिख 
चुके हैं । 
साम्प्रदायिकता की समस्या---दूसरी महत्वपूर्ण. समस्या 
सांग्रदार्थिकता की थी । इसी के फल-स्बरूप माश्त का विभाजन हुआ 
था। यद्यपि देश के विभाजन से सांग्रदायिक समस्या का कुल इल 
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हो गया था, फिर भी ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता थी जिससे कि 
इस समस्या की वृद्धि न हो । सांप्रदायिक आधार पर निवांचन होना ही 
इस समस्या का मूलभूत कारण था, जिसने हमारे सामाजिक जीवन को 
विपाक्त बना रखा था। इसलिए नये विधान-मंडलों में सांप्रदायिक 
आधार पर स्थान सुरक्षित रखने को प्रथा का अन्त कर दिया गया; केवल 
अछूतों ओर अनुसूचित जातियों के लिए संविधान लागू होने से १० वर्ष 
तक स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है । 


अस्पृश्य ओर उपेक्षित जातियाँ-- अस्पृश्यता बहुत समय 
से भारतीय समाज का कलंक बनी हुई थी। भारत के लाखों नही करोडों 
अ।दमी अपने ही देश-बंधुओं की निगाह में अपमानित थे और रोजमरो 
की साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति म॑ं पग-पण पर बाधाओं का अनुभव 
करने के कारण विकास के साधनों से वंचित थे | संविधान ने अस्पृश्यता 
का अन्त करके एक मदह्यन कार्य कर दिया। 


व्सप्ृए्य माने जाने वाले लोगों के अतिरिक्त, भारत म॑ दाई करोड़ 
व्यक्ति आदिम जातियों के थे | इनकी अ्रगरेजी राज्य में घोर उपेक्षा हुई ; 
यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुधारकों को भी उनकी सेवा-सह्ाययता करने से रोका 
गया । नये संविधान ने इनकी भी उन्नति ओर त्िकास का मार्ग प्रशस्त 
कर दिया है । 


: संविधान की स्वीकृति और श्रीगणेश---संविधान-समा 
के अधिवेशन समय-समय पर होते रहे । आखिर संनिधान की एक-एक 
धारा पर तथा उसके खंडों पर विशद्‌ रूप से विचार तथा आवश्यक 
संशोधन, परिवर्तन ओर परिवद्धन होकर वह २६ नवम्बर १६४६ को 
अन्तिम रूप से स्वीकृत हुआ । इसमे ३६५ घाराएँ ओर ८ परिशिष्ट हैं । 
संविधान को २६ जनवरी १६०० अमल म॑ लाने का निश्चय कियाँगिया । 
यह तारीख इसलिए, निश्चित की गई कि बीस वर्ष पहले इसी तारीख को, 
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म० गाधी के नेतृत्व में, भारत की जनता ने अपनी स्वाधीनता प्राप्त 
करने का दृढ़ संकल्प किया था और सन्‌ १६३० से वह प्रति वर्ष २६ 
जनवरी की ही स्वाधीनता-दि्विस मनाती आ रही थी | 


अस्तु, यद्यपि व्यवहार-रूप में मारत १५ अगस्त १६४७ को ही अपने 
भाग्य का विधाता बन गया था, कानूनी रूप में २६ जनवरी १६३० ई० 
से पूर्ण स्वतंत्र हुआ है। यहाँ गण-राज्य की स्थापना हुईं है। इस तारीख 
से इंगलेंड के राजा की सर्वोपरि सत्ता समास हो गयी। उसकी ओर से 
नियुक्त होनेवाले गवनर-जनरलों की इतिश्री हो गयी। डाक्टर राजेन्द्र- 
प्रसाद नये संविधान के अनुसार राष्ट्रपति नियुक्त हुए। उनके शब्दों में 
“इतिहास में यह पहला अवसर है जब यह सारा देश, कश्मीर से कन्या- 
कुमारी तक ओर काठियावाड़ और कच्छु से कोकोनाड़ा ओर कामरूप तक 
एक संविधान के शासन-सूत्र में बंधकर बत्तीस करोड़ मनुष्यों के सुख-दुःख 
की जम्मेदारी अपने द्वाथों में ले रहा है ओर उसके सब कारोबार संभालने 
जा रहा है ; इस देश में आज से न कोई राजा रहा ओर न कोई प्रजा, 
या तो सब के सब राजा हैं, या सब प्रजा हैं । 
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.. आठवोँ अध्याय 
संविधान का स्वरूप और विशेषताएँ 


भारत अस्ुत्वप॒ण होगा, यह स्वाधीन होगा ओर गखतंत्र 
ढोगा | यदि भारत को परणण स्वाधीन तथा प्रभुत्व-सम्पन्न होना है 
तो हम वाह्य एकलत्र को भी स्वीकार नहीं करेंगे ओर न हम 
अपने देश में ही उसकी खोज करेंगे। भारत आवश्यक रूप से 

गणतंत्र ही रहेगा । 
--जवाहरलाल नेहरू 


इस संविधान के अलुसार देश का मामूली से मामूली 
आदमी भी सब से ऊँची जगह पर पहुँच सकता है, और हमारे 

आदर का स्थान पा सकता है। 
“:डा० अलुंभहनाराय ण॒ सिंह 


अंगरेजों के शासन-काल में, उनके द्वाय बनाए हुए संविधानों में 
अनेक दोष थे; ऐसा होने का एक कारण यह भी था कि विदेशी होने 
के कारण वे हमारी समस्याओं को अच्छी तरह नहीं जान सकते थें और 
जानलेने पर भी वे उनका निस्पत्न हल करने को तैयार नहीं होते थे। वे 
अपने स्वाथ के दृष्टिकोण से उनपर विचार करते थे। उनका तथा हमारा 
स्वार्थ कई बातों में स्पष्टतया मिन्न था, इस लिए उस समय के संविधानों 
का दूषित होना स्वाभाविक था | 


स्वाधीन होने पर संविधान बनाने का उत्तरदायित्व हमारे ही आादष्तियों 
पर आगया | उन्होंने संसार के प्रमुख संविधानों से श्रावश्यक बातें लेकर 
उसे अच्छे से अ्रच्छा ओर व्यावहारिक बनाने का प्रयज्ञ किया; यो 
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परिस्थितियाँ बदलने पर संविधानों में संशोधन या परिवतंन करने कौ 
अथवा विशेष दशाओं में नये संविधान बनाने की जरूरत हुआ ही करती 
है | अस्तु, अब हम अपने इस नये संविधान के स्त्रूप का ओर इसकी 
विशेषताओं का विचार करते हैं । 
संविधान का स्वरूप 
संविधान का लक्ष्य---संविधान का स्वरूप जानने के लिए 

पहले उसका लक्ष्य जानलें, इस पर उसकी प्रस्तावना से अच्छा प्रकाश 
पड़ता है । पहले बताया जा चुका है कि संविधान-निर्माण के समय जो 
जह श्य-प्रस्ताव उपस्थित किया गया था, उसका ही सार-रूप यह प्रस्तावना 
है । इसमें कहा गया है ;--- 

“हम्म भारत के लोग, भारत को एक सपण-प्रभुत्व-संपन्न 
लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए 

वथा उसके समस्त नागरिकों को, सामाजिक, आथिक और 
राजनेतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और 
उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा ओर अवसर की समता प्राप्त _ 
कराने के लिए 

तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता 
सुनिश्चित करनेवाली बंघुता बढ़ाने के लिए 

“टढ संकल्प होकर अपनी संविधान-समा में ता: २६ नवम्बर 
१६४६ (समिति मार्गशीष शुक्ला सप्तमी, सम्बत २००६ विक्रमी ) 
के दिन आज की इस कारबाई से इस संविधान को अपनाते हैं 
कानून बनाते हैं, ओर स्वयं अपने को देते हैं ।” 

संविधान भारत को संपूरण-प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य 
घोषित करता है। भारत सम्पूर्ण-प्रभुत्व-संपन्न तो इस कारण है कि संवि 
धान भारत के ऊपर किसी भी राष्ट्र का वधानिक प्रभत्व स्वीकार नहीं 
करता । मारत गण-राज्य इस लिए है कि इसका प्रधान वंशानुगत क्रम 


छाप भारतीय शासन 


से कोई सम्राठ या राजा न होकर निर्वाचन द्वारा राष्ट्रपति होगा, और इसके 
लोकतन्त्रात्मक होने का प्रमाण यही है कि लोकतंत्र के आधार-भूत 
सिद्धान्तों-स्वतन्त्रता, समानता, बन्धुत्व, न्याय आदि का संविधान की 
प्रस्तावना म॑ प्रमुख स्थान हैं और किसी भी प्रकार की आर्थिक अथवा 
सामाजिक व्यवस्था को लादने का प्रयत्न नहीं किया गया है। उपरोक्त 
सिद्धान्तों की प्राप्ति राज्य का उद्देश्य बतलाया गया है। लोकतन्त्र के 
विरोधी तत्वों>-सांप्रदायिकता, असमानता छुआछुत आदि का अन्त कर : 
दिया है । संविधान में वयस्क मताधिकार, नागरिकों के मूल अधिकारों 
ओर स्वतन्त्र न्यायपालिका को स्थान देकर लोकतन्त्रात्मकफ प्रणाली को 
सफल ओर चिरस्थायी बनाने का प्रयास किया गया है । 

संविधान एकात्मक है था संघात्मक (---संविधान 
के स्वरूप का विचार करते समय एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह सामने आता 
है कि इसके विचार से भारत को 'फिडरेशर्ना (संबात्मक राज्य) कहा जाथ 
या यूनियन! (एकात्मक राज्य) | संबरात्मक ओर .एकात्मक राज्य में मुख्य 
भेद यह होता है कि संघात्मक राज्य में शासन तथ।| कानून-निर्माण सम्बन्धी 
सब अधिकार केन्द्र ओर इकाइयों में बेटे होते हैं, ओर केन्द्र और 
इकाइयाँ अपने-अपने निधारित क्षेत्रों में स्वतन्त्र होती हैं। यदि कभी किसी 
विषय में म्ंघ-सरकार ओर उसकी इकाई (संघार/रित राज्य) को सरकार में 
मत-मभेद उपस्थित हो तो उसका निपदारा संब-न्यायालय करता है। इसके 
विपरीत, एकात्मक शासन-पद्धति में सब शासज-काय केद्ध से होता है 
प्रान्तीय सरकारों या स्थानीय संस्थाओं को जो अधिकार दिये जाते हैं, वें 
केबल सुभीते की दृष्टि से ; केन्द्रीय सरकार जब चाहे, उन्हें वापिस ले 
सकती है। इस शासनपद्धति में एक केन्द्रीय सरकार, एक केन्द्रीय 
विधान मंडल ओर एक केन्द्रीय न्यायालय की शक्ति प्रमुख होती है 
प्रान्तीय या स्थानीय संस्थाएं, इनके अधीन तथा इनके नियंत्रण में काम्न 
करती हैं | 


संविधान का स्वरूप और विशेषताएँ ७६ 


वाद्य दृष्टि से संघात्मक-यद्यपि भारतीय संविधान में 
फेडरेशन शब्द का उपयोग न होकर युनियन का उपयोग हुआ हे,& 
उस पर विचार करने से उसे वाह्य दृष्टि से संधात्मक ही कहना अधिक 
उपयुक्त होगा | बात यह है कि यहाँ संघ और राज्यों की सरकारें 
अलग-अलग हैं। दोनों के अधिकार अलग-अलग बंटे हुए हैं ओर 
अपने-अपने ज्षेत्रों में दोनों ही स्वतंत्र हें। दोनों के अधिकारों को दोन 
सूचियों के अंतर्गत स्पष्ट रूप से बांट दिया गया है। संघ ओर राज्यों 
के अधिकारों का अतिक्रमण करनेवाले कानत अबेध हैं, ओर संघ तथा 
राज्यों की अनुमति के बगैर संविधान में परिवर्तन करना सम्भव नहीं है। 
उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी संघ और राज्यों के विवादों का निर्णय 
करने के लिये कर दी गई है । 


भारत में संविधान का संघात्मक स्वरूप उपयोगी समभा जाने के 
कारण निम्नलिखित है |--- 


(१) देश की विशालता । भारत एक विशाल देश है; जनसंख्या 
ओर क्षेत्रफल की दृष्टि से इसे कभी-कभी महाद्वीप कह दिया जाता है । 
इतने बड़े देश का शासन-प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा कुशलता पूर्बक 
ओर सुचारु रूप से होना सम्भव न था | 

(२) विभिन्न हितों की रक्षा । भारत में प्रादेशिक विभिन्नता पयाप्त 
मात्रा में है। प्रत्येक राज्य की अलग-अलग समस्याएँ ओर अलग- 
अलग हित हैं। एकात्मक सरकार के द्वारा इतने हितों का सांमजस्य 
बिठाना ओर समस्याञ्रों का हल निकालना सम्भव न था । स्थानीय प्रश्नों 
का हल राज्यों की ही सरकारें सुचारु रूप से कर सकती हैं । 
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49 संविधान के सरकारी प्रकाशन में यूनियन का अनुवाद संघ किया 
गये" हे । 


ध्प्क भारतीय शासन 


(३) सांस्कृतिक विकास ओर भाषा की उन्नति | देश के विभिन्न भागों 
में भाषा, साहित्य, सद्जीत तथा दूसरी कल्लाओं की उन्नति ओर सांस्कृतिक 
विकास के लिए. जितना प्रयत्न और कार्य राज्यों की सरकार कर सकती हैं, 
उतना केन्द्र द्वारा नहीं हो सकता; क्योंकि बहुत सी चीजें तो ऐसी 
हैं, जिन्हें केन्द्र मली माँति समझ भी न सकेगा ओर समझ भी जाय 
तो उचित व्यवस्था न कर सकेगा । 


(४) लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण । बड़े देश के लिए संघात्मक संविधान, 
एकात्मक संविधान की तुलना में, अधिक लोकतंत्रात्मक होता है। भारत 
में राज्य-सूची के विषयों सम्बन्धी कानून बनाने के लिए लगमंग एक 
लाख व्यक्तियों पीछे एक प्रतिनिधि राज्यों की विधान सभा में होगा 
ओर संघ सूची के विषयों का कानून बनाने के लिए तो लगभग साढ़े 
छुः लाख जनता का एक प्रतिनिधि लोकसभा में होगा। एकात्मक शासन- 
पद्धति में संपूर्ण विषयों का निर्णय करने के लिए केन्द्र के ही प्रतिनिधि 
होते, अर्थात्‌ समस्त विषयों का निर्णय लोक-समा के सदस्य करते, जहाँ 
प्रत्येक सदस्य लगभग साढ़े छुः लाख जनता का प्रतिनिश्िित्व करता है । 
इसपे स्पष्ठ है कि संघात्मक संविधान जनता को शासन-प्रबन्ध में भाग 
लेने का अधिक अवसर प्रदान करता है। इसमे विकेन्द्रीकरण की नीति 
अपनाने का अधिक अश्रवसर मिलता है। भारत में ग्राम-पंचायतों को 
स्थानीय स्व॒राज्य की इकाई माना गया है | 


एकात्मक राज्य के गुणों का समावेश---ऊ१२ कहा गया 
है कि भारत की शासन-पद्धति का स्वरूप संघात्मक है। परन्तु यह बात 
ध्यान में रखने की है कि यहां संघ की स्थापना एकात्मक राज्य की स्थापना 
के बाद हुईं है, जत्र कि अन्य संघरराज्यों में पहले कई अलग-अलग राज्य 
ये ओर उन्होंने मिल कर पीछे संबर-राज्य स्थापित क्रिया। फिर, भारतीय 
संब्र संविधान में एकात्मक शासनपद्धति के गुणों का भी समावेश है । 


संविधान का स्वरूप ओर विशेषताएँ (44 


संघ ओर राज्यों--दोनों के लिए केबल एक संविधान । 
संयुक्तराज्य अमरीका आदि में राज्यों को संघ के अन्तगंत रहते हुए अपना 
संविधान बनाने की स्वतंत्रता है। वे उसमें समय-समय पर सुविधानुसार 
परिवर्तन भी कर सकते हैं। इसके विपरीत, भारत में समस्त राज्यों का 
संविधान संविधान-सभा के द्वारा ही बनाया गया है। राज्यों के विधान- 
मंडल को उसमें संशोधन अथवा परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। 

संघ राज्य की एकरूपता | संसार के संघीय शासनपद्धति वाले 
देशों की आंतरिक इकाइयों अथात्‌ राज्यों अथवा प्रान्तों में कानून, दणड- 
विधि, नागरिक अधिकारों, नोकरियों ओर आर्थिक व्यवस्था सम्बन्धी 
विभिनज्नताए हैं, परन्तु भारतीय संविधान में इस भेद को निम्नलिखित 
व्यवस्थाओं द्वारा दूर कर दिया गया है ;-- 

(१) समस्त संघरराज्य में केवल एक नागरिकता , 

(२) समस्त संघरराज्य में, विधि ( कानून ); दश्ड-विधान तथा अथ 

सम्बन्धी मामलों में एकरूपता, 

(३) सम्पूर्ण संघ-राज्य में एक प्रकार की ही न्याय-व्यवस्था की 

स्थापना, 

(४) समस्त भारद के लिए. अखिल भारतवर्षीय आधार पर राज्य 

की नोकरियाँ, 

(४) सम्पूर्ण भारत के लिए. एक ( हिंन्दी ) ही राजभाषा । 

“एक नागरिकता” को कुछु स्पष्ट कर देना आवश्यक है। इसका 
अथ यह है कि भारतीय संघ की नागरिकता अलग और उसकी विविध 
इकाइयों अथात्‌ राज्यों की नागरिकता अलग न होकर, यहाँ सारे राष्ट्र की 
नागरिकता एक ही है; कोई राज्य अपने नागरिकों को कोई विशेष 
चजनेतिक, आर्थिकया व्यापारिक अधिकार प्रदान नहीं कर सकता । 

ह रुछट ही है कि इकहरी नागरिकता देश को शक्ति और एकता प्रदान 
करनेवाली होती है । 

भा४ष शा० ५ 


प्र द भारतीय शासन 


कानूनीपन ओर कठोरता की कमी | संधात्मक संविधान में, साध 
सरकार ओर राज्यों की सरकारों में अधिकारों का विभाजन होता है। 
इस विभाजन सम्बन्धी विवादों का निशय न्यायपालिका द्वारा किया जाता है 
( विधान मण्डलों द्वारा नहीं )। इससे संविधान में कानूनीपन बहुत हो 
जाता है। भारतीय संविधान में इसे कम करने के लिए संघ और राज्यों 
के कानून बनाए. जाने के विषयों की दा सूचियों (संघ-सूची आ। राज4- 
सूची) के अतिरिक्त एक समवर्ती सूची ओर बनायी गयी है, जिसके 
विषयों पर संसद भी कानून बना सकेगी, ओर राज्यों के विधान-मंडल 
भी । यह सूची काफी बड़ी है, इसमें ४७ विषय हैं । हि 

प्रायः संबन्‍संविधान बहुत कठोर होता है, उसमें परिवर्तन साधारण 
रीति से नहीं हो पाता । भारतीय संविधान में संशोधन करने की पद्धति 
सरल रखी गयी है | इस पर विशेष प्रकाश श्रांगे डाला जाथगा | 

सांसद ( पालिमेंटरी ) पद्धति “भारतीय संविधान के स्वरूप 
में, उसके संत्रात्मक होने के अतिरिक्त, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 
यहां संघ मे तथा उसके राज्यों में सांसद पद्धति की सरकारें स्थापित की 
गयीं हैं। इस पद्धति के लक्षण ये होते हैं:-- 

( के ) शासन सम्बन्धी सब्र कार्य प्रधान शासक ( बादशाह या 
राष्ट्रपति आदि ) के नाम से किया जाता है। बह वैधानिक शासक होता 
है; वास्तव में राज्य की कार्यकारिणी शक्ति उसमें निहित नहीं होती, उसे 

ब कार्य अपनी मन्त्रिपरिषद के पशामर्श के अनुसार करना होता है । 
. (ख) मन्त्री नाममात्र को प्रधान शासक के द्वारा चुने जाते हैं, 
परन्तु वे ऐसे ही व्यक्ति होते हैं, जिनका विधान-मंडल्ल में बहुमत या सब 
से अधिक समथन होता है। मंजिपरिषद अपने काय के लिए विधान-सभा 
के प्रति उत्तरदायी होती है। मन्त्री विधान-सभा के सदस्य होते हैं, ओर 
उसी समय तक अपने पद पर रह सकते हैं, जब तक उन्हें विधान सभा 
का विश्वास प्राप्त हों। यदि किसी सप्तय मंत्रिपरिष्रंद को यह अनुभव 
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हो कि विधान-सभा का उस पर विश्वास नहीं है तो उसे त्याग-पत्र 


दे देना होता है। 


( ग॒ ) मंत्रि-परिषद का विधान-सभा के प्रति उत्तरदायित्व सामृहिक 
होता है | यदि किसी मंत्री की किसी विषय पर विधान-सभा में हार हो 
जावे तो वह समस्त मन्त्रि-परिषद्‌ की हार होगी ओर उस दशा में सम्पूर्ण 
मन्त्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा | किसी मन्त्री द्वारा उपस्थित किया 
हुआ प्रस्ताव समध्त मन्त्रिपरिषद्‌ का ही प्रस्ताव समझा जाता, चाहे 
उस पर मन्त्रियों में आपस में विचारविनिमय हुआ हो या न हुआ हो । 
साम्‌हिक उत्तरदायित्व के अन्तगत यह बात भी है कि यदि मन्त्रिपरिषद 
ने अपना कोई निश्चय कर लिया है तो समस्त मन्त्रियों को उसका 
समर्थन करना चाहिए. । यदि कोई मन्त्री इस निर्यंय से असंतुष्ट हे तो 
उसे त्याग-पत्र दे देना चाहिए । द 

( थ्‌ ) प्रधान-मन्त्री मन्त्रिपरिषद का नेता होता है। नीति सम्बन्धी 
मामलों में उसका निर्णय सबमभान्य होता है। मन्त्रिपरिषद की ओर से 
उसे कोई भी मत व्यक्त करने की स्वतन्त्रता होती है; ओर वह मत 
सम्पूण मन्त्रिपरिषद्‌ का ही समझा जाता है | 


सांसद सरकार खासकर इन सिद्धान्तों के आधार पर कार्य करती 
है :--बहुमत दल का शासन सब को मान्य होता है। अल्पमत वालों को 
बहुमत दल के निणय मान्य होते हैं; हाँ, उन्हें अधिकार है कि वे वैधानिक 
उपायों से बहुमत को अपने मत का समर्थक बनावें ओर अगले निर्वाचन 
में विजयी होकर पदारूद् हों अथांत्‌ अपनी सरकार का संगठन करें। नीति- 
विभिन्नता के आधार पर राज्य में अलग-अलग दलों का निर्माण होता है । 
शासन-सत्ता सदा किसी एक दल के हाथ न रह कर समय-समय पर 
हस्तान्तरित होती रहती है; हर समय वह उस दल में निहित रहती है + 
जिसका विधान-सभा सम्बन्धी अन्तिम निर्वाचन में बहुमत रहा हो | 


प्पड भारतीय शासन 


[सांसद पद्धति के विरूद्ध, अध्यक्षात्मक पद्धति होती है। इसमें 
_ कार्यपलिका पूर्णुूष से स्तंत्र होती है; वह अपने कार्यों के लिए. विधान- 
सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती | उसके अनुसार गाज्य का प्रधान नाम- 
मात्र का शासक नहीं होता, उसके हाथ में बास्तविक शासन-शक्ति 
होती है। ] 

भारत में सांसद पद्धति की उपयुक्तता- भारतीय संविधान- 
निर्माताओं को कई कारणों से सांस पद्धति अपनायी । पहले 
तो यह कि इसी पद्धति से देश काफी परिचित है, उसे अन्य 
प्रकार की शासन-पद्धतियों का कोई जिशेष अनुभव नहीं है। दूसरे, 
सांसद सरकार ही विधान-मंडल और कायपालिका में शान्ति की स्थापना 
करती है। तीसरे, इस पद्धति में उत्तरदायित्व अधिक है | इस उत्तरदायित्व 
का पालन सामय्रिक तथा दैनिक दोनों प्रकार से होता है। दैनिक 
उत्तरदायित्व का पालन संसद के सदस्यों द्वारा अविश्वास के प्रस्ताव, 
काम-रोको प्रस्तव, प्रश्नों, भाषणों ओर वादबिवाद के रूप में होता है । 
ओर, सामयिक उत्तरदायित्व का पालन प्रति पाँचवें वर्ष अथवा इससे पहले 


होता है | ) 
संविधान की विशेषताएँ 


भारतीय संविधन-निर्माताओं ने अन्य राज्यों के संविधानों से कई 
आवश्यक बात ली हैं। इसलिए यहाँ के संविधान में अन्य किसी 
संविधान की अपेज्ञा अधिक विशेषताएँ हैं | यहाँ उनमें से मुख्य-मुख्य पर 
प्रकाश डाला जाता है। द क्‍ 
१--संविधान की विशालता---भारत का संविधान संसार 
के सब लिखित संविधानों से बढ़ा है। इसकी विशालता का अनुमान तो 
इसी से लग सकता है कि जब कि संयुक्तराज्य अमरीका के संविध में 
७; केनाडा के संविधान में १४७, आस्ट्रेलिया के संविधान में १९८, और 
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दक्तिणी अफ्रीका के संविधान में १५३ अनुच्छेद (घाराएँ ) हैं, भारतीय 
संविधान में ३९५ अनुच्छेद ओर ८ अनुसूची या परिशिष्ट हैं। इसके 
विशाल होने के कुछ कारण निम्नलिखित हैं--- 

क--भारतीय संविधान में संघ के शासन-यंत्र के साथ ही साथ राज्यों 
( इकाइयों ) के शासन-यंत्र का भी समावेश है, ओर ये राज्य, जैसा 
कि आगे बताया जायगा, एक ही वरद के नहीं हैं । 

ख--कबायली ओर अनुसूचित दोनों प्रकार के निवासियों तथा पिछुड़े 
लोगों के हित की व्यवस्था की गई है | 

ग--संविधान में नीति-निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों का विवरण 
दिया गया है | 

घ--कुछ धाराएँ अन्तरकालीन व्यवस्था के लिए रखी गयी हैं | 

च--संविधान द्वारा बनाई हुई विविध संस्थाओं की कार्य-प्रणालौ 
के नियमों का भी संविधान में समावेश कर दिया गया है; यह इसलिए 
कि जल्दी ही कुछ कठिनाइयों का सामना न करना पड़े । 

तथापि यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान आवश्यकता 
से अधिक बड़ा है, ओर उसमें कुछ ऐसी बातों का भी समावेश है, 
जिनके सम्बन्ध में संसद साधारण कानून बना सकती थी | फिर, जठिलता 
के कारण यह संविधान जन-साधारण की समझ के बाहर है| 

२--शक्तिशाली केन्द्र---भारतीय संविधान की यह एक 

बड़ी विशेषता है कि संघात्मक संविधान होते हुए मी शक्तिशाली केन्द्र 
की स्थापना की गयी है | कछ लोगों को इससे असन्तोष हो सकता है। 
पर स्वाधीनता की रक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक था, और एकता 
के बिना स्वाघधीनता सुरक्षित नहीं रह सकती | एकता बनाए रखने के 
लिए यह आवश्यक था कि संघ-सरकार का राज्यों पर नियंत्रण रहे ओर 
घंसद को राज्यों के विधान-मंडलों की अपेकज्ञा अधिक अधिकार हों। 
संविधान मे जहाँ यह व्यवस्था है कि संत्तद राष्ट्रपति पर अभियोग छेँगा 
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कर ओर उसे प्रमाणित कर हट सकती है, किसी राज्य की विधान-सभा 
गवनर को नहीं हणआ सकती । गवर्नर केन्द्र का आदमी होगा, उसकी 
नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जायगी, नियुक्ति ( या बरखास्तगी ) में लोक- 
प्रतिनिधियों का कुछ हाथ न होगा | फिर भी गवर्नर को बहुत अधिकार 
दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्र को शक्तिशाली बनाने के लिए तीन 
अ्रन्य उपाय काम में लाए. गए हैं। प्रथम तो संकट काल में संघ सरकार 
को राज्यों के अधिकारत्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया है । दूसरे, 
अवशिष्ट अधिकार सम्बन्धी विधि बनाने का अधिकार केन्द्रीय विधान 
मंडल यानी संत्द को है। तीसरे, समवर्ती सूची के अन्तगंत दिए हुए 
विषयों में प्राथमिकता और प्रधानता संघ सरकार द्वारा निर्मित त्रिधियों 
को दी गई है । उपरोक्त तीन उपायों द्वारा केनद्र की लगभग उतनी ही 
शक्ति प्रदान की गईं है, जितनी केनद्र को एकात्मक पद्धति की शासन- 
प्रणाली में होती | 


यही नहीं, संविधान में संघ को अविभाज्य बना दिया है; किसी भी 
राज्य को संघ से पथक हो जाने अथवा अपना संविधान स्वयं बना लेने 
का अधिकार नहीं है! 

३--संकट काल में संघ-शासन का एकात्मक रूप... 
अन्य देशों के संघीय संविधान सदैव संत्रीय ही रहते हैं, कभी एकात्मक 
नहीं होते, परन्तु भारतीय संविधान में यह बात नहीं है| यह संविधान 
आवश्यकतानुसार संघीय तथा एकात्मक हो सकता है। यद्यपि भारतीय 
संविधान संघ-शासनपद्धति पर आधारित है, इसकी रचना इस प्रकार 
की गई है कि सझ्डट-कालीन स्थिति में सारी संत्र-शासन-प्रणाली को 
एकात्मक किया जा सकता है। उस स्थिति में राष्ट्रपति असाधारण- 
अधिकार-सम्पन्न होता है और राज्यों की आन्तरिक स्वतंत्रता सक्र्त कर 
सकता है| वह विधि (कानून)-निर्माण तथा शासन सम्बन्धी सारे कार्य 
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४-संशेाधन की सरलता--संविधान में संशोधन संसद ही 
कर सकती है। संशोधन की व्यवस्था धरल है, ओर वह यह है कि 
संशोधन के लिए! विधेयक संसद के किसी मी सदन में उपस्थित किया जा 
सकेगा । यदि यह विधेयक दोनों सदनों में कुल सदस्य-संख्या के बहुमत से 
ओर उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पास हो जाय तो संविधान 
में संशोधन पास समझा जायगा । इस स्थल पर यह उल्लेखनीय है कि 
यदि क और ख वर्ग के स्वायत्त राज्यों से सम्बन्धित जिम्नलिखित विषयों 
में कोई संशोधन करना हो तो ऐसे राज्यों के आधे से अधिक 
विधान-मंडलों की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही वह संशोधन राष्ट्रपति की 
स्वीकृति के लिए. उपस्थित किया जा सक्रेगा ;-- 


( १ ) राष्ट्रपति का निर्वाचन, 
( २ ) राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, 
€ ३ ) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, द 
(४ ) क वर्ग के राज्यों की कायपालिका शक्ति का विस्तार, 
(४ )ग वर्ण के राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना, 
( ६ ) संत्र की न्यायपालिका, 
(७ ) गज्यों के उच्च न्यायालय, 
(८) संघ ओर राज्यों के विधायी सम्बन्ध, 
( ६ ) संघ की, राज्य की,ओर समवतों सूचि, 
(१०) संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 
(११) संविधान में संशोधन-प्रक्रिया । 


संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संघीय शासनपद्धति के सिद्धान्तों 
के अनुसार है | 


व भारतीय शासन 


| -धमे-निर्षष्तिता भारत में घम-निर्षक्ष| राज्य की स्थापना 
की गयी है। “घम-निर्षेत्र! शब्द अ्रगरेजी के सिक्यूलरों शब्द की जगह 
काम में लाया जाता है, जिसका अर्थ वास्तव में 'घम-रहित' नहीं है, वरन्‌ 
प्रत-रहित' या 'सिम्प्रदाथिक्र विचार बंधनमुक्त है। अस्तु, धर्म-निर्षक्ष राज्य 
कोई नास्तिक या ईश्वर-विहीन राज्य नहीं है; वह ऐसा राज्य नहीं हे, जिसमें 
घामिक प्रद्ृत्त के लोगों को वहिष्कृत।, अछूत या प्रतिगामी सम 
जाय । यह सोचना भी ठीक नहीं है कि धर्म-निर्षेज्ञ राज्य में धर्म का आदर 
नहीं होता । ऐसे राज्य का मुख्य लक्षण ही यह है कि उसमे सब धर्मा का 
आदर होता है। हाँ, वह राज्य स्वयं किसी धर्म विशेष को प्रधानता अथवा 
सहायता प्रदाव नहीं करेगा । उसकी दृष्टि में राज्य के समस्त नागरिक, 
भल्ले ही वे किसी भी धर्म के मानने वाले हों, बराबर होंगे । धर्म आदि के 
आधार पर किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई सहायता प्रदान नहीं की 
जावेगी। धर्म को राज्य व्यक्तिगत विश्वास की वस्तु मानता है और बह 
किसी के धार्मिक कृत्यों में बाधा नहीं डालेगा। वस्तुतः राज्य को 
धर्म-निषेत्ष घोषित करने का कारण भारत में अनेक मत-मतान्तरों का होना 
है। यदि एक धर्म को राज्य कुछ सहायता प्रदान करता है तो दूसरे 
धर्म भी सहायता की मांग कर सकते हैं; ओर किस घम को कितनी 
सहायता प्रदान की जावे, यह विवाद-ग्रस्त प्रश्न है । इन सब भूगड़ों 
का अन्त करने के लिए राज्य को धर्म-निर्षज्ष घोषित किया गया है। 
स्मरण रहे कि धर्म-निर्वेत्ष राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए राज्य की 
ओर से कोई असुविधा नहीं होती, और उनसे समानता का व्यवहार होता 
है | पर इसका यह अर्थ भी नहीं कि उनके हितों के वास्ते बहुसंख्यकों के 
हितों का बलिदान किया जाय । कुछ लोग श्रमवश ऐसा समभते हैं कि 
यदि हिन्द वास्तव में धम-निर्षेन्ष राज्य में विश्वास करते हैं तो उन्हें 
अपनी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं ओर पर्म्पराओं.०का 
स्वतन्त्र रूप से प्रयोग नहीं करना चाहिए; हाँ अल्पसंख्यकों को ऐसा 
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करने की छूट अवश्य होनी चाहिए। यह भी कहा जाता है कि सामाजिक 
और सांस्कृतिक मामलों में जो दृष्टिकोण अल्यसंख्यकों के हित या 
दृष्टिकोण से मेल नहीं खाते, वे धर्म-निर्षेज्ष नहीं होते । यह धारणा बिल- 
कुल गलत है। धम-निर्षेज्ञ राज्य में यदि अल्पसंख्यकों को राज्य की ओर 
से कोई असुविधा नहीं होती तो बहुसंख्यकों को क्यों होने लगी ! 


६-नागरिकों के मूल अधिकार--श्राधुनिक संविधानों में 
नांगरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन संविधान का महत्वपूर्ण अ्रंग माना 
जाता है | ससार के प्रायः सभी लिखित संविधानों में इसका वर्णन है। 
भारतीय संविधान में जो मूलाधिकार हैं, उनका आधार श्रेष्ठर लोकतन्त्र 
की भावना ही है | इनके बारे में खुन्नासा एक अलग अध्याय में लिखा 
जायगा | 


७-राज्य के नीति-निर्देशक तत्व-संविधान में राज्य की 
नीति का आधार क्या हो, इस पर प्रकाश डाला गया है। नीति-निर्देशक 
तत्वों के पीछे कोई वेधानिक सत्ता नहीं है, इनको किसी भी न्यांयास्‍्लय 
द्वार पालन नहीं कराया जा सकता | तथापि इनका अपना महत्व है । 
इनका विवेचन आगे किया गया है | 


८--राष्ट्र-मंडल की सदस्यता--भारत सम्पूर्ण-प्रसुत्व-सम्पन्न 
ओर लोकतंत्रात्मक गण राज्य होते हुए भी राष्ट्रमंडल का सदस्य है, यह 
बात बहुतों को अजीब मालूम होती है | स्मरण रहे कि अनेक राजनीतिज्ञों 
ने प्रथम योरपीय महायुद्ध (सन्‌ १६१४-१८) के समय यह अनुभव किया 
कि “साम्राज्य शब्द से दूसरों का शोषण करने ओर उन्हें पराधीन बनाने 
की भावना व्यंक्त होती है | इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य का उल्लेख समानता- 
सूचक ब्रिटिश राष्ट्रमंडल नाम से किया जाने लगा | सन्‌ १६४७ में ब्रिटिश 
राष्ट्रमंडल के कई एशियाई भागों ने स्वतंत्रता प्रात्त करली । वर्मा तो स्वतन्त्र 
होने के साथ ही ब्रिश्शि सष्ट्रमंड लू से अल्वग हो गया | इधर भारत ओर 


६० भारतीय शासन 


पाकिस्तान स्वतन्त्र राज्य हुए, ओर सीलोन (लंका) भी । इन स्वतन्त्र राज्यों 
को ब्रिटिश गष्ट्रमंडल में बना रखने के लिए अक्तूबर १६४८ में यह 
निश्चय किया गया कि ब्रिटिय राष्ट्रमंडल के नाम में से ब्रिटिश” शब्द 
निकाल दिया जाय और भविष्य में इसे केत्रल राष्ट्रमंडल' कहा जाया 
करे | भारत अपनी संविधानब्सभा के निश्चयानुसार स्वतन्त्र 
लोकतन्त्र राज्य है ओर अपने इस रूप को रखते हुए राष्ट्रमएडल का 
सदस्य है । उसकी ब्रिथिश म॒ुकुद ( ताज ) या बादशाह के प्रति 
राजभक्ति नहीं है | इस प्रकार भारत पूण स्वाधीन लोकतन्‍्त्र गणराज्य होते 
हुए भी राष्ट्रमएडल का सदस्य बना हे । 


स्वतंत्र न्यायपालिका आदि--नागरिकों के अधिकारों की 

रक्षा ओर संविधान के संरक्षण के लिए स्वतन्त्र ओर निष्पक्ष न्यायालय की 
आवश्यकता प्रत्येक राज्य में होती है| भारतीय संविधान के अन्तगंत एक 
स्वतन्त्र ओर निष्यज्ञ न्यायपालिका की स्थापना करने का प्रयत्न किया गया 
है। इसके लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गईं है --- 

१--राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय ओर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों 
की नियुक्ति न्यायपालिका के अधिकारियों के परामश्श से करेगा । प्रत्येक 
न्यायाधीश की पदावधि संविधान द्वारा निश्चित है, इससे पूर्व वह 
संविधान में दी गई व्यवध्था के अनुसार दुराचरण श्षिद्ध होने पर, है 
हटाया जा सकेगा । द 

२--न्शयाघीशों का वेतन संविधान द्वाया निश्चित कर दिया गया है 
उनके वेतन, पेन्शन मत्तों तथा विशेष सुविधाओं को कार्यपालिका या 
विधान-मंडल द्वारा कम नहीं किया जा सकता | । 

३--उच्चतम न्यायालय ओर उच्च न्यायालय को अपने कममचारियों की 
नर्ती तथा तत्सम्बन्धी नियमों का निर्माण करने का अधिकार है। . 

४--न्यायाधीशों को किसी न्यायालय म॑ बकालत करने का अधिकार 
नहीं है । 
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५४--उच्चतम न्यायालय अ्रथवा उच्च न्यायालय के किसी भी 
न्यायाधीश के उन कार्यों के विषय में जो उनके कतंव्य-पालन के सम्बन्ध 
में होंगे, संसद अथवा राज्यों के विधान-मन्डल में विचार नहीं हो 
सकेगा | 
इस भांति हमारे संविधान ने जहाँ तक हो सका है, न्यायपालिका 
को प्रभाव से मुक्त रखने की चेष्टा की है। अधीन न्यायालयों को भी 
अनुचित प्रभाव से मुक्त रखने का प्रयत्न किया गया है| 
संविधान के अन्तर्गत न्‍्यायापालिका के अतिरिक्त कुछ अन्य स्व॒तंत्र 
संस्थाएँ भी रखी है | इनमें प्रधान तीन हैं :--- 
१--मभारत का नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक | 
२---निर्वांचन-कमीशन 
३--लोकसेवा-कर्मीशन 
नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का कार्य संघ-सरकार और राज्यों की 
सरकार की आय-व्यय जाँच करना होंगा। निर्वाचन-कमीशन का काये 
निष्पक्ष निवांचन संपन्न करना होगा और लोक-सेवा कमीशन का काये देश 
के लिए श्रेष्ट कर्मचारियों का चुनाव करना होगा। संविधान द्वारा इन 
तीनों संस्थाओं के स्वतन्त्र ओर निष्पक्ष रहने की पूर्ण व्यवस्था की गई है | 
घ्‌ः कि भर 
सप-शासन के स्वरूप का नकशा-भारतीय शासन का 


वतमान स्वरूप नक्शे में इस प्रकार दर्शाया जा सकता है ( अगला पृष्ठ 
देखिए ) +- 
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नवाँ अध्याय 


भारतीय नागरिकता 


क्रिसी स्व॒तन्त्र राष्ट्र का नागरिक होना गोरव की बात है । 
नागरिकता स्वयं एक अधिकार है, जिसपर नागरिक के दूसरे 
अधिकार निभर होते हैं । 
--राममूर्ति एस० ए० 
अगले अध्याय में हम इस बात का विचार करेंगे कि संविधान द्वारा 
भारतीय नागरिकों को क्या-क्या मूल अधिकार प्राप्त हैं। पर उन अधि- . 
कारों का आधार भारतीय नागरिकता है । इसलिए पहले यह जान लेना 
चाहिए कि भारतीय नागरिक कोन-कोन व्यक्ति हैं या हो सकते हैं; तथा 
कीन-कोन व्यक्ति नहीं हैं, अथवा नहीं हो सकते । 


भारतीय नागरिक कौन हद (साधा रणतया यह प्रश्न अना- 
वश्यक या आश्श्रयेजनक प्रतीत हो सकता है कि भारतीय नागरिक कोन 
हैं । जो लोग किसी देश में रहते आए हैं, वे वहाँ से नागरिक माने जाते 
हैं । तथापि देश में कुछ आदमी भिन्न-भिन्न समय से बाहर के आए हुए 
होते हैं, तथा देश के कुछ आदमी विदेशों में गए हुए; होते हैं। राज्य 
में इन लोगों की स्थिति निर्धारित करने तथा इनकीं राज्य के निवासियों 
से न्यूनाधिक भिन्नता दशाने के लिए. कुछ नियमों का होना आवश्यक 
है | भारतीय संविधान में इस विषय पर प्रकाश नहीं डाला गया किजो 
व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है, दह यहां की नागरिकता कैसे प्राप्त कर 
सकता है, अथवा किन दशाओं में भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता से. 
वंचित किया जा सकता है। इन विषयों के आवश्यक कानून बनाने का 
अधिकार संसद या पालिमेंट को दे दिया गया है। 
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संविधान में केवल यह बताया गया है कि भारतीय नागरिकों के 
तीन वर्ग होंगे --- 

१--भारत के निवासी संविधान लागू होने के दिन ( २६ जनवरी 
१६५० ) से भारत में निवास करनेवाले व्यक्ति और (क ) जो बालक 
भारत में जन्म लेगा, या ( ख ) जिसके माता या पिता भारतीय भूमि में 
पैदा हुए होंगे, या ( ग ) जो संविधान लागू होने के पाँच वष पहले से 
भारत में रह रहा होगा और जिसने किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता 
न अपनाली होगी--वे सब लोग भारत के नामरिक माने जायेंगे | 


.. इस प्रकार भारतीय नागरिकता का आधार तजिमुखी अर्थात्‌ जन्म 
वंश तथा निवास है । [ संयुक्तराज्य अमरीका में नागरिकता का आधार 
केवल जन्म है। किन्तु भारत में, जन्म अतिरिक्त नागरिक का स्थायी 
निवास भी मारत में होना चाहिए | ] 


२--नागरिकों का दूसरा वर्ग उन लोगों का है, जो पाकिस्तान से 
भारत में आए हैं | पाकिस्तान से आनेवालों को दो श्रेणियों में बाँटा 
गया है :--( क ) वे जो १६ जुलाई १६४८ से पूर्व मारत में आये। 
(ख) वे जो १६ जुलाई १६४८ के पश्चात्‌ भारत में आए। 


जो लोग १६ जुलाई १६४८ से पूब भारत में आए वे लोग भारत के 
नागरिक हैं, बशरतें कि--( अर ) उनका या उनके माता या पिता अथवा 
उनके पिंतामह या पितामही का जन्‍म अविभाजित भारत में हुआ हो, 
( जैसा सन्‌ १६३५ के शासन-विधान में दिया है ) ओर ( आ ) आवास 
की तिथि से साधारणुतः वे भारतीय प्रदेश में रह रहे हों । 


जो लोग १६ जुलाई १६४८ के पश्चात्‌ भारत में आये हैं, वे लोग 
भारत के नागरिक हैं, वशते कि--(क ) उनका या उनके माता गया 
पिता अथबबा उनके पितामह या मातामह का जन्म अविभाजित भारत में 
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लिए. विधि बनाने की पूर्ण शक्ति प्रदान की गई है। ऊपर बताई हुईं सारी 
व्यवस्थाएँ तथा शर्तें संसद की इस शक्ति को तनिक भी मर्यादित 
नहीं करतीं | 

नागरिकता को व्याख्या करते समय भारत के विभाजन के फल्न-स्वरूप 
जो जनसंख्या की अदला-बदली हुईं, उनका पर्याप्त ध्यान रखा गया है । 
इससे इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जिससे पाकिस्तान से जो शर- 
णार्थी यहाँ आए हैं ओर मारत से ही बसना चाहते हैं, उन्हें भारतीय 
नागरिकता प्राप्त हो जाय | जो मुसलमान यहाँ से एक बार पाकिस्तान _ 
जाकर फिर लोटे हैं, उन्हें भी भारतीय नागरिकता प्रदान करने से वंचित 
नहीं किया गया हे | 


नागरिकता सम्बन्धी विविध दृष्टिकोण---नागरिकता 
के सम्बन्ध में विविध विचारकों के अलग-अलग दृष्टिकोण होते हैं 
संविधान सभा में नागरिकता सम्बन्धी वाद विवाद का मुख्य विषय भारत- 
विभाजन के बाद पाकिस्तान से आने वाले शरणाथियों का तथा समुद्र-पार 
रहनेवाले बहुत से भारतीयों का प्रश्य था । पं० ठाकुरदास मार्गव ने भार- 
तीय नागरिकता सम्बन्धी इन घाराशों की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने 
शरणाथियों का दश्कोण व्यक्त करते हुए कहा कि "मैं चाहता हूँ कि किसी 
भी व्यक्ति को, जो शरणाथीं के रूप म॑ यहाँ आया है, भारतीय नागरिकता 
प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होनो चाहिए । इसके विपरीत जो अपनी 
इच्छा से यह नारा लगाते हुए भारत छोड़कर पाकिस्तान गए. कि 'हँसकर 
लिया है पाकिस्तान--ल्ड़कर लेंगे हिन्दुस्तान उनको इस देश के नागरिक 
बनने की अनुभति नहीं मिलगी चाहिए ।” 
डा[० पंजाबराव देशमुख का मत था कि संविधान भारत की नाग- 
रिकता को अत्यन्त सस्ती कर देगा। भारतीय नागरिक होने के लिए एक 
शर्त यह है कि नागरिक की जन्मभूमि भारत होनी चाहिए । इसका अर्थ 
यह है कि यदिं एक पति और पत्नी अपनी यात्रा' के सिलसिले, में भारत 
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से गुजरते समय बम्बई रुकते हैं ओर रुकने के कुछ ही धन्टों के बाद स्त्री 
एक बच्चे को जन्म देती है, तो वह बालक न केवल अपने माता-पिता की 
नागरिकता का उत्तराधिकारी होगा, वरन्‌ वह भारत का भी नागरिक 
होगा | एक अन्य धारा के अनुसार भारत में पाँच वर्ष तक निवास 
करनेवाला व्यक्ति भारतीय नागरिक हों सकता है। किन्तु इसके विपरीत, 
अमरीका में २०, २५ व तक रहने पर भी भारतीयों कों नागरिकता नहीं 
मिल पाई है | दक्षिण अफ्रीका, मलाया; बर्मा, तथा अन्य देशों में भार- 
तीयों की स्थिति के बारे में सबको ज्ञान है । संसार में कोई भी ऐसा देश 
नहीं है, जहाँ इतनी आसानी से नागरिकता प्रात्त की जा सकती है| श्री 
देशमुख का मत था कि नागरिकता उसी को प्रदान कौ जानी चाहिए जो 
भारत का निवासी हो, जो मारतीय माता-पिता की सन्‍्तान हो अथवा जो 
नागरिकता सम्बन्धी विधि के अंतर्गत अंगीकृत किया गया हो, तथा प्रत्येक 
हिन्दू या सिक्‍्ख भारत का नागरिक हो, बशर्तें कि उसने किसी अन्य देश 
की नागरिकता न स्वीकार करली हो । यह मत स्वीकार नहीं हुआ | 
इकहरी नागरिकता---स्मरण रहे कि भारतीय संध में इकहरी 
नागरिकता की व्यवस्था है; अथात्‌ यहाँ संघ के विविध राज्यों द्वारा 
नागरिकों को कुछ अलग-अलग विशेषाधिकार नहीं हैं। संयुक्तराज्य 
अमरीका आदि में प्रत्येक राज्य का व्यक्ति अपने राज्य का नागरिक अलग 
होता है, ओर संघ का अलग । वहाँ अपने राज्य की नागरिकता के 
आधार पर उसे उस राज्य में कुछ राजनैतिक, आथिक, व्यापारिक आदि 
विषयों में प्राथमिकता तथा प्रधानता मिलती है | मारत में यह बात नहीं 
है। उदाहरण के लिए यहाँ बम्बई राज्य के निवासियों को उस राज्य में 
उतने ही अधिकार होगे, जितने वहाँ रहने वाल्ते मद्रासियों ' या बिहारियों 
आदि को। इस प्रकार हमारा नागरिकता सम्बन्धी कानून चोतीस करोड़ 
भारतीयों को एक सूत्र में गठित होने में सहायता प्रदान करता है । 
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दुसवों अध्याय 
मूल अधिकार 


मानव अधिकारों की जितनी विशद्‌ घोषणा भारतीय संवि- 
धान के अन्तगंत की गयी है, उतनी अब तक के किसी संविधान 
में नहों की गयी |. .....मल अधिकारों का पूणण नियमन करके 
इस भरोसे पर रहने के बजाय कि पुलिस-अधिकार के सिद्धान्त 
की विवेचना करके भारत का उच्चतम न्यायालय राज्य को 
संकट से बचाएगा, संविधान-निर्माताओं ने राज्य को ही इन 
मूल अधिकारों को सीमित रख सकने की अनुमति दी है । 

द --एस० एल० मुकर्जी 

पिछले अध्याय में यह बताया गया कि मारतीय नागरिक कोन होते 
हैं। किसी स्वतंत्र राष्ट्र का नागरिक होना स्वयं एक बहुत बड़ी बात है । 
नागरिकता के आधार पर उसे विविध अधिकार प्राप्त होते हैं, जिनसे वह 
अपना उत्तरोत्तर विकास करने के साथ, अपने आप को राज्य या समाज 
के लिए अधिकाधिक उपयोगी बना सकता है। इस अध्याय में हम नाग- 
रिकों के मूल अधिकारों का विचार करेगे | पहले यह जानना आवश्यक 
है कि मूल अधिकार का अथ क्‍या है । 


मूल अधिकार किसे कहते हैं ९--प्रजातंत्र राज्य में सारी 
शक्ति जनता के हाथ में निहित होती है, अ्रतः प्रत्येक नागरिक को बड़े-बड़े 
अधिकार प्राप्त होते हैं । वह ग्राम-पंचायत, जिला-बोड, म्युनिसपल बोर्ड, . 
अपने राज्य (प्रान्त) की विधान-सभा के तथा संसद या पार्लिमेंठके चुनाव 
में माग ले सकता है ओर जिसे चाहे, अपना प्रतिनिधि बनाने के लिए, 
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मत दे सकंता है। वह स्वयं उक्त संस्थाओं के लिए उम्मीदवार खड़ा हो 
सकता है, पंचायत के पंच सरपंच से लेकर विधान-सभा या संसद का 
सदस्य और मंत्री तक हो सकता है । इसी तरह वह बड़े-बड़े वेतन-भोगी पदों 
का अधिकारी हो सकता है। हाँ, इन सबके लिए निर्धारित योग्यता अपेक्षित 
होती है | आवश्यक योग्यता होने पर ही कोई नागरिक प्रभाव ओर प्रभुता 
के पद प्राप्त कर सकता है। जिस नागरिक में निर्धारित योग्यता नहीं है, 
उसे ऐसे पदों पर पहुँचने का अधिकार नहीं होता । किन्तु कुछ अधिकार 
ऐसे होते हैं, ज्ञिकके उपयोग के लिए कोई खास योग्यता आवश्यक नहीं 
होती; राज्य के सभी नांगरिको को वे अधिकार सुलभ होते हैं | राज्य की 
ओर से यह गारंटी दी जाती है कि प्रत्येक नागरिक उन अधिकारों से लाभ 
उठा सकेगा । ऐसे सामान्य अधिकार संविधान की भाषा में मूल अधिकार 
कहलाते हैं । अनेक प्रजातंत्रवादी राज्यों के संविधानों में मूल अधिकारों की 
घोषणा कर दी गई है। भारत के नए संविधान में भी मूल अधिकारों का 
उल्लेख किया गया है; उनके ही सम्बन्ध में यहाँ विचार किया जाता दै। 


भारतीय संविधान में मूल अधिकार---भारतीय संव्िधान- 

निर्माताओं ने यह प्रयत्न किया है कि मूल आंधिकारों द्वारा जनता को 
लोकतंत्र के यथेष्ट लाभ पहुँचा जायें; जनता को वे सारी ख्वतंत्रताएँ एवं 
सुविधाएँ प्रदान की जावें, जो उन्हें उच्च और नेतिक जीवन की ओर प्रवृत 
करे | अन्य देशों में यदि मूल अधिकारों का अपहरण किसी विधि द्वारा 
होता है तो उच्चतम न्यायलय को उसे अवैध करार देना होता है 
परन्तु भारतीय संविधान में यह व्यवस्था है कि संसद या किसी राज्य के 
विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि मुल अधिकारों के विपरीत हो तो वह 
स्वयं ही अवेध होगी । 

संविधान में निम्नलिखित मूल अधिकार दिए गए हैँ 

(१) समानता अ्रधिकार । 

(२) स्वतंत्रता का अधिकार । 
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(३१) शोषण के विरुद्ध अधिकार | 

(४) धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार । 

(५) संस्कृति ओर शिक्षा सम्बन्धी अधिकार । 

(६) संपत्ति का अधिकार । 

. (७) संविधानिक उपचारों का अधिकार | 
अब हम प्रत्येक भूल अधिकार पर प्रथक-प्रथक्‌ विचार करते हैं | 
समानता का अधिकार--- राज्य की ओर से धरम, जाति, वर्ण, 
लिड्ड के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं क्रिया जायगा । सबको 
समान समझा जायगा | धर्म, जाति या वर्ण-विशेष का अनुयायी होने के 
कारण किसी नागरिक पर कोई अयोग्यता या बंधन नहीं लगाया जायगा। 
सार्वजनिक उपयोग के लिए जो होटल या जलपान-णह या मनबहज्ञाव के 
स्थान हैं, वर्श वह वे रोक-टोक जा सकेगा । इसी प्रकार वह कुए, ता शाब, 
सड़क, घाट, पाक आदि का इस्तेमाल भी कर सकेगा, बशर्ते कि ये 
चीजें जनता के उपयोग के लिए हों | किसी को यह कहने का अधिकार न 
होगा कि तुम मुसलमान हो या चमार-मंगी हो, इसलिए इस कुए से पानी 
नहीं मर सकते | राज्य की नोकरियों में अ्रथवा राज्य को ओर से चलाए, जाने- 
वाले अन्य कांमधंधों में लगने के लिए. सब को समान सुविधा रहेगी। 
केवल धम, जाति, वर्ण, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई किसी 
सरकारी पद के अयोग्य नहीं समझा जायगा | 
अस्पृश्यता का अन्त--नागरिक समानता के सम्बन्ध में यहाँ 

एक बड़ी वाधा अस्पृश्यता रही है। अब नये संविधान द्वारा इसका सदा 
के. लिए. अंत कर दिया गया है। अब कानून की दृष्टि में कोई भी व्यक्ति 
अस्वश्य या अछूत नहीं होगा । यह नियम कर दिया गया है कि कोई 
आदमी किसी दूसरे व्यक्ति को अस्पृश्य न समझे ओर न उसे अस्पृश्य 
मानकर ब्यवहार करे। यदि किसी को अंछूत मान कर कोई बंधन, 
अयोग्यता या रोक-टोक लगाई जायगी; तो यह एक अपराध समझा जायगा 
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ओर ऐसा करनेवाले को दण्ड दिया जायगा। संविधान की यह घारा बहुत 
ही महत्वपूर्ण ओर क्रान्तिकारी है । अ्रस्पृश्यता भारतीय समाज का एक बड़ा 
अभिशाप रहा है | ऐसे व्यक्तियों की धंख्या लाखों में नहीं करोड़ों में है 
जो अछूत समझे जाते रहे हैं, ओर जिनके हाथ का स्पश॑ किया हुआ 
भोजन ओर पानी ग्रहण करना पाप समझा जाता रहा है। मण० गांधी ने 
उनके उद्धार के लिए सम्पूर्ण देश में जो हरिजन-आन्दोलन चलाया, 
उसका व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा और लोगों में अस्वृश्यता की दूषित 
घातक प्रथा को समाप्त कर देने की भावना बढ़ती गई। उसी का फल 
है कि स्वतंत्र होते ही हमारे नेताओं ने इसे जटा दिया । 
पद्वियों एवं डपाधियों का निषेध--संविधान में पदवियों एवं 
उपाधियों की प्राप्ति को निषिद्ध ठहराया हैं। ऐसा करने में मुख्य विचार 
. यह है कि विशेष प्रकार की पदवियाँ देना असमानता का झ्योतक है। 
विदेशी शासन में इन पदवीधारियों का कटु अनुभव रहा है, इस लिए भी - 
पदवियों का अन्त किया गया ! संविधान में कहा गया है कि राज्य सेना 
या विद्या सम्बन्धी उपाधि के सिवाय, ओर कोई खिताब प्रदान नहीं करेगा । 
भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार 
नहीं करेगा | 
उपाधियों और पदवियों का निर्षेध करके संविधान-निर्माताओं ने 
समानता ही की स्थापना नहीं की, वरन्‌ विदेशियों द्वारा भारतीय राजद्रोहियों 
को प्रलोभन देने की प्रवृत्ति का अन्त कर दिया है। मसारतीय इतिहास 
में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब कि विदेशियों ने इस प्रकार के प्रलोभन 
देकर भारत को बहुत हानि पहुँचायी है । 
स्वतंत्रता का अधिकार---प्रत्येक राज्य में उसके नागरिकों के 
उत्क्षं और उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि नागरिकों को लेखन 
भाषण, विचार करने की स्वतंत्रता हो, उन्हें पूर्ण आश्वासन हो कि उनके 
प्राण सुरक्षित हैं, ओर राज्य अकारण ही उनकी दैहिक स्वतंत्रता का 
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अपहरण नहीं कर सकता । जहाँ इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती, वहाँ 
नागरिक अंध-विश्वासी ओर अल्पज्ञ हो जाते हैं। उन्हें नई-नई विचार- 
धाराओं, आविष्कारों आदि का ज्ञान नहीं होता, और वे अपनी रीति-रस्मों 
तथा काय-प्रणाली आदि में आवश्यक सुधार या प्रगति नहीं कर पाते । 
इस लिए. आधुनिक सम्य देशों के संविधानों में स्वतंत्रता संबन्धी श्रधि- 
कारों को विशेष महत्व दिया जाता है। 

भारतीय संविधान में स्वतन्त्रता सम्बन्धी अधिकार के अन्तगत निम्न- 
लिखित स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है;--- 

(१) भाषण तथा अ्रभिव्यक्ति की खतंत्रता। 

(२) शान्तिपूर्वक, बिना हथियार लिए सभा करने की खतंत्रता | 

(३) संस्था, परिषद्‌ या सच्ढ निर्माण करने की स्वतन्त्रता । 

(४) भारत के राज्य-ल्ेंत्र में अबाघ आने जाने की स्वतन्त्रता | 

(५) भारत के राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने ओर बस 

जाने की स्वतन्त्रता । 

(६) सम्पत्ति कमाने, रखने और व्यय करने की स्वतन्त्रता | 

(७) कोई आजीविका व्यापार या कारबार करने की स्वतन्त्रता । 

(८) अपराधों के लिए दोष-सिद्धि के विषय में संरक्षण । 

(६) प्राण और शारीरिक स्वाधीनता का संरक्षण | 

१०) बन्दीकरण ओर निरोध से संरक्षण । 

भाषण आदि की स्वतंत्रता--संविधान ने सब नागरिकों को 
स्वतंत्रता का समान अधिकार प्रदान किया है। सब को अपना विचार 
प्रकट करने ओर भाषण देने की स्वतंत्रता हैं। नागरिकों को किसी जगह 
एकत्रित होकर सलाह-मशविर करने का अधिकार है । वे अपनी 
सभा, समितियाँ, संघ कायम कर सकते हैं। देश के अन्दर स्वतंत्रतापूर्वक , 
एक स्थान से दूसरे स्थान से को आजा सकते हैं, भारत के किसी 
भाग में जाकर बस सकते हैं। वे सम्पत्ति आराप्त कर सकते हैं, रख सकते 
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हैं ओर जब चाहें हस्तान्तरित कर सकते हैं। वे कोई भी काम धंघा 
या रोजगार ख्तंत्रता-पूवक कर सकते हैं। हाँ, सार्वजनिक हित में 
आवश्यक होने पर, राज्य कभी-कभी इन अधिकारों के उपयोग पर 
कुछ बंधन लगाएगा | 

अपराधों के लिए दोष-सिद्धि के विषय में संरक्षण-- 
भारतीय सच्भ में किसी भी व्यक्ति को तब तक दण्ड न दिया जायगा, 
जब तक वह किसी ऐसे कानून का भद्ध न करे, जिसे भद्ध करने से वह 
दंड का भागी होता हो | दरढड भी उस सीमा तक ही दिया जा सकेगा, 
जितना कि अपराध करने के समय विधि द्वारा निधोरित हो। किसी अप- 
राधी पर उसी अपराध के लिए दुबारा मुकदमा नहीं चलाया जायगा 
ओर एक अपराध के लिए दो बार दश्डित नहीं किया जा सकेगा । 
अभियुक्त को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य न किया जा सकेगा | 
बहुधा पुलिस किसी व्यक्ति को व्यर्थ ही अपराधी सिद्ध करने के लिए. यह 
प्र यत्न करती है कि वह अपना अपराध स्वयं स्वीकार कर ले। संविधान 
द्वारा नागरिकों को पुलिस की ज्यादतियों से संरक्षण प्रदान किया गया है। 
प्रत्येक अपराधी पर मुकदमा भी चलाया जायगा और दण्ड भी दिया 
जायगा | यह वाक्यांश संविधान में इस कारण दिया गया है कि यदि 
किसी अपराधी पर विभागीय कार्यवाही की जा चुकी हो तो वह यह कह 
कर मुक्त न हों सके कि उसे दश्ड मिल चुका है। ऐसे अभियुक्त पर 
विधि के अनुसार मुकदमा चलाया जायगा ओर दण्ड भी दिया जायगा । 

प्राण ओर शारीरिक स्वाधीनता की रक्षा; बन्दीकरण ओर 
निरोध से संरक्षण--शारीरिक स्वतंत्रता संबन्धी अधिकार बहुत महत्व- 
पूर्ण है। इसे स्वतंत्रता सम्बन्धी अधिकारों की आत्मा कहा जा सकता है । 
यदि कभी शासक-वर्ग या राज्य स्वेच्छाचारी हो जाय ओर दमन-नीति का 
आश्रक लेते तो वह उन नागरिकों को, जो उसके आलोचक हों अथवा 
उनकी नीति के विरोधी हों, बन्दी-ग़ह में डलवा सकता है ओर 
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उन्हें प्राणों से भी वंचित कर सकता है| इस प्रकार की स्थिति से 
नागरिकों को संरक्षण देने के हेतु संविधान द्वारा नागरिकों को अधिकार 
दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के प्राण अथवा स्वाधीनता का दरण 
कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकेगा। इससे 
स्पष्ट हो जाता है कि इस अधिकार के द्वारा भारत में विधि-विहित शासन 
की स्थापना की गई है। इस अधिकार की उद्दश्य-पूर्ति के लि 
संविधान. में कह्य गया है ४७ 
.. (क) प्रत्येक व्यक्ति जो गिरफ्तार किया जायगा, उसे उसकी गिरफ्तारी 
का कारण बतलाये बगै', हवालात में नहीं रखा जायगा और उसे उसकी 
इच्छा के अनुसार वकील से परामश करने एवं उसको अपनी पैरवी के 
लिए. नियुक्त करने का आधि कार होगा | 

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है, ओर हवालात में 
रखा गया है, उसे ह॒वाल्ञात से मजिस्ट्रेट: के न्यायालय तक की 
यात्रा के आवश्यक सम्रय को छोड़कर, ऐसी हृवालत से २४ घंटे के 
अन्दर निकटतम मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उपस्थित किया जायगा ओर 
उसे मबिस्ट्रेय की आज्ञा के बगैर, इस अवधि (२४ घंटे ) से अधिक 
हवालात में न रखा जायगा । 

उपरोक्त उपत्रन्ध दो प्रकार के व्यक्तियों के संबन्ध में लागू नहीं 
होंगे ;--- 

(१) जो व्यक्ति उत समय भारत के अन्यदेशीय शत्र हों । 

(२) जो व्यक्ति किसी नजरबन्दी कानून के अ्रन्तग्गंत बन्दी हों । 

नजरबन्दी कानून के अन्तगंत नजरबन्द किया हुआ व्यक्ति भी 
तीन माह से अधिक बन्दीणह में न रखा जा सकेगा बशर्ते कि नजर- 
बन्दी कानून परामशंदात्री समिति' तीन मास पूष ऐसी राय न दे दे कि 
उसका अधिक समय तक बन्दी रखना आवश्यक है। इस समिति में 
ऐसे ही व्यक्ति होंगे, जो किसी उच्च न्यायालय. ( हाईकोर्ट ) के न्यायाधीश 
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हैं, रह चुके हैं अथवा होने की योंग्यताः रखते हैं। इस नियम के 
भी अपवाद हैं। इस सम्बन्ध में संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का 
निश्चय कर सकती है, जिनके अन्तगंत किसी वर्ग विशेष के मामले, जिनमें 
किसी व्यक्ति को बन्दी किया गया है, तोन से अधिक मास तक नजरबन्द्‌ 
रखा जा सकता है | संसद विधि द्वारा यह भी निर्धारित कर सकती. है कि 
अधिक से अधिक कितनी अवधि के लिए किसी व्यक्ति को नजरबन्द रखा 
जा सकता है| ि 

प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे नजरबन्दी कानून के अन्तर्गत बन्दी किया 
जायगा, जल्दी से जल्दी बताया जायगा कि वह क्‍यों नजरबन्द रखा गया है 
ओर उसे उस आज्ञा के विरुद्ध प्रतिवाद करने का शीघ्र ओर पूर्ण अवसर 
दिया जायगा । अधिकारी वग ऐसे तथ्य बताने के लिए, बाध्य नहीं होंगे 
जो जनहित के विरुद्ध हों | 

ऊपर कहा गया है कि संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को 
अपने प्राण अथवा देहिक स्वाघीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया 
को छोड़कर अन्य प्रकार से बंचित न किया जायगा'। इन शबदों 
ने न्यायालय के अधिकार को बहुत सीमित कर दिया है और संसद के 
अधिकार को बहुत ब्यापक । इसका व्यवह्ारिक रूप यह होगा कि न्याया 
लय को किसी व्यक्ति के संबंध में जिसे गिरफ्तार क्रिया जायगा अथवा 
नजरबन्द किया जायगा, केवल यह देखना होगा कि उसे विधि द्वारा 
स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है या नहीं। न्यायालय 
को विधि के गुण-दोधष की परीक्षा करने का अधिकार नहीं होगा | इस प्रकार 
यह कहा जा सकता है कि न्यायालयों को विधि के ओचित्य ओर अनोचित्य 
पर विचार करने का अधिकार नहीं होगा | हाँ, संविधान के अनुरूप न 
होने की दशा में थे किसी विधि को अवेध या शून्य करार दे सकते हैं । 
अस्तु, जहाँ तक शारीरिक स्वाघीनता ओर नजरबन्दी के सम्बन्ध से न्याया- 
लय के सामने संसद को प्रधानता की गईं है, उस सीमा तक संविधान 
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प्रजातंत्र के आदर्श के विरूद्ध है, ओर नागरिक स्वतंत्रता को अपहरण 
करता है | 


शोषण के विरुद्ध अधिकार---इस अधिकार द्वारा भारतीय 

समाज की दो बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया गया हैः-- द 

(१) मनुष्यों का क्रव-विक्रय 

(२) बेगार ओर जबद॑स्ती काम लेना 

भविष्य में कोई भी व्यक्ति मनुष्यों का क्रथ-विक्रय न कर सकेगा और 
बेगार तथा जबर्द॑स्ती से काम भी न ले सकेगा । यदि वह ऐसा करने का 
प्रयत्न करेगा तो दण्ड का भागी होगा । हाँ, इस संबन्ध में राज्य को साब- 
जनिक कार्यों के लिए. अनिवाये सेवा लेने में कोई रुकावट उपस्थित न्‌ 
होगी । भारत में दास-प्रथा ओर मनुष्यों का क्रय-विक्र4 किसी.न किसी रूप 
में आधुनिक युग में विद्यमान रहा है। मद्रास में देवदासी प्रथा तथा 
ण्जस्थान में बांदी प्रथा इसी का रुपान्तर है। इस प्रथा से व्यमिचार की 
मात्रा बढ़ती है, ज्लियों का क्र--विक्रम किया जाता है ओर समाज में नारी 
का सम्मान घटता है। 


: संविधान द्वारा मानव क्र+-विक्रय का श्रन्त करके इस बुराई को निमू ल 
करने का प्रयत्न कया गया है। मारत में गावों में बेगार की प्रथा बहुत 
व्यापक है, इसके कारण लाखों व्यक्तियों का आर्थिक शोषण हो रहा है 
और वे लोग दासता का जीवन बिताने के लिए बाध्य होते हैं । भारत की 
अछूत जातियों से खेती में जमीदारों एवं जधीरदारों द्वारा बेगार ली जाती 
रही है। इस अधिकार को स्वीकार करके एक महान काये किया गया है, 
परन्तु केवल अधिकार की स्वीकृति मात्र से इस बुराई का अन्त न होगा, 
इसके लिए. संसद को एवं राज्यों के विधान-मणडलों को आवश्यक विधि- 
निर्माण करने चाहिए। देवदासी-प्र था नष्ट करने के लिए मद्रास-सरकार 
ने उचित विधि का निर्माण कर दिया है | 
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चौदह वर्ष से कम अवस्था के बच्चों से किसी कारखाने या खदान में 
काम नहीं लिया जायगा ओर न उन्हे ऐसे कार्यों में लगाया जायगा; जिन्हें 
करने में खतरा हो | भारतीय बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, यह 
अवस्था १६ वष होती तो अच्छा था। स्त्रियों को भी खानों और कार- 
खानों में रात्नरि के समय काम लेना वर्जित होना चाहिए, क्योंकि इससे 
उनका स्वास्थ्य बिगढ़ता है, जिसका प्रभाव भावी सन्‍तति पर पड़ना 
अवश्यम्भावी है । 
धामिक स्वृतन्त्रता--संविधान के द्वारा भारत एक धर्म- 
निर्षेज्ञ ( सेक्यूलर' ) राज्य घोषित कर दिया गया है। राज्य में किसी 
भी धर्म को प्राधीनता नहीं दी जावेगी, सब्र धम राज्य की दृष्टि में समान 
होंगे | किसी धर्म विशेष के अनुयायियों के प्रति विशेष उदारता अथवा 
कठोरताका व्यवहार नहीं किया जायगा | समस्त नागरिकों को सदाचार, 
स्वाध्थ्य एवं साव॑जनिक शांति तथा राज्य के अन्य नियमों का पालन करते 
हुए किसी भी धम को मानने, प्रचार करने ओर उस पर आचरण 
करने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी । सिक्‍खों के लिए. कृपाण धारण करना 
उनकी स्वतन्त्रता का ही एक अंग माना जायगा। इसलिए उसको 
घारण करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जावेगा | यद्‌ किसी धार्मिक 
कृत्य के साथ आश्िक, राजनैतिक अथवा राजस्व संबन्धी कोई कार्य 
शामिल होगा तो राज्य को अधिकार होगा कि विधि ( कानून / 
बनाकर उस कार्य का नियमन करे या उस पर कोई रोक लगावे। राज्य 
को सप्ताज के कल्याण ओर सुधार के लिए हिन्दुओं की साव॑जनिक 
धम-संस्थाओं को सब हिन्दुओं के लिए. खोलने का अधिकार होगा । 
सिक्ख, जैन ओर बोद्ध लोगों पर भी वही नियम लागू होंगे, जो अन्य 
हिन्दुओं पर हैं | किसी भी धम या संप्रदाय को यह अधिकार होगा कि 
धार्मिक दान आदि सबन्धी, अथवा धार्मिक कार्यों के लिए, संस्‍्थाएँ 
स्थापित करे ओर चलाए, धर्म संबन्धी सब मामलों का प्रबन्ध अपने 


श्ण्प भारतीय शासन 


हाथ से करें ओर चल या अचल सम्पत्ति प्राप्त करे ओर रखे । विधि 
( कानून ) के अनुसार वह ऐसी सपति का प्रबन्ध भी कर सकता हैं। 
किसी घम अथवा संप्रदाय विशेष की उन्नति या हित के लिए लगाए 
हुए. कर को देने के लिए. किसी को बाध्य नहीं किया जायगा | सरकारी 
स्कूल या कालेज में घार्मिक शिक्षा देने की व्यवस्था न की जावेगी; परन्तु 
यह व्यवस्था उस स्कूल या कालेज पर लागू न होगी, जिसका प्रचन्ध तो 
राज्य करता हो परन्तु वह किसी धार्मिक संस्था द्वारा स्थापित की गई 
हो | यदि ऐसी शिक्षा संस्था में जिन्हें सरकार की ओर से कुछ सहायता 
मिलती हो, धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था होगी तो किसी को उसमें भाग लेने 
के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। यदि किसी जाति या सम्प्रदाय की 
अपनी अलग संस्था है, तो संस्था के घन्टों के अतिरिक्त दूसरे समय में 
धामिक शिक्षा देने की व्यवस्था की जा सकती है | 


नागरिकों को धर्म-पचार काय में सहिष्णुता तथा सदगुणों का परिचय 
देना आवश्यक है| अपने धर्म के अनुयाय्रियों को बढाने के लिए पर-धर्म- 
निन्‍दा या बलात्‌ धर्म-परिबतेन विधि के अन्तर्गत दशइनीय होगा । राज्य 
को हिन्दू संस्थाओं तथा मन्दिरों को समस्त हिन्दुओं के लिए. खोलने का 
अधिकार है; यह इसलिए किया गया है कि अस्पृश्य श्रोर अनुसूचित 
जातियों को भी धामिक स्वतन्त्रता का उपभोग करने का सुबोग हासिल ४ 
सके । इससे जो कानून राज्यों अथवा प्रान्तों ने इस सम्बन्ध में संविधान 
बनने से पूब बनाये थे; उन्हें भी लागू किया जा सकेगा ! 


संस्कृति और शिक्षा संबन्धी अधिकार-- भारतीय संवि- 
धान-निर्माताओं ने याद एक ओर भारतीम जनता की एकता को सुदृद 
करने का प्रयत्न किया है तो दूसरी ओर वे लोग भारतीय जनता की विभिन्न- 
ताओ्ं को भूले नहीं है। उन्होंने भारत के विज्रिष भागों के निवासियों 
कीं प्रतिभा की विकसित होने का अवसर देने का भी ध्यान रखा | इस 
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अकार कठोर एकता नहीं, वरन्‌ मघुर सामंजस्थ स्थापित करने का प्रयल 
किया गया है। संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों की शिक्षा ओर संस्कृति 
सम्बन्धी हितों की रच्चा की व्यवस्था की गई है। यदि भारत के किसी 
भाग में नागरिकों का ऐसा वर्ग है, जिसकी अपनी भाषा, लिपि और 
संस्कृति है तो उसे अधिकार होगा कि उनकी रक्षा करे। दूसरे 
शब्दों में, उसकी भाषा या लिपि अथवा संस्कृति को मिटाने का प्रयत्न 
नहीं किया जायगा, ओर न किसी को करने दिया जायगा | कुछ लोगों का 
मत है ओर एक दृष्टि यह अच्छा भी कहा जा सकता है कि राष्ट्र में एक 
भाषा और एक संस्कृति का विकास किया जाना चाहिए । दर्जनों प्रकार 
की भाषाएँ, लिपियों का प्रचलन राष्ट्र की एकता में बाधक होता है। किन्तु 
अपनी भाषा ओर संस्कृति का लोगों को इतना अधिक मोह होता है कि वे 
उसे छोड़ने के लिए. तैयार नहीं होते । यदि एकता के विचार से उनसे 
अपनी भाषा या संस्कृति को छोड़ देने के लिए कहा जाय तो उनमें बड़ा 
अ्रसन्तोष पेदा हो जाता है | अतः प्रजातन्त्र राज्य में यही उचित सममा 
जाता है कि अल्पसंख्यकों की माषा, लिपि ओर संस्कृति को सुरक्षित रहने 
दिया जाय | किसी सरकारी शिक्षा-संस्था में किसी अल्पसंख्यक जाति के 
लोगों की भर्ती के सम्बन्ध .म॑ सेद-भाव नहीं किया जाना चाहिए । इसलिए 
सभी अल्पसंख्यक वर्गों को यह अधिकार होगा कि वे अपनी इच्छा 
के अनुसार शिक्षा-संस्थाएँ स्थापित करें ओर उनका प्रबन्ध करे । शिक्षा- 
संस्थाओं को सहायता देते समय ऐसे स्कूल-कालेजों का भी राज्य की ओर 
से ध्यान रखा जायगा । | 

साम्पत्तिक अधिकार---जीवन में सम्पत्ति की बड़ी आवश्यकता 
होती है। उसके बिना न तो कोई रोजगार-घंधा हो सकता है ओर न परिवार 
का पालन-पोषण ही किया जा सकता है। अतः संविधान ने सभी नागरिकों 
को समान रूप से यह अधिकार दिया है कि वे अपने पास सम्पत्ति रख 
सके । उनकी सम्पत्ति की रक्षा की जिम्मेदारी राज्य पर होगी | कोई भी 
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व्यक्ति कानून के अधिकार के बिना, अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया 
जायगा; अर्थात्‌ राज्य किसी की संपत्ति को मनमाने तौर से अपने अधिकार 
में न कर सकेगा । यदि राज्य कभी सावजनिक कार्य के लिए किसी की चल 
या अचल संपत्ति को कब्जे सें करना चाहेगा. तो वह ऐसा किसी विधि के 
अंतर्गत करेगा । सावेजनिक उपयोग के लिए ली गई ऐसी संपत्ति तब तक 
किती विधि के द्वारा अधिकार में न ली जा सकेगी, जब तक कि वह विधि 
उस संपत्ति की क्ष॒तिपूर्ति यानी मुआवजे की व्यवस्था न करती हो | इस 
प्रकार की विधि मुआवजे की रकम निश्चित करेगी ही, वह उन सिद्धान्तों 
का भी निरूपण करेगी, जिनके आधार पर मुञ्रावजा दिया जाने वाला है । 
यही नहीं, सम्पत्ति लेने का कानून उस समय तक प्रभावी नहीं होगा, जब 
तक उसे राष्ट्रपति की अनुमति न मिल जाय | 

सम्पत्ति लेने-न'लेने या मुआवजे सम्बन्धी प्रश्नों पर अन्तिम निर्णय 
संसद का होगा। मुआवजे के ओचित्य या परिमाण के सम्बन्ध में न्याया- 
लय को विचार करने का अधिकार नहीं है। न्यायालय में मुआवज के 
कानून के विरूद्ध तमी विचार हो सकता है, जब कि उस कानून से संबि- 
धान की उपेक्षा होती हो । संविधान में यह प्रयत्न किया गया' है कि ऐसे 
मामलों के लिए अनावश्वक मुकदमेबाजी न हो। यह व्यवस्था जमींदारी- 
उन्मूलन को ध्यान में रखकर की गई है। इस प्रकार इस समय उत्तर 
प्रदेश, बिहार आदि में जमींदारी-उन्मूलन-विधि के अंतर्गत जो व्यवस्था की 
जा रही है और इन राज्यों के विधान मंडलों ने क्षतिपूर्ति के जो सिद्धान्त 
स्थिर किए हैं, वे अवैध नहीं ठहदराये जा सकते । 

संपत्ति संबन्धी अधिकार के संत्रन्ध में कई विचार हैं। समाजवादी 
लोग इस व्यवस्था से अत्यन्त असंतुष्ठ हैं। श्री दामोदरस्वरूप का प्रस्ताव 
था--“व्यक्तिगत संपत्ति ओर आर्थिक व्यवसाय ओर उनके उत्तराधिकार 
क्रो सीमित किए. जाने, कर लगाये जाने, प्राप्त किए जाने तथा उसके 
समाजीकरण किए जाने की व्यवस्था हो, किन्तु विधि के अनुसार। ग्रह 


मूल अधिकार ११ैै 


विधि द्वारा निश्चित किया जायगा कि किन मामलों में ओर किस सीमा 
तक संपत्ति के स्वामी को ज्ञति पूर्ति दी जायेगी ।” 


जमींदार तथा पूजीपतियों का कहना था कि यह व्यवस्था अनुचित 
है। संपत्तिशाली वर्ग को उसकी संपत्ति से, पूर्ण मुआविजा दिए बगैर 
वंचित करना घोर अन्यान्य है । 


संविधान-निर्माताओं ने मध्यम मार्ग ग्रहण किया । एक ओर व्यक्तिगत 
सम्पत्ति पर व्यक्तियों के अधिकार को सुरक्षित रखा ओर दूसरी ओर सम्पत्ति 
पर समाज के अधि कार को भी मान्य किया । 


संविधानिक उपचारों का अधिकार---संबिधान द्वाय प्रदत्त 
मूल अधिकारों का यदि राज्य या नागरिक अतिक्रमण करें तो उनकी रक्ा 
की व्यवस्था कैसे हो ? संविधान में मूल अधिकारों के उल्लेख मात्र से 
ही नागरिक उन का उपयोग नहीं कर सकते । संविधान द्वारा इन 
अधिकारों की रह्का के लिए व्यवस्था की जानी आवश्यक है। 
भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गयी है कि उ4+युक्त मूल अधिकार 
यथेष्ट रूप में सब को सुलभ हों। उच्चतम न्यायालय ऐसी हिदायतें या 
अआशाएँ जारी करेगा कि मूल अधिकार ठीक-टठौक कायोन्वित किए. 
जाय । संविधान ने उच्चतम न्यायालय को हमारे मूल अधिकारों का 
स रक्षक बनाया है। यदि मंसद का बनाया कोई कानून या सरकार का 
कोई नियम किसी मूल मूल अधिकार के, या संविधान के किसी आदेश 
के विरुद्ध पड़ता हो तो उच्चतम न्यायालय को अधिकार है कि 
वह न्याय के हित में उसे अवैध घोषित करदे | 


संसद्‌ को यह अधिकार है कि वह उच्चतम न्यायालय के इस अधि- 
कार को दूसरे स्थानीय न्यायालयों को भी देदे, जिससे मूल अधिकारों पर 
आधात होने की दशा में सभी नागरिकों को उच्चतम न्यायालय जाने 
की आवश्यकता न रहे, वे अपनी सुविधानुसार स्थानीय न्यायालयों की 
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सहायता ले सके। मूल अधिकारों के उल्लंघन सम्बन्धी द'ड-विधि की 
रचना करने का अधिकार संसद को ही है, राज्यों के विधान-मंडलों को 
नहीं। संसद की यह भी अधिकार है कि मूल अधिकारों की रक्षा के 
लिए अन्य आवश्यक कानून बनाए | 


अस्थायी रोक--मूल अधिकारों की व्यवस्था साधारण अर्थात्‌ 
शान्ति काल के लिए है | युद्ध या विष्लव आदि की स्थिति में नागरिकों को 
इन अधिकारों का उपयोग नहीं करने दिया जा सकता। ऐसे संझूट की 
धट््थिति में, जिसकी घोषणा राष्ट्रपति करेगा, ये अधिकार देश या उसके 
किसी भाग में निर्धारित समय के लिए. अमल में आने से रोक .दिए 
जायेंगे; हाँ, संकट दूर होते ही यह रोक हटा ली जायगी। 

सेना और सूल अधिकार--सेना में अनुशासन की बहुत 
आवश्यकता रहती है| इसलिए, संसद को अधिकार है कि सशस्त्र सेना 
या सावजनिक शान्ति की रक्तुक सेना के सम्बन्ध में इन अधिकारों को 
उस सीमा तक कम या समाप्त कर दें, जहाँ तक ऐसा करना सैनिकों के 
कतंव्यों का ठीक तरह पालन किए. जाने के लिए. आवश्यक हों । 

विशेष वक्तव्य----मूल अधिकारों पर नजर डालने से यह 
स्पष्ट हो जाता है, कि जहाँ एक ओर इनका निर्माण व्यापक दृष्टिकोश 
से किया है, दूसरी ओर कि उनके उपभोग के सम्बन्ध में काफी बन्धन' 
भी सावजनिक हित के नाम पर लगा दी गई हैं। इससे मूल अधिकारों 
का महत्व कुछ घट गया है । 

इस सम्बन्ध में यह कहना आवश्यक है कि परम्पराओं और प्रथाओं 

का महत्व बहुत होता है । संविधान में किसी श्रधिकार के होने सेया न 
होने से लोक कल्याण पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि इसका कि 
उनका व्यवहार किस प्रकार किया जाता है। शासक वर्ग और जनता 
को अपने अधिकारों के साथ कतंव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए । 


ग्यारह वाँ अध्याय 


राज्य के नीति-निर्देशक तत्व 


में यह स्वीकार नहीं कर सकता कि नीति-निर्देशक तत्वों 
का, कानून में, बंधतकारी बल न होने से, वे व्यथ हैं। इन 
तत्वों की स्थिति उन आदेश-पत्रों के समान है, जो सन्‌ १६३४ 
के शासन-विधान के अन्तगंत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नेर- 
जनरल ओर गवनरों के लिए जारी किए जाते थे; केवत्न अन्तर 
यही है कि ये तत्व विधान-संडल एवं कायकारिणी के लिए 
आदेश-पत्र हैं, जिनके आधार पर उन्हें भविष्य में देश का 
शासन करना है !? 
--डा० भीमराव अम्बेडकर 
मूल अधिकारों ओर नीति-निर्देशक तत्वों में अन्तर-- 
नागरिकों के मुल अधिकारों के विषय में लिख चुकने पर, अब हम राज्य 
के नीति-निर्देषक तत्वों का विचार करते हैं। पहले यह जान लेना चाहिए 
कि इन दोनों में क्या अन्तर है । जैसा पहले कहा गया है, मूल अधिकारों 
को पीठ पर विधि या कानून का बल होता है; अगर किसी नागरिक के 
किसी मुल अधिकार पर आधात हो तो वह न्यायालय का दरवाजा खदः 
खया सकता है। न्यायालय का यह कतंव्य है कि वह राज्य को उस मूल 
अधिकार की रक्षा के लिए प्रेरित करे; राज्य इसकी अवहेलना नहीं कर 
सकता । इसके बिपरीत नीति-निर्देशक तत्वों के पीछे कानून का बल नहीं 
होता | यह राज्य की इच्छा पर निर्भर होता है कि वह इनमें सूचित 
आदेशों का पालन करे या न करे। न्यायालय, राष्ट्रपति अथवा अन्य 
कोई भी शक्ति राज्य को इन आदेशों के अनुसार चलने को बाध्य नहीं 
भा० शा०--८ 
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क्र सकती; हाँ इनसे राज्य को अपना कतेब्य पालन करने की दिशा का 
ज्ञान होता है | 

नीति-निदशक तत्वों का लरेय---संधरधान में कहा गया है कि 
राज्य अपनी शक्ति भर इस प्रकार की प्रभावशाली सामाजिक व्यवस्था की 
स्थापना एवं रक्षा करने का प्रय्ञष करेगा, जिससे सावजनिक कल्याण की 
बृद्धि हो ओर समस्त नागरिकों एवं राष्ट्रीय संस्थाओं को सामाजिक, 
ग्रार्थिक और राजनैतिक न्याय प्राप्त हो सके | यह घारा अस्पष्ट एवं 
बहु-अर्थी है । इससे यह पता नहीं लगता कि राज्य किन सिद्धान्तों के 
आधार पर उपरोक्त प्रकार की सामाजिक व्यवस्था करेगा; वह व्यवस्था 
पूंजीबादी सिद्धान्तों पर आधारित होगी अथवा समाजवादी या साम्यवादो 
सिद्धान्तों पर 


नीति-निर्देशक तत्व; आर्थिक ब्यवस्था--संविधान में जो 
नीति-निर्देशक तत्व दिए गए हैं, उन्हें चार वर्गों में बाँटा जा सकता हैः--- 

१--आधिक व्यवस्था सम्बन्धी तत्व । 

२--सामाजिक ओर शिक्षा सम्बन्धी उन्नति |. 

३--शासन सुधार । 

४--अन्तर्रा ष्ट्रीय शान्ति ओर सुरक्षा की उन्नति । 

आशिक व्यवस्था सम्बन्धी तत्व ये हैंः--- 

(१) नर ओर नारी सभी नागरिकों को जीविका के पर्यास साधन 
समान रूप से प्राप्त करने का अधिकार हो | 

(२) समुदाय की भौतिक संपत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस 
प्रकार हो कि सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से हो & 
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4 भारत सरकार ने आशिक रूप से उद्योगों के राष्ट्रीकरण की 
नीति घोषित की है। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का भी निश्चय 
किया गया है | 
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( ३ ) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन ओर उत्पादन के 
साधनों का स्वंसाधारण के लिए, अहितिकर केन्द्रीकरण न हो । 


(४ ) पुरुषों ओर ज्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान 

वेतन हो'। द ; 
(५ ) श्रमिक पुरुषों ओर बत्तरियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा 
बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हों, तथा आर्थिक आव' 
श्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न लगना पड़े जो 
उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों | 

(६ ) शैशब ओर किशोर अवस्था का शोषण से तथा नैतिक 
ओर आर्थिक पतन से संरक्षण हो | 

(७ ) राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के 
भीतर यह प्रयत्न करेगा कि सब आदमी अपनी योग्यतानुसार काम पा सकें, 
शिक्षा प्राप्त कर सके, एवं बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, तथा अन्य ऐसी 
अवस्थाओं में, जब किसी कारणवश अपनी बीविका कमाने में असमथ हों; 
राज्य की ओर से सहायता प्राप्त कर सके । 

(८ ) राज्य इस बात का पूर्ण प्रयत्त करेगा ओर ऐसे नियम-निर्मांण 
करेगा, जिनसे व्यक्तियों को मानवोचित दशाओं में ही कार्य करना पढ़े | 
स्त्रियों को प्रसूति अवस्था में सहायता प्रास हो सके, इस बात का भी 
राज्य पूर्ण प्रयत्न करेगा। 

(६ ) राज्य प्रयत्न करेगा कि कृषि और उद्योगों में लगे हुए समस्त 
श्रमिकों को निर्वाह-योग्य मजदूरी मिल सके; वे अपना जीवन-स्तर ऊँचा 
रख सकें; अवकाश के समय का पूर्ण उपभोग कर सके। इसके साथ ही 
साथ राज्य उनका सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भी जीवन जन्नत करने 
का प्रयत्न करेगा | राज्य गावों में कुटीर उद्योंगों को वैयक्तिक अथवा सह- 
कारी आधार पर बढ़ाने का प्रयत्न करेगा | 
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( १० ) राज्य कृषि ओर पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक दक्ष से 
संगठित करने का प्रयत्न करेगा ओर गायों, बछुड़ों तथा अन्य दुधारू 
ओर वाहक ठोरों की नस्ल की रक्षा तथा सुधार का ओर उनके बंध को 
सप्ताप्त करने का प्रयत्न करेगा | 

सामाजिक ओर शिक्षा सम्बन्धी उन्नति---सामाजिक 
ओर शैक्षणिक उन्नति सम्बन्धी नीति-निदेशक तत्व निम्नलिखित हैं :-- 

(१) राज्य जनता के दुर्बलतर विभागों के, विशेषतया अनुसूचित 
जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा तथा अथ सम्बन्धी 
हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा ओर सामाजिक अन्याय तथा 
सब प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा | 

[हमारे ये करोड़ों भाई चिर काल से उपेक्षित रहे हैं, इनकी उन्नति 
किए ब्रिना राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता |] 

(२) राज्य देश भर के नागरिकों के लिए एक समान व्यवहार-संहिता 
बनाने का प्रयत्न करेगा | 

इस समय कुछ कानून तो सब नागरिकों के लिए समान रूप से 
हैं, ओर कुछ में हिन्दू, मुसलमान आदि का विचार है ।] 

(३) राज्य संविधान लागू होने से १० वर्ष की अवधि के अन्दर १४ 
वर्ष की आयु तक के समस्त बालकों के लिए. निःशुल्क और अनिवार्य 
शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयत्न करेगा | 

(प्रजातंत्र राज्य के लिए. समस्त नागरिकों को प्रारंभिक शिक्षा होना 
आवश्यक है। भारत में यह शिक्षा अभी शेशवाबस्था में ही है ।] 

(४) राज्य अपने लोगों के आहार-पुष्टितल और जीवनस्तर को ऊँचा 
करने एवं लोगों के स्वास्थ्य-सुधार के कर्तव्य को अपने ग्राथमिक और 
प्रधान कतेव्यों में से मानेगा। स्वास्थ्य के लिए हानिकर मादक द्रव्यों 
तथा मादक ओषधियों के सेवन का निषेध करने का >यत्न करेगा, किन्तु 
चिकित्सा के उद्देश्य से इनका उपयोग किया जा सकेगा । 
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भारत में साधारण नागरिक का खाने-पीने तथा-रहने सहने का जीवन- 
स्तर कितना नीचा है ओर मद्यपान से खासकर मजदूरों को कितनी हानि 
पहुँच रही है, यह स्पष्ट ही है ।। 

(५) राज्य का दायित्व होगा कि वह प्रत्येक स्मारक, कलात्मक या 
ऐतिहासिक अभिरूतचि के प्रत्येक स्थान या वस्तु को, जिसे संसद ने राष्ट्रीय 
महत्व का धोषित कर दिया हो, दूषित होने, नष्ट होने, स्थानान्तर किए 
जाने या बाहर भेजे जाने से बचाये | 

[इन स्मारकों व स्थानों तथा वस्तुओ्रों को सुरक्षित रखने के लिए 
कानून बनाने का काय संसद करेगी । ] 


शासन-सुधार--दो नीति-निर्देशक तत्व ऐसे हैं, जिनसे शासन 
का स्तर ऊँचा होने में सहायता मिलेगी :-- 

( १ ) राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि आम-पंचायतों का अधिक 
आमों में संगठन हो ओर उन्हें ऐसे अधिकार प्रदान किए जावें, जिनसे वे 
स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके । 

| महात्मा गांधी का मत था कि शासन के सम्बन्ध में अधिक से 
अधिक विकेन्द्रीकरण की नीति बर्ती जानी चाहिए और ग्राम-पंचायतों 
का संगठन करके आमों को आत्म-निर्भर बना देना चाहिए। ] 

( २ ) शज्य न्यायपालिका को कार्यकारिणी से प्रथक करने का प्रयल 
करेगा । 


[ इसका उद्देश्य यह है कि न्यायाधीश प्रत्येक मामले की सुनवाई 
स्वतंत्र ओर निष्पक्ष रूप से कर सके, उस पर न किसी का दबाव हो और न 
हस्तक्षेप | जिला-मजिस्ट्रेग ओर उसके नीचे के अधिकारियों को शासन और 
न्याय दोनों प्रकार के अधिकार होने से बहुधा ठीक न्याय नहीं हो पाता ।] 

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्नति--इसके 


लिए, राज्य अन्तराष्ट्रीय शान्ति ओर सुरक्षा की उन्नति के लिए निम्नलिखित 
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बातों का प्रयत्न करेगाः--- ( क ) राष्ट्रों के बीच न्याय ओर सम्मान पूर्ण 
सम्बन्धों को बनाये रखने का, ( ख ) संगठित लोगों के, एक दूसरे से 
व्यवहारों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि ओर संधि-बन्धनों के प्रति आदर बढ़ाने 
का, ओर ( ग ) अन्‍्तराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपयने का |. 

प्राचीन काल में भारतीयों ने इतनी उन्नति की थी ओर विश्व को 
शान्ति का ऐसा सुन्दर मार्ग दिखाया था कि सारे संसार में उसकी प्रतिष्ठा 
ओर आदर था। दूर-दूर के देशों तक उसका प्रभाव फैला हुआ था। शत्ता-. 
ब्दयों के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ है तो इस आकांक्षा का पैदा होना 
स्वाभाविक ही है कि वह संसार में फिर सम्मान का स्थान प्राप्त करे | भारत, 
का आदश वसुधेव कुटुम्बक्म! रहा है, वह साम्राज्यवाद ओर शोषण में 
नहीं, वरन्‌ सहयोग और शान्ति में विश्वास रखता है ओर चाहता है 
कि अन्तरांट्रीय संत्रप ओर बैमनस्थ के सब कारण दूर हो जाय॑ ताकि: 
सम्पूर्ण मानव जाति के कल्याण और हित-साधन के लिए सम्मिलित 
प्रयत्त किया जा सके। योरप और अमरीका के अधिकांश राजनीतिज्ञों का 
दृष्टिकोण इतना स्वाथ-पू्ण और संकुचित है कि उनसे स्थायी विश्वशान्ति 
की स्थापना की आशा नहीं को जा सकती | महात्मा गांधी ने श्रहिन्सा का 
जो मार्ग दिखाया है, उसी पर चलकर संसार सुखी हो सकता है। 
इसी लिए. भारत ने सब गुटवन्दियों से अलग रहने ओर अनन्‍्तराष्ट्रीय 
विवादों को युद्ध के बजाय मध्यस्थता द्वाण निपटाने के प्रयत्न करने का 
निश्चय किया है | 

विशेष वक्तव्य--जैसा पहले कहा गया है, ये नीति-निर्देशक 

तत्व राज्य के लिए दिशा-दर्शक हैं | राज्य का कानूनी नहीं, नैतिक कतेव्य 
है कि वह इनके अनुसार कार्य करे | जिस सीमा तक संघ के राज्य और 
स्थानीय संस्थाएँ इन के आदेशों का पालन करेंगी उसी सीमा तक शज्य 
नागरिकों की दृष्टि में सफल सम्रका जायगा। . 


बारहवाँ अध्याय 
निवाचन 
जिन व्यक्तियों को जनता चुनेगी, यदि वे सुयोग्य ओर 
चरित्रवान हुए तो वे इस दोषपूर्ण संविधान से भी भल्ताई कर 
सकेंगे; और यदि उनमें ये गुण न हुए तो यह संविधान देश 


की सहायता न॑ कर सकेगा | 
--हा० राजेन्द्र प्रसाद 


बालिग मताधिकार इस देश के जीवन में पहली बार लागू 

हो रहा है । यह एक बहुत बड़ा प्रयोग है। किसी भी ग्रयोग की 

सिद्धि के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ आ ही जाती हैं। कठिनाइयों 
के भय से प्रयोग को छोड़ देना गलत काम है । 

-डा० अनुअहनारायण सिंह 


लोकतंत्रात्मक शासन में निर्वाचन का महत्व---नये 
संविधान के अनुसार भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। लोकतंत्र 
का अर्थ है जनता का राज्य | सर्वोच्च सत्ता अब जनता के हाथ में निहित 
हो गयी है ! देश का शासन अब जनता की इच्छा के अनुसार होगा; 
लोकतंत्र को जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का राज्यों कहा गया है । 
जनता से अभिप्रायः कुछ खास व्यक्तियों से नहीं होता, चाहे वे कितने ही 
उच्च घराने या जाति के हों, या कितने ही धनवान या प्रतिष्ठित क्‍यों न 
हों | वह तो राष्ट्र के सब व्यक्तियों की, गांव वालों की तथा नगर वालों की, 
होती है | जनता की भावनाओं, आवश्यकताओं या आकांज्षाओं की अमि- 
व्यक्ति किस प्रकार हो ? शासन का कार्य निरंतर चोबीसों घन्टे चलता है 
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ओर यदि समस्त जनता केवल इसी कार्य में अपना सब समय देदे तो राष्ट्र 
के अन्य विविध कार्य कैसे चलें ! लोगों को अपने भोजन-वच्न निवास, 
शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति भी तो करनी होती है । 
प्राचीन काल में जब्र राज्य छोटे-छोटे होते थे ( यहाँ तक कि उनका ज्षेत्र 
एक नगर ओर कुछ गांवों तक परिमित होता था, ओर उन्हें नगरराज्य 
कहा जाता था, ) ओर नागरिक प्रत्यक्ष रूप से कानून बनाने आदि का 
काम करते थे, तब्र भी वास्तव में समस्त जनता शासन-कार्य में भाग नहीं 
लेती थी पीछे राज्यों के बड़े ओर विस्तृत हो जाने पर एवं उनकी जन- 
संख्या बहुत बढ़ जाने पर यह काम शान्ति तथा सुगमता से होना असम्मव 
हो गया । 
तब प्रतिनिधि-प्रणाली का आविष्कार हुआ | यह सोचा गया कि 
णज्य के प्रत्येक माग ( ग्राम या नगर ) के समस्त नागरिक कानून बनाने 
में योग देने के बजाय अपना यह अधिकार कुछ चुने हुए सज्जनों को 
देदें, जो उनकी ओर से आवश्यक कानून बनावें, और शासन-कार्य 
किया करे | ऐसे चुने हुए. सज्जन प्रतिनिधि कहलाने लगे। इस प्रकार 
लोकतंत्रात्मक शासन में चुनाव या निर्वाचन का महत्व स्पष्ट है। इसे 
एक प्रकार से उसका प्राण ही कहा जा सकता है। अन्य लोकतंत्र या 
जनतंत्र का अथ है, प्रतिनिधि तंत्र । 
भारत में मताधिकार का विकास---ऐतिहातिक प्रमाणों 
के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में बहुत ही प्राचीन 
काल में लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित किये गये थे तथा निर्वाचन 
पद्धति को अपनाया गया था । परन्तु पीछे जाकर यहां क्रमशः एकतंत्रात्मक 
शासनपद्धति प्रचलित हो गई | और, उसके बाद तो यह देश ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद का ही शिकार हो गया | अंगरेजी शासन में यहाँ बहुत समय 
तक निवांचन प्रथा की कोई बात ही नहीं थी । यहां तक कि सन्‌ १६१६ 
ले सांधारंण जनता को प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किसी विधान-समा' 
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में कोई प्रतिनिधि भेजने का अधिकार न था । उक्क वर्ष के शासन-सुधारों 
से जनता को प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा कुछ प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया 
गया, परन्तु निर्वाचन के लिए योग्यता की ऐसी कड़ी शर्तें लगा दी 
गयी थीं कि उन्हें साधारण श्रेणी के क्या, मध्यम श्रेणी के भी अधिकांश 
नागरिक पूरी नहीं कर सकते थे | इस प्रकार मताधिकार केवल उच्च्च 
ओर घनी लोगों तक ही परिमित था। सन्‌ १६१६ के शासन-विधान के 
अनुसार कुल जनसंख्या के ३ प्रतिशत भाग को ही मत देने का अधि- 
कार मिला था | सन्‌ १६३४ में जब प्रान्तीय स्वराज्य की योजना बनी, 
मताधिकार बढ़ा, पर १४ प्रतिशत जनता ही निर्वाचकों की सूची में 
आयी | 
वयरक मताधिकार---न्ये संविधान ने निवांचन के सम्बन्ध 

में क्रान्तिकारी कदम उठाया है। उसमें कहा गया है कि लोकसभा 
तथा प्रत्येक राज्य की विधान-सभा के लिए निर्वाचन व्यस्क मताधिकार के 
आधार पर होंगे; अर्थात्‌ प्रत्येक ब्यक्ति, जो भारत का नागरिक है तथा 
२१ बष से कम आयु का नहीं है, और अनिवास, चित्त-विकार, अपराध 
अथवा भ्रष्ट या अवेध आ्राचरण के आधार पर अयेग्य नहीं ठहरा दिया 
गया है, ऐसे किसी निर्वाचन के लिए मतदाताओं में अपना नाम लिखाने 
को हकदार होगा । इसके साथ ही यह भी स्वीकार किया गया है कि केवल 
धर्म, मूलबंश (नथ्ल), जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर कोई 
व्यक्ति किसी निर्वाचक-सूची में शामिल किए जाने के लिए अ्रयोग्य न 
होगा । 

संविधान के अन्तर्गत प्रात अधिकारों के आधार पर भारतीय संसद ने 
मतदाताशओओों के ल्लिए जो अ्रयोग्यता एं ठहरायी हैं, वे इस प्रकार हैं ४+-- 

(क) जो भारत का नागरिक न हो, अथवा 

(ख) जो किसी सक्षम ( अधिकार-युक्त ) न्यायालय द्वारा चित्त-विकृत 
घोषित कर दिया गया हो, अथवा 
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(ग) बत॑मान समय के ज्षिए किसी मी विधि द्वारा निवांचनों में अ्रष्ट 
या अ्रवेध आचार के आधार पर अयोग्य कर दिया गया हो | 

यदि इनमें से कोई भी अग्रोग्यता निर्वाचक-सूची बन जाने के पश्चात्‌ 
' भी किसी व्यक्ति पर लागू होगी तो उसका नाम निर्वाचक-सूची में से 
निकाल दिया जायेगा । 

कुछ ओर भी बन्धन हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वा- 
चन-क्षेत्र की निर्वांचक-सूची में अपना नाम नहीं लिखा सकता, ओर न 
एक ही व्यक्ति एक ही छ़ेत्र में एक से अधिक बार अपना नाम लिखा 
सकता हैँ | यह आवश्यक है कि जिस ज्षेत्र की निर्वाचक सूची में उसने 
अपना नाम लिखाया है, उस क्षेत्र में योग्यता-काल में साधारणतया र८० 
दिन से कम न रहा हो और योग्यता-तिथि को उसकी आयु २१ वर्ष से. 
कप न हो । 

एक महान प्रयोंग---संसार के इतिहास में यह पहला .ही 
अवसर है, जब क्षेत्रफल, जनसंख्या आदि की दृष्टि से भारत जैसे महान 
राष्ट्र में वयस्क मताधिकार को केन्द्रीय विधान सभा (संसद) के निर्वाचन 
में स्थान दिया गया है। इस महत्वपूर्ण निश्चय द्वारा देश के प्रत्येक 
नागरिक को यह अनुभव करने का अवसर दिया गया है कि उसका भी 
देश के शासन में उचित भाग है। देश के समस्त वयस्क व्यक्तियों को 
यानी करीब ५४० प्रतिशत लोगों को मताधिकार मिल गया है। पहले 
मतदाता के लिए संपत्ति, शिक्षा, आय, पद, उपाधि आदि योग्यता 
ग्रवश्यक थी। संविधान द्वारा इस प्रकार के समस्त अ्प्रजातांत्रिक बन्धनों 
को समाप्त कर दिया गया है। क्‍ 

[ झगला निर्वाचन जो सन्‌ १६५४१ में होगा, उसमें देश की लगभग 
आधी जनता यानी लगभग १७ करोड़ व्यक्ति मतदाता होंगे। संसार में 
अभी तक किसी देश में इतने बड़े पैमाने पर निर्वाचन नहीं हुआ है । ऐसे 
निर्वाचन का प्रबंध करना सरल कार्य नहीं है | | 
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भारतीय जनता ने वयस्क मताधिकार, बिना विशेष परिश्रम पालिया 
है, जब कि योरप अमरीका आदि के उन्नत देशों को इसके लिए अनेक 
आन्दोलन करने पड़े हैं, ओर इस समय भी वहां कई देशों में स्त्रियों को 
यह अधिकार प्राप्त नहीं है इंगलेंड में स्लरियों को दीघकालीन संघर्ष के बाद 
यह सन्‌ १६२८ में जाकर मिला। भारतीय नारियों ने इसे पुरुषों के 
साथ ही आसानी से पा लिया है। निस्संदेह भारतीय संविधान की यह 
व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। 

संयुक्त निर्वाचन; कुछ अपवाद---नये संविधान में साम्प्र- 

दायिक निर्वाचन प्रणाली भी समाप्त कर दी गईं, जो राष्ट्रीयवा की घातक 
थी । देश के नागरिक अब भारतीय संघ के नागरिक होने के नाते मतदान 
करेंगे, हिन्दू ओर मुसलमान होने के नाते नहीं । प्रत्येक प्रादेशिक निर्वा- 
न ज्ेत्र के लिए एक निर्वाचक-नामावली होगी ओर कोई भीः व्यक्ति, 
धर्म, जाति, उपजाति अथवा लिंग भेद के कारण मतदान के अधिकार से 
वंचित नहीं किया जायगा । । 

अब सांप्रदायिक निव.चन प्रणाली को अवश्य समाप्त कर दिया गया 
है ओर सब निर्वाचन संयुक्त-निर्वाचन-प्रणाली के अनुसार होंगे | परन्तु 
अनुसूचित जातियों, आदिवासियों तथा एग्लो-इन्डियनों आदि अल्प- 
सख्यकों के लिए कुछ स्थान लोकसभा में, उनकी जनसंख्या के आधार 
पर, सुरक्षित रखे गये हैं । 

एग्लो-इन्डियनों के लिए यह व्यवस्था की गयी है कि यदि राष्ट्रपति 
यह अनुभव करे कि इस समुदाय को लोकसभा मे यथेष्ट प्रतिनिधित्व 
प्राप्त नहीं हो सका है तो वह इस समुदाय में से दो सदस्य तक मनोनीत 
कर सकेगा, इससे .-अधिक नहीं । द 

स्वायत्त राज्यों के विधान-मण्डल में अनुसूचित जनजातियों के लिये 
स्थान सुरक्षित रखे जॉयगे। राज्यों की विधान-सभाओं में इनका 
प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या तथा राज्य की विधान-सभाओ्रों की कुल 
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सदस्य-संख्या के अनुपात से होगा | यदि राज्य के राज्यपाल या राज- 
प्रमुख का यह मत हो कि राज्य की विधान-समा में एंग्ली-इन्डियन समुदाय 
का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो चह उचित संख्या में उस समुदाय के 
सदस्य मनोनीत कर सकेगा । 

अनुसूचित जातियों व जनजातियों एवं एंग्लो-इन्डियनों को इस प्रकार 
के जो विशेष संरक्षण प्रदान किए हैं, वे सॉवधान लागू होने के १० 
वष तक ( २६ जनवरी १६६० तक ) हो लागू होंगे । 

निर्वाचन-कर्मीशन---संविधान के अंतर्गत एक निर्वाचन- 
कमीशन की व्यवस्था की गई है। इसका काय संसद ओर प्रत्येक राज्य 
के विधान-मंडल के लिए, तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए 
निर्वाचक-नामावली तैयार करना, ओर सब निर्वाचनों का संचालन 
करना होगा। निर्वाचनों में जो कगड़े या विवादयग्रस्त प्रश्न उपस्थित 
होंगे, उनका निणय करने के लिए. यह कमीशन पंच-अदालतों 
की नियुक्ति करेगा। इस कमीशन में एक मुख्य कमिश्नर ऑर आवश्य- 
कतानुसार अन्य कमिश्नर होंगे । इनकी नियुक्ति, संसद द्वारा निर्धारित 
विधि के अनुसार, राष्ट्रपति करेगा। राज्यों के विधान-मंडलों के चुनाव 
में निर्वांचन-कमिश्नरों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रादेशिक 
कमिश्नर होंगे, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा | 

निर्वांचन-कमिश्नरों की सेवा आदि के सम्बन्ध में तियम बनाने का 
अधिकार राष्ट्रपति को है, परन्तु वह मुख्य निर्वांचन-कमिश्नर को उसी 
दशा में, तथा उसी रीति से हटण सकेगा, जेंसे उच्चतम न्यायालय के 
न्यायाधीश को दृयाया जाता है। अन्य निर्वाचन-कमिश्नर सुख्य निर्वाचन- 
कमिश्नर के परामश बिना, अपने-अपने पद से नहीं हृआए जासकेंगे | 

निवाचक-सची--जैसा पहले कहा गया है। संसद के पत्येक 

सदन अथवा किसी राज्य के विधान-मण्डल के एक या दोनों सदनों के 
निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण 
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जाति, लिंग के आधार पर ऐसी नामावलि में सम्मलित किए जाने के 
लिए अपात्र न होगा ओर ऐसे किसी 'निर्वाचन-क्षेत्र के लिए किसी विशेष 
निर्वाचक-नामावलि में सम्मिलित किये जाने का दावा न करेगा | 
उपर्युक्त नियमों को ध्यान में रख कर प्रत्येक निर्वाचन के अवसर पर 
देश में संसद ( तथा राज्य के विधान मंडलों ) द्वारा निर्वाचक सूचियाँ 
बनायी जाती हैं । प्रत्येक नागरिक को, जो पहले बताए हुए नियमों के 
अनुसार मतदाता हो सकता है, चाहिए कि वह अपना नाम सूची में 
देखते; यदि उसका नाम सूची में न हो तो समुचित समय पर आपत्ति 
उठा कर उसमें अपना नाम दर्ज कराते | 


निर्वाचन-क्षेत्रों का विभाज॑न---निर्वाचन सम्बन्धी एक 
विषय जिसके लिए कानून बनाना होता है, निर्वांचन-क्षेत्रों का विभाजन 
है। यह कानून बनाने का अधिकार संसद को है। प्रत्येक राज्य को भी 
अपने विधान-मण्डलों के सम्बन्ध में ऐसे विषयों सम्बन्धी नियम बनाने 
का अधिकार होगा, जिनके सम्बन्ध में संसद ने विधि द्वारा कुछ नियम 
न बनाए हों। राज्य या संसद द्वारा निर्वाचन सम्बन्धी बनाई हुईं विधि 
के सम्बन्ध मं, जिनके अन्तगंत निर्वाचन-चेत्रों की सीमा निश्चित करना 
या निवाचन क्षेत्रों के स्थान बांगना है, किसी न्यायालय में कोई आपत्ति 
न की जा सकेगी । द 
निर्वांचन-च्षेत्रों को ठीक तरह से विभाजित करना कुछ आसान 
काम नहीं है। हमारे देश में आर्थिक, सामाजिक आदि कई प्रकार की 
विभिन्नताएं हैं । इसलिए प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की सीमा निर्धारित करते 
हुए, इन दृष्टियों से विचार किया जाना जरूरी है :-- 
१--आआर्थिक हित, २--देहाती ओर शहरी हित, २--भाषा, रहन- 
सहन ओर संस्कृति की एकता, ४--भोगोंलिक एकता, ५--शासकींय 
सुविधाएं। इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत कठिन है । निवास्चन- 
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क्षेत्रनिर्धारण समिति के यथेष्ट सावधान रहने पर मी इस विषय में कुछ 
गलतियाँ होनी सम्मव है। इसलिए आवश्यक है कि वे इस सम्बन्ध में 
सार्वजनिक कार्यकर्ताओं से परामश लेते हुए काम करे | 


मताधिकार का उपयोग “>संविधान द्वारा वयस्क मताधिकार 
की व्यवस्था होने से स्व-साधारण जनता को राजनेतिक शक्ति तो प्राप्त 


हो गयी है, पर इसका लाभ तभी है; जब इसका यथेष्ट उपयोग हो | 
प्रत्येक मतदाता को चाहिए कि उसे विधान-सभा के निर्माण में भाग 
लेने का जो कार्य सौंपा गया है, उसे वह अपना मत देकर पूरा करे । 
भारत में बहुत से मतदाता या निर्वांचक निर्वाचन के समय मत देने के 
लिए. नहीं जाते । उदाहरण के लिए मद्रास, बम्बई, संयुक्रप्रान्त, बंगाल, 
पंजाब तथा आसाम--इन छुः प्रान्तों में सन्‌ १६२० में केबल २६, 
प्रतिशत नि्वांचकों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया, १६२३ में 
४०, ओर १६२६ में ४४ प्रतिशत ने | मताधिकार के उपयोग की इस 
कमी का एक मुख्य कारण यह रहा है कि यहाँ विधान-सभाएँ प्रायः सत्ता- ' 
हीन थीं। तथापि जनता की राजनैतिक विषयों में उपेक्षा चिन्तनीय है । 
सन्‌ १६३७ में जब देश में राजनैतिक जाशति काफी बढ़ी हुई थी, ५५ 
फीसदी से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग नहीं किया 
या। अब भारत ख्वतंत्र हो गया है ओर हमें नये संविधान को 
अमल में लाना है, सब मताधिकारियों को अपने कतंव्य का पालन 


करना चाहिए | 


निर्वाचन निस्पक्ष हों---मताधिकार के उपयोग होने के समान, 
वरन्‌ उससे भी अधिक महत्व का विषय यह है कि निर्वाचन निस्पक्ष हो, 
ओर मत योग्य उम्मेदवार को ही दिए जायूँ। प्रायः जिस दल ( पार्य ) 
का शासन होता है, उसी दल्ल के उम्मेदवारों की ओर सरकारी कर्म- 
चारियों का कुकाव हुआ करता है; वे उनके साथ कुछ रियायतें करने 


निवांचन १२१७ 


तथा उन्हें कुछ सुविधाएँ देने की सोचा करते हैं। यह अनुचित है। 
चुनांव-अधिकारियों को चाहिए कि निर्मय होकर अपना कतेंव्य पालन 
करे। कोई दल जीते या कोई दल हारे, उन्हें इसकी चिन्ता न करनी 
चाहिए. | वे किसी नागरिक को यह कहने का अवसर न दे कि चुनांव में 
अधिकारियों ने मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव या दबाव डाला | 


नागरिकों का कतेव्य--इस प्रसक्ष में अधिकारियों की तरह, 
जनता का मी बहुत उत्तरदायित्व है । कुछ राजनैतिक दल, उम्मेदवार या 
उनके एजन्ट निर्वाचकों से जाति या धर्म (सम्प्रदाय) आदि के नाम पर 
अपील करते हैं, वे उन्हें आर्थिक या अन्य प्रल्लोमन देते हैं, और 
मारपीट करने या अन्य हानि पहुँचाने का डर दिखाते हैं। कुछ लोग तो 
इन निन्दनीय कामों पर ऐसे उतर आते हैं कि निर्वाचन शान्ति-पूर्वक 
नहीं होने पाते । नागरिकों को चाहिए. कि मतदाताओं के अपने अधिकार 
का उपयोग करने में किसी प्रकार बाधक न हों, और उन्हें मरसक 
सहायता दे । 


आजकल राज्यों के बड़े होने के कारण निर्वांचन-क्षेत्र भी बड़े बड़े 
होते हैं। भारत के राज्यों की विधान-सभाओं के चुनाव के लिए एक-एक 
निर्वाचन क्षेत्र में चालीस हजार से पचास हजार तक निर्वाचक होंगे । 
और केन्द्रीय विधान सभा ( लोकसभा ) के लिए तो ४ लाख से ५ लाख 
तक होंगे । ऐसी दशा में यह आशंका रहती है कि मतदाता, उम्मेदवार 
की योग्यता को जाने बिना ही; केवल प्रचार से प्रभावित होकर अपना मत 
दे । प्रचार में ऐसे खर्चौलि ढंग काम में आने लगे हैं कि जिन व्यक्तियों 
तथा राजनेतिक दलों के पास घन तथा आने-जाने के साधन अधिक होते 
हैं, उनकी ही जीत की आशा अधिक होती है। प्रायः उस्मेदवार और 
राजनेतिक दल चुनाव के समय जनता के सामने मूठे वायदे करते और 
'सब्ज बाग दिखाया करते हैं । इन बातों में कोई सार नहीं होता, ये तो 
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मतदाताओं को फँसाने की चालें होती हैं । निर्बाचकों इनसे सतक रहना 
ओर खूब सोच समझ कर मत देना चाहिए | 


मतदाताओं का उत्तरदायित्व--ऊपर कहा गया है कि 
मतदाताओं को अपने अधिकार का उपयोग करना चाहिए और अधिकारियों 
तथा जनता को उनके कतंव्य-पालन में किसी प्रकार बाघक न होना चाहिए । 
पर कोई बाहरी बाधा न होने पर भी मतदाता अ्रपना मत देने में गलती 
कर सकता है, ओर उसको गलती से अयोग्य व्यक्ति विधान-सभा का सदस्य 
चुना जा सकता है। इसका दुष्परिणाम सब नागरिकों को कई वर्ष 
( अगले निर्वाचन ) तक भ्रुगतना पड़ता है। इस प्रकार मतदाता पर यह 
उत्तरदायित्व है कि वह योग्य उम्मेदवार को ही मत दे; योग्य का अथ यह 
कि वह विधान-सभा में अपना कतंव्य अच्छी तरह पालन कर सके, किसी 
विषय पर विचार करते समय उसका दृष्टिकोण साम्प्रदायिक या स्वाथंमय 
न हो, उसमें लोकसेवा की भावना हो । बहुत से मतदाता इस आवश्यक 
बात की अवहेलना करके अपने यार-दोसस्‍्त, या अपनी जाति-बिरादरी 
या सम्प्रदाय वाले उम्मेदवार को मत दे देते हैं। केन्द्रीय निर्वाचन में 
अपने राज्य के उम्मेदवार को, और राज्य सम्बन्धी निर्वाचन में अपने 
जिले के उम्मेदवार की, सफलता चाहते हैं। भावों की ऐसी संकीर्ंता 
का परित्याग किया जाना चाहिए | 


मतदाताओं की शिक्षा--लोकतत्र की सफलता बहुत-कछु 
नागरिकों की योग्यता पर निभर है। अभी यहां केवल १८ प्रतिशत जनता 
शिक्षित है। संविधान के अनुसार राज्य ऐसा प्रय्ष करनेवाला है कि 
सन्‌ ६६६० तक; चोद॒ह बष तक की श्रायु के सब बालकों के लिए, निशशुल्क 
ओर अनिवाय शिक्षा की व्यवस्था हो जाय । किन्तु साक्षरता ही काफी नहीं 
है। हमारे नागरिकों को यथेष्ट राजनैतिक शिक्षा भी मिलनी चाहिए। 


इस ओर अभी बहुत कम ध्यान दिया जाता है। जैसा कि हमने अपनी 
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“निर्वांचन पद्धति! में कहा है, निर्वाचन के समय उम्मेदवार या उसके 
एजंट या मित्र आदि तरह-तरह की सूचनाएँ या लेख छुपवाते, भाषण 
दिलाते, तथा अन्य आन्दोलन करते है। परन्तु जनसाधारण में इस विषय 
के सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए कुछ विशेष प्रयत्ञ नहीं किया 
जाता । इस विषय की जानकारी के लिए पाठकों को सामयिक पत्र- 
पत्रिकाओं के कुछ लेखों से ही सन्‍तोष करना पड़ता है; अच्छे उपयोगी 
ग्रन्थों का प्रायः अभाव है। निर्वाचन-सम्बन्धी शिक्षा का कार्य कुछ 
ब्यक्तियों ओर संस्थाओं को अपने ऊपर विशेष्र रूप से लेना चाहिए, वे 
बारहों महीने लेखों, भाषणों ट्रेक्यों तथा अन्थों द्वारा इस कार्य को करती 
रहें। अच्छा हो; प्रत्येक गाँव या ग्राम समूह में तथा प्रत्येक नगर में एक-एक 
निर्वांचकसभा की स्थापना हो । इन सभाओं का उद्दे श्य अपने-अपने 
क्षेत्र के निर्वाचकों में नागरिक समस्याओं ओर आवश्यकताओं को जाति- 
गत या साम्प्रदांधिक दृष्टि से न देखकर, उनके सम्बन्ध में विशुद्ध नागरिक 
दृष्टि कोण रखने की प्रवृत्ति बढ़ाना, होना चाहिए | यह कार्य बहुत-कुछ 
मोखिक या जबानी तौर से भी हो सकता है। खासकर जब कि भारतवर्ष 
में वियाती फीसदी आदमी लिखना पढ़णा «हीं जानते, यहाँ निर्वांचकों की 
शिक्षा के लिए व्याख्यान, उपदेश, कथा कहानी, ओर शिक्षाप्रद प्रहसन 
नाटक, सिनेमा आदि का विशेष उपयोग होना चाहि 
मतदान पद्धति; 'एकल संक्रमणीय मत--अब “मत देने 
की पद्धति के सम्बन्ध में विचार करे | समय-समय पर कई प्रकार की 
चुनाव-प्रणाल्ियों का आविष्कार और चलन हुआ । इनके गुणन-दोषों का 
विचार हमारी “निर्वांचन-पद्धति' पुस्तक में किया गया है । यहाँ हम “एकल 
संक्रमणीय मत प्रणाली का परिचय देते हैं, जो नये संविधान में राष्ट्रपति 
ओर राज्यपरिषद के चुनाव के लिये निर्धारित की गयी है, ओर संभव है 
संसद के कानून द्वारा अन्य नितरांचनों के लिए मी निधोरित की जाय | इस 
प्रणाली के अनुसार प्रत्येक मतदाता को यह सूचित करने का अवसर 
भा० शा०--६ 
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दिया जाता है कि वह सब उस्मेदवारों में, सबसे अधिक किसे पसन्द 
करता है, ओर उससे कम किसे; ओर इसी प्रकार तीसरे ओर चोये 
आदि नम्बर पर किसे पसन्द करता है । जिस उम्मेदबार को वह सबसे 
अधिक पसन्द करता है, उसके नाम के आगे “१” लिख देता है; जिस 
उम्मेदवार को वह दूसरे नम्बर पर पसन्द करता है, अर्थात्‌ शेष उम्मेदवारों 
में से जिसे वह सबसे अधिक पसन्द करता है, उसके नाम के आगे “१ 
लिख देता है। इसी प्रकार मतदाता (३, 5“, ५१, संख्या उन उम्मेदवारों 
के नाम के सामने लिख देता है, जिन्हें वह इस क्रम से पसन्द करता है। 
इस प्रकार मतदाता यह “सूचित कर सकता है कि सब-प्रथम उसके मत 
का उपयोग किस उम्मेदवार के लिए हो, ओर यदि्‌ उस उम्मेदवार को 
उसके मत की आवश्यकता न हो ( वह उम्मेदवार अन्य मतदाताओं के 
मतों से ही चुन लिया जाय ) तो उस मत का उपयोग किस दूसरे 
उम्मेदवार के लिए हो; और यदि दूसरे उम्मेदवार को भी उस मत की 
जरूरत न हो तो किस तीसरे या चोये उम्मेदवार के लिए उसका उपयोग 
किया जाय | 

उम्मेदवारों की सफलता का हिसाब लगाने के लिए पहले यह देखा 
जाता है कि किसी उम्मेदवार को कम-से-कम कितने मतों की आवश्यकता 
है। मतों की इस संख्या को कोटा, (पर्याप्त संख्या! या आनुपातिक भाग 
कहते हैं। इसे समझने के लिए. कल्पना करो, किसी निर्वाचन-्षेत्र से दो 
उम्मेदवारों को चुना जाना है ओर वहाँ सो मतदाता हैं तो जिन उम्मेद- 
वारों को २४-३४ मत मिल जायँगे, वे सफल हो जायूँगे; क्योंकि तीसरे 
को यदि शेष सब॒मत भी मिल जायेँ तो उसके प्राप्त मतों की संख्या 
अधिक-से-अधिक ३२ होगी | इस प्रकार इस दशा में पर्याप्त संख्या कुल 
मतों की तिहाई अर्थात्‌ ३३ से एक अधिक है । निदान, कुल मतों को 
निवांचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या में एक जोड़ कर, उस से 
भाग देने से, तथा भजनफल में एक जोड़ देने से पर्याप्त संख्या' मालूम 
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इस बात को सूत्र रूप में इस प्रकार कह सकते हैं :+--- 
“मत संख्या 
पर्योप्तसंख्या 7 7... + १ 
प्रतिनिधि संख्या-+- १ 

जो उम्मेदवार प्रथम पसन्द के इतने मत प्राप्त कर लेते हैं, जो पर्याप्त 
संख्या के समान या उससे अधिक हों, वे निर्वाचित घोषित कर दिए: 
जाते हैं। इन चुने हुए व्यक्तियों के जितने मत पर्यास संख्या से अधिक 
होते हैं, उन्हें 'सरप्लस' अथवा फाजिल या अतिरिक्त मत कहा जाता है 
यह मत अपयांत संख्या के मत वाले उम्मेदवारों में, ( एक निर्धारित 
: हिसाब से ) बांटे जाते हैं। यदि ऐसा करने पर आवश्यकतानुसार उम्मेद- 
वार निर्वाचित नहीं होते तो पर्याप्त संख्या से कम मत वाले उम्मेदवारों 
में से जिसके मत सब से कम होते हैं, उसे असफल घोषित करके, उसके 
प्रात मतों का उपयोग उन उम्मेदवारों के लिए. किया जाता है, जिनके 
लिए वे मत दूसरी पसन्द में रखे गए, हों। यह क्रिया उस समय तक होती 
रहती है, जब तक कि जितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करना है, उतने 
निर्वाचित न हो जायेँ। 

इस प्रणाली में यह लाभ रहता है कि मतदाता का कोई मत व्यर्थ 
नहीं जाता, अर्थात्‌ ऐसा नहीं होता कि उसका उपयोग न हो; और, 
वह मत किसी ऐसे व्यक्ति को भी नहीं मिलता, जिसे उसकी आवश्यकता 
नहो। 

उम्मेदवार की योंग्यता; डा० भगवानदास का मत--- 
आधुनिक लोकतंत्रों के संविधानों में एक बड़ा दोष यह होता है कि उनमें 
उम्मेदवार की यथेष्ट योग्यता निर्धारित नहीं की जाती। हम यह आशा 
लगाए, हुए. थे कि भारत के नये संविधान में यह अभाव नहीं रहेगा | खेद 
है कि यह आशा पूरी नहीं हुईं। राष्ट्रपा) डा० राजेन्द्रप्रसाद ने भी इस 
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बात पर दुख प्रगट किया है कि संविधान में विधान-सभा के सदस्यों के 
लिए किसी भी प्रकार की उच्च योग्यता का आग्रह नहीं किया' गया । 

सुप्रसिद्ध विचारक डा० भगवारनदास का बहुत समय से यह मत रहा 
है कि-- 

४उम्मेदवार में निम्नलिखित योग्यता ( गुण ) होनी चाहिए!-- 

(के ) समाज के इन चार मुख्य धर्मों ( कार्यों ) में से किसी एक 
का वह विशिष्ट अनुमवी हो--( १) ज्ञान विज्ञान, ( २) शासन-कार्य 
( रक्षा और प्रबन्ध कर्म ) ( ३) धन धान्योत्पादन अर्थात्‌ ऋषि, शिल्प; 
वाणिज्य-व्यापारादि, ( ४ ) शरीर श्रम ( मजदूरी ) | 


( ख ) सामाजिक जीवन के किसी विभाग में उसने अच्छा काम 
किया हो, और सदबुद्धि ( ईमानदारी, नेकनीयती ) ओर लोक-हितैषिता 
का सुयश कमाया हो । 

( ग ) उसके पास इतना अवकाश हो कि धर्म-सभा -( विधान- 
सभा ) के काम को अच्छी तरह कर सके और जीविका साधन अ्रथवा 
धन-संचय के कार्यों से निव्त्त हों चुका हो, पर ऐसी निद्व॒त्ति अनि- 
वार्य न हो | 

“धर्म-सभा (विधान सभा ) के किसी सदस्य को कोई नकदी 
पुरस्कार या वेतन, सभा का काम करने के बदले में न दिया जाय पर 
उस कार्य के लिए. उसका जो कुछ विशेष व्यय हो--यथा सफर-ख्च, मकान 
का किराया आदि--वह सब उसको सरकारी खजाने से, राष्ट्रवकोष से 
दिया जाय, ओर विशेष सम्मान के चिह्न भी उसको दिए जायूँ।” 


विशेष वक्तव्य-.यही व्यवस्था उत्तम है कि कोई व्यक्ति नतों 
स्वयं किसी संस्था का सदस्य होने के लिए उम्मेदवार बने, और न अपने 
पक्ष में मत माँगंने के लिए, स्वयं अथवा अपने एजंटों द्वारा मतदाताओं 
के दरवाजे खटखटाए | यदि बहुत से निर्वाचक उससे उम्मेदवार होने की 


तेरहवाँ अध्याय 
राष्ट्रपति ओर उपराष्ट्रपति 


राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं; वह 
राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, शासन नहीं । 
--डा० भीमर।वब अम्बेडकर 
संविधान में कोई इस तरह का आयोजन नहीं है, जिससे 
राष्ट्रपति को मंत्रियों की सलाह मानंनी ही पड़े, पर यह आशा 
की जाती है कि एक ऐसी परम्पर। इस देश में भी स्थापित हो 
जायगी, जिससे राष्ट्रपति का स्थान केवल वेधानिक रह जाय । 
“डा० अनुअहनारायण सिंह 


नये संविधान सम्बन्धी साधारण बातों का विचार कर चुकने पर अब 
हम शासन सम्बधी विषयों का व्योरेवार वर्णन करते हैं। संघ का सर्वोच्च 
अधिकारी उसका राष्ट्रपति होगा । वह निर्वाचित होता है| वैधानिक प्रधान 
होते हुए भी उसके अधिकार ओर कायक्षेत्र विस्तृत हैं, इसके सम्बन्ध में 
. खुलासा आगे लिखा जायगा । 
राष्ट्रपति का निर्वाचन---राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति 
कुछ जटिल हैं, इसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए.। उसका निर्वाचन 
एक ऐसा निरवांचक-मंडल करेगा, जिसमें दो प्रकार के सदस्य होंगे :--- 
(क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य | 
(ख) राज्यों की विधान-सभाओं के निर्वाचित सदस्य | 
. [संसद ओर विधान-सभाओं के नामजद सदस्यों को निर्वाचन में मत 
देने का अधिकार नहीं होगा । ] 
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हले प्रकार के मतदाताओं के कुल मतों की संख्या उतनी ही होगी, 

जितनी दूसरे प्रकार के मतदाताओं के कुल मतों की; अर्थात्‌ दोनों प्रकार 

के निर्वांचकों के कुल मतों की संख्या बराबर होगी | उदाहरणाथ यंदि सब 

राज्यों की विधान-सभाओं के निर्वाचित सदस्यों को, राष्ट्रपति के निर्वाचन 

में ३,००,६५४३ मत देने का अधिकार है तो संसद की दोनों सभाओं के 
निर्वाचित सदस्य मी कुल मिला कर इतने ही मत दे सकेंगे । परल्तु दोनों 
प्रकार के निर्वाचकों में से प्रत्येक द्वारा दिये जाने वाले मतों की संख्या बराबर 
नहीं होगी | किसी राज्य की विधान-सभा के सदस्य को कितने मत प्राप्त 
होंगे, यह जानने की रीति निम्नलिखित उदाहरण से ज्ञात हो जायगी। 

बम्बई की जनसंख्या २०८,४६,८४० है ओर यहाँ की विधान-समा में 

निर्वाचित सदस्य २०८ हैं (एक सदस्य एक लाख जनता का प्रतिनिधि है) 

राज्य कः कुल जनसंख्या को २०८ से भाग देने से १,००,२३६ भागफल 
आया, उसमें १००० का भाग देने से जो भाग-फल आए, (भागफल में 
आधे से कम को छोड़ देते हैं, और आधे से अधिक को एक मान लेते 
हैं), उतने ही मत बम्बई की विधान-समा के सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वा- 
चन में प्रा होगे। उपयुक्त हिसाब से यह मत-संख्या १०० होती है ।. 
स्मरण रहे कि बढ़े राज्य की विधान-सभा के संदस्य को, छोटे राज्य की 

विधान-सभा के सदस्य की अपेक्षा, अधिक मत देने का अधिकार होगा, 
क्योंकि वह छोटे राज्य की विधान सभा के सदस्य की अपेक्षा अधिक जन- 

संख्या का प्रतिनिधित्व करता है । 

संसद की दोनों समाओं के निर्वाचित सदस्यों में से प्रत्येक कितने मत 

दे सकता है, इसका हिसाब इस प्रकार लगाया जाता है। सब राज्यों की 
विधान-सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के कुल मतों की संख्या को संसद की 
दोनों सभाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दे दिया जाता है। 

उदाहरण के तौर पर यदि संसद की दोनों सभाओं के निर्वाचित सदस्यों 
को ३,००,द४३ मत देने का अधिकार हो ओर निवाचित सदस्यों की 
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संख्या ४००--२३८७-७३८ हो तो प्रत्येक सदस्य को ३,००,६५३-:- 
७ड्ेट अथाोत्‌ ४०७ मत देने का अधिकार होगा | 

दोनों प्रकार के निर्वाचकों से प्रात मतों को जोड़कर राष्ट्रपति 
के निर्वाचन का फल निकाल लिया जावेगा । राष्ट्रपति का निर्वांचन 
अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होगा | मत-गणना एकल- 
संक्रमणीय-मत पद्धति # के अनुसार की जायगी, ओर मतदान स्वथा 
गुप्त होगा | 

कुछ राजनीतिज्ञों का; जिनमें प्रोफेतर शाह का नाम मुख्य है, मत था 
कि राष्ट्रपति का निर्वाचन इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से न होकर प्रत्यक्ष 
मताधिकार के आधार होना चाहिए | परूतु व्यवह्दरिक कठिनाइयों 
के कारण उनका मत स्वीकार न किया जा सका । भारत में प्रीढ मता- 
घिकार होने से लगभग अठारह करोड़ मतदाता होंगे, इतने व्यक्तियों के 
मतदान की व्यवस्था करना कुछ सरल काय नहीं है। इसके अतिरिक्त 
राष्ट्रपति केवल वैधानिक प्रधान है, उसका निर्वाचन परोक्ष होने से 
कोई विशेष सैद्धान्तिक हानि भी नहीं । 

अन्तर्कोल्लीन व्यवस्था--संविधान २६ जनवरी १६५० से प्रयोग 
में आया | उस समय संसद के दोनों सदनों ओर राज्यों की विधान-सभाओं 
का संगठन संविधान के अनुसार नहीं था। इस लिए राष्ट्रपति का 
निर्वाचन उपरोक्त रीति से नहीं किया जा सकता था। संविधान में 
इस अन्तकालीन अवधि यानी नवीन निर्वाचन होने तक के लिए 
राष्ट्रपति चुनने का अधिकार तत्कालीन संसद को दिया गया ; उसने 
डा० राजेन्द्रप्रसाद को चुना | 

राष्ट्रपति निवोचित होने के लिए योग्यता--राष्ट्रपति पद 
पर निर्वाचित होने के लिए उम्मेदवार के लिए. आवश्यक है कि (१ ) 








# यह पद्धति पिछले अध्याय में समझाई जा चुकी है । 
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वह भारत का नागरिक हो ( २ ) पेंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो 
ओर ( ३) लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता 
हो। इसके साथ ही यह भी आवश्यक होगा कि वह भारत सरकार 
अथवा किसी राज्य की सरकार या किसी ऐसे स्थानीय या अन्य 
अधिकारी के अधीन, जिस पर इन सरकारों में से किसी का भी नियंत्रण 
हो, कोई लाम का पद ग्रहण न करता हो। संघ के राष्ट्रपति, उप- 
राष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल ( गवर्नर ) या यजप्रमुख, संघ अथवा 
किसी राज्य के मंत्री पर उपरोक्त प्रतिबंध लागू न होगा। ये व्यक्ति 
राष्ट्रपति के पद के लिए खड़े हो सकेंगे | 


राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाला व्यक्ति संसद के किसी सदन का या 
किसी राज्य के विधान मंडल का सदस्य नहीं रह सकेगा। यदि निर्वाचन 
से पूव कोई व्यक्ति इनमें से किसी का सदस्य था तो निर्वाचित होने की 
तिथि से उसकी सदस्यता समाप्त हो जायगी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति 
अन्य किसी आर्थिक लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकेगा | [यह प्रतिबंध 
इस लिए रखा गया है कि राष्ट्रपति पर देश के पूजीपति आदि अपनी 
स्वार्-सिद्धि के लिए अपना प्रभाव न डाल सके। ] 


. जो व्यक्ति राष्ट्रपति है अथवा रह चुका है, बह शष्ट्रपति के पद के 
'लिए, पुनः कितनी ही बार निवाचित हो सकेगा । [इस व्यवस्था में साधारण 
दृष्टि से कोई दोष प्रतीत नहीं होता, तथापि इस से तानाशाही की उत्पत्ति 
हो सकती है। अच्छा होता, जो व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति रह चुके, उसे 
दुबारा यह पद मिलने की व्यवस्था न कर, दूसरे व्यक्तियों को इस पद की 
प्रात्ति का अधिक अवसर दिया जाता । | 


राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता तथा शपथ--.ष्रपति का मासिक 


वेतन १०,००० रु० होगा | इसके अतिरिक्त उसे राज्य की ओर से रहने 
के लिए निवास स्थान निश्शुक्न दिया जायगा। राष्ट्रपति को भत्ते आदि 
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की सुविधाएँ उस प्रकार की दी जावेगी जेसा कि संसद विधि द्वारा निश्चित 
करे। संसद के इस विषय की विधि निर्माण करने से पूव तक राष्ट्रपति 
को वे सब सुविधाएँ आदि प्रदान की जावेंगी, जो पहले गवनर जनरल 

को दी जाती रही थीं। राष्ट्रति का वेतन, भत्ता तथा अन्य सुविधाएं 
: उसके कार्यकाल में नहीं घठाई जा सकेंगी | 

राष्ट्रपति अपना पद अहण करने से पूर्व भारत के मुख्य न्‍्यायाधिपति 
के सामने निर्धारित रूप में शपथ ग्रहण करके उप्त पर हस्ताक्षर करेगा | 
शपथ का आशय यह होगा कि मैं अपनी पूण योग्यता से संविधान और 
विधि की रहा करूँगा ओर भारत की जनता की सेवा ओर कल्याण 
में निरत रहूँगा । 

राषहरपति का कार्थंक्राल (पदोवधि)--साधारण दशा में 
राष्ट्रपति का कार्यकाल उसके पदग्रहण की तिथि से पांच वष का होगा | 
इसमें निम्नलिखित दशाओं में अन्तर भी पड़ सकता है :-- 

( क) राष्ट्रति पाँच वर्ष की अवधि के अन्दर त्यागपत्र 
देकर अपने पद से हट सकता है। इस प्रकार का त्यागपत्र वह उप- 
राष्ट्रति को संबोधित करके और उस पर अपने हस्ताक्षर करके देगा | 
उ-राष्ट्रपति इस त्यागपत्र की सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा | 

( ख ) राष्ट्रपति यदि संविधान का उल्लंघन करे तो उस पर पाँच 
वष की अवधि के अन्तंगत हीं महामियोंग लगाकर उसे अपने पथ से 
हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार 
संसद के किसी भी सदन को है। जो सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग 
लगायेगा, उसे इस आशय के संकल्प को उपस्थि० करने के १४ दिवस 
पूर्व ही लिखित सूचना देनी होगी आर उस सूचना पर सदन के कम-से- 
कम चौथाई सदस्यों के इस आशय के सूचक हस्ताक्षर होंगे कि वे सदन 
में इस प्रकार के महामियोग का संकल्प उपस्थित करना चाहते हैं। जब 
संकल्प को सदन के दो-तिहाई से अधिक सदस्य मतप्रदान करके पास 
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कर दँँगे तो वह दूसरे सदन में जाँच ओर अनुसंधान के लिए भेज दिया 
जायगा | दूसरा सदन इस दोषारोप का अनुसंधान करेगा। राष्ट्रपति को 
स्वयं या अपने प्रतिनिधि को इस अनुसंधान में उपस्थित रखने का 
अधिकार होगा । यदि इस सदन में भी दोषारोप को सिद्ध करने वाला 
संकल्प दो-तिहाई बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति उसी तिथि से 
अपने पद्‌ से अपदस्थ समझा जायगा। महाभियोग सम्बन्धी संसद के 
निर्णय की अपील किसी मी न्यायालय में न हो सकेगी । और, राष्ट्रपति 
के काय-काल समास होने से पूव ही नवीन राष्ट्रपति का निर्वाचन कर 
लिया जायगा | 

याद राष्ट्रपति की मझत्यु, त्यागपत्र, अथवा उस पर महाभियोग 
साबित होने पर, कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही उसका स्थान रिक्त हो 
जावे तो जल्दी से जल्दी, छुः मास के अन्दर ही, नया राष्ट्रपति निर्वाचित 
कर लिया जायगा और नव निवाचित राष्ट्र्पत का कायकाल पांच वर्ष ही 
होगा । जब तक नवीन राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होगा, उपराध्ट्रपति ही 
राष्ट्रपति का काय करेगा | 

(ग) रष्ट्रपति की मत्यु से उसका पदरिक्त हो सकता है | 

(घ) राष्ट्रपति अपने पद पर, अपना कार्यकाल समाप्त होने पर भी, 
उस समय तक बना रहेगा जब तक कि उसका नवीन उत्तराधिकारी 
उसका पद ग्रहण नहीं कर लेता । 


राष्ट्रपति के अधिकार--.-संसार के समस्त संघ-शासन-प्रणाली 
वाले देशों के प्रधानों की तुलना में मारतीय संघ के राष्ट्रपति के अधि- 
कारों का ज्षेत्र कहीं अधिक है। ये अधिकार दो प्रकार के हैं:--देश की 
साधारण स्थिति में, ओर संकट काल में । साधारण स्थिति सम्बन्धी 
अधिकारों के पाँच भेद किए जा सकते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति को कुल 
मिलाकर निम्नलिखित छुः प्रकार के अधिकार हैं --- 

१कार्यपालिका सम्बन्धी अर्थात्‌ शासन सम्बन्धी अधिकार । 
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२--विधायनी शक्कि अथांत्‌ कानून-निर्माण सम्बन्धी अधिकार ! 
३--वित्तीय अर्थात्‌ अर्थ सम्बन्धी अधिकार | 

४>-न्या4 सम्बन्धी अधिकार । 

४--राष्ट्रपति के विशेषाधिकार | 

६--संकटकालीन अधिकार । 


(१) कार्यपालिका संबन्धी अधिकार-संघ की कार्यपालिका 
शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी; इस शक्ति के ज्षेत्र में वे समस्त विषय 
होंगे, जिनके सम्बन्ध में संसद को विधि निर्माण करने का अधिकार है ओर 
ऐसे अधिकार भी होंगे जो मारत सरकार को किसी संधि या समभोते के 
आधार पर प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रपति देश की समस्त सेनाओं का प्रधान 
है ओर इस नाते उसे युद्ध की घोषणा करने ओर सन्धि करने का भी 
अधिकार है । राष्ट्रति देश का शासन सुचारू रूप से चलाने के 
लिए नियम निर्माण करेगा ओर मंत्रियों के काय का विभाजन भी करेगा | 
संघ के कायपालिका सम्बन्धी सब काय राष्ट्रपति के नाम पर होगें । 

संघ के सारे प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वाया ही 
होगी । इन अधिकारियों के संबन्ध में प्रसंगानुसार आगे प्रकाश डाला 
जायगा । भारतीय संघ का प्रधानमंत्री तथा उसकी सल्लाह से अन्य मंत्रियों 
की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा | राज्यों के राज्यपालों, राजप्रमुखों, उच्चतम 
न्यायालयके न्यायाधीशों की, निरवांचन-कमिश्नरों की, राज्य परिषद के 
१९ सदस्यों की ओर आडीटर जनरल, एटर्नी जनरल तथा अन्य अनेक 
पदाधिकारियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा । 

(२) कानून-निर्माण सम्बन्धी अधिकार राष्ट्रपति को संसद 
के अधिवेशन को आमंत्रित करने, उसे स्थगित करने तथा संसद को भंग 
करने का अधिकार है | 

संसद के दोनों सदनों द्वार स्वीकृत बिधियक यानी बिल राष्ट्रपति की 
स्वीकृति के लिए उसके संसुख उपस्थित किए. जाने चाहिएँ। उसकी 
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स्वीकृति के बगैर, वें विधि (कानून) न बन सकेंगे | राष्ट्रपति को अधिकार 
है कि वह धन-विधेयक को छोड़कर किसी भी विधेयक पर अपनी स्वीकृति 
देने से इन्कार कर दें । परन्तु यदि ऐसा विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा 
संशोधन करके या वगैर संशोधन किए दुबारा पास कर दिया जाय तो 
राष्ट्रपति को उस पर स्वीकृति देनी ही होगी। सब प्रकार के घन-विधेयक 
ओर अर्थ विधेयक संमद में राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर प्रस्तावित न 
किये जा सकेंगे । 

किसी भी समय जब संसद का अधिवेशन न हो रहा हो; राष्ट्रपति को 
अध्यादेश (आडिनेन्स) जारी करने का अधिकार होगा और इस अध्यादेश का 
प्रभाव वेसा ही होगा, जैसा संसद द्वारा स्वीकृत अधिनियमों (एक्ट) का | इस 
प्रकार के समस्त अध्यादेश संसद के सामने रखे जायंगे। ये संसद के अधिवेशन 
के आरम्म होने की तिथि से छुः सप्ताह तक ही जारी रहेंगे ओर 
तत्पश्चात रद्द हो जायगें। यदि संसद छः सप्ताह बीतने के पूर्व ही इनको रद्द 
करने के संवन्ध में प्रस्ताव पास दे तो ये उससे पूव भी रद्द हो जावेंगे। ऐसे 
अध्यादेश उन्हीं विषयों के सम्बन्ध में जारी किये जा सकेंगे, जिन पर 
संसद को विधि-निर्माण करने का अधिकार है | 

राष्ट्रपति को राज्यों के विधान-मंडलों के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
अधिकार हैं--- 

१--राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित विषयों 
सम्बन्धी विधि राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रखी जावेगी ओर उसकी 
स्वीकृति ग्राप्त होने पर ही अमल में आ सकेगी--(अर) राज्य द्वारा सम्पत्ति 
प्राप्त करने के लिए बनाई हुईं विधि, (आ) वे विधि जो ऐसे विषयों पर 
बनाई गई हैं, जिन पर संसद भी विधि बना सकती है ओर जिनका संसद 
की विधियों से विरोध हो, तथा (इ) जिन वस्तुओं को संसद ने नागरिकों के 
जीवन के लिए. आवश्यक ठहराया हो, उनके क्रय-विक्रय पर कर लगाने 
वाली विधि । 
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२--किसी राज्य के अन्दर या दूसरे राज्यों के साथ व्यापार आंदि 
पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयकों को राज्य की विधान-सभा में प्रस्तुत 
करने के पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होगी ! 

३--संकट की उद्घोषणा द्वारा राष्ट्रपति राज्य के विधान-मंडलों के 
अधिकार अपने हाथ में लेकर संसद को सौंप सकता है । 


(३ ) वित्त या अथे सम्बन्धी अधिकार---राष्ट्रपति को 
ग्रधिकार है कि वह प्रत्येक आर्थिक वर्ष के प्रारंभ में एक आर्थिक विवरण, 
जिसमें संघ को उस बष की अनुमानित आय-व्यय का ब्योरा हो, संसद 
के सन्मुख रखे | संसद से किसी भी मद के लिए घन को मांग राष्ट्रपति 
की सिफारिश पर ही की जा सकती है । 

राष्ट्रपति को आय-कर से प्राप्त रकम को संघ तथा राज्यों के बीच 
वितरण करने का अधिकार है। उसे जूट के निर्यात-कर से प्राप्त आय 
का कुछु भाग आसाम, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल को उनके 
हिस्से के रूप में देने का अधिकार है। राष्ट्रपति को एक वित्तायोग 
( अर्थ कमीशन ) नियुक्त करने का अधिकार है, जो राज्यों की 
सहायता तथा करों की आय-वितरण के सम्बन्ध सें व्यवस्था करेगा, 
ऐसा कमीशन संविधान लागू होने के दिन ( २६ जनवरी १६४० ) से 
दो वर्ष के अन्दर नियुक्त कर देना होगा | इसके पश्चात्‌ प्रति पाँच वर्ष 
के उपरांत नये कमीशन की नियुक्ति की जाया करेगी। 


( ४ ) न्याय सम्बन्धी अधिकार---रष्ट्रपति को क्षमा- 
प्रदान करने का अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत वह निम्नलिखित 
अवस्थाओं में किसी दण्ड-प्रास व्यक्ति को पूर्ण रूप से क्षमा कर सकता 
हैँ, उसके दण्ड को कुछ काल के लिए स्थगित कर सकता है, दण्डाशा 
को रुकवा सकता है ओर दशड को कम भी कर सकता है--( क ) जब 
दण्ड सैनिक - न्यायालय ने दिया हो। ( ख़ ) जब दंड संघ के किसो 
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. कानून का उल्लंघन करने के लिए दिया गया हो, ( ग ) जब मृत्यु-दंड 
दिया गया हो | 
(४ ) राष्ट्रपति के विशेषाधिकार----रष्ट्रपति अपने शासन 
सम्बन्धी ओर राजकीय कार्यों के लिये न्यायालय के समक्ष उत्तर- 
दायी न होगा । उसके विरुद्ध उसके कायकाल में किसी भी न्यायालय में 
कोई कायवाही न की जा सकेगी। उसकी गिरफ़्तारी के लिए वारंट जारी 
न किया जा सकेगा | उसके विरुद्ध, उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये 
गये किसी काय के सम्बन्ध में, कोई दीवानी कार्यवाही उस समय तक नहीं 
की जायगी, जब तक कि उसे दो माह पू्व लिखित सूचना न दी गयी हो । 
( ६ ) संकटकालीन अधिकार--.राष्ट्रपति को संकटकाल 
का सामना करने के लिए. बहुत बृहत्‌ और प्रभावपू्ण अधिकार प्रदान 
किए, गए हैं ।संकट तीन प्रकार के हो सकते हैं (क » युद्ध या युद्ध की 
संभावना अथवा आन्तरिक अशान्ति से उत्पन्न संकट। ( ख ) राज्यों में 
संविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की स्थिति से उत्पन्न संकट | (ग ) 
आर्थिक संकट | | 
(क ) युद्ध अथवा आन्तरिक अशान्ति के समय--राष्ट्रपति 
को यदि किसी समय यह विश्वास हो जाय कि भारत या उसके किसी भाग 
की सुरक्षा युद्ध, वाह्मय आक्रमण अथवा आन्तरिक अशान्ति से संकट में है 
तो वह संकटकाल की घोषणा करके समत्त देश का अथवा देश के किसी 
भाग का शासन अपने हाथ में ले सकता है | वह सड्डणकाल की घोषणा 
उस दशा में भी करने का अधिकारी होगा, जब उसे विश्वास हो जाय 
कि निकट भविष्य में युद्ध अथवा आन्तरिक अशान्ति से देश की सुस्क्षा 
का खतरा उत्पन्न हो सकता है। | इस घोषणा को राष्ट्रपति कभी 
भी दूसरी घोषणा द्वारा रद कर सकता है। | ऐसी घोषणा घोषित होने 
के पश्चात्‌ संसद के दोनों सदनों के सन्मुख रखी जा|यगी और दो मास 
तक लागू रहेगी, यदि इसी बीच संसद ने उस पर स्वीकायात्मक सम्मति 
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दे दी तो वह दो मास के पश्च.त्‌ भी लागू रहेगी। यदि इस प्रकार को 
घोषणा उस समय की गयी, जब कि लोकसभा भज्ग कर दी गई हो या 
वह दो मास की अवधि के भीतर ही मद्ध हो जाय ओर लोकसभा के 
भन्ठ होने से पूव इस घोषणा पर उसको स्‍्वीक्षति न॒प्राप्त हो सके ओर 
केवल र/ज्य-परिषद की स्वीकृति प्राप्त तो घोषणा नई लोकसभा के 
प्रथम अधिवेशन के दिवस से ३० दिन तक लागू रहेगी ओर उसके 
बाद रद्द हो जावेगी | परन्तु यदि नई लोकसभा इस ३० दिन के अन्दर 
ही उस पर स्वीकारात्मक सम्मति दे दे तो वह उसके बाद भी 
लागू रहेगी | 

संकटकाल की घोषणा के द्वारा राष्ट्रपति भारत के संघीय संविधान 
को एकात्मक रूप में बदल सकेगा। जब तक यह घोषणा लागू 
रहेगी तब तक (१) संसद को राज्यों के सूची में दिए हुए. विषयों पर सारे 
देश अथवा उसके किसी भी भाग के लिए विधि निर्माण करने का 
अधिकार होगा ओर किसी राज्य द्वारा बनाई हुई ऐसी विधि, जो इस 
धोषणा-काल में संसद द्वारा निर्मित विधि के विरुद्ध होगी, अवैध 
या शून्य समझी जावेगी । (२) संघ सरकार किसी भी राज्य को आदेश दे 
सकेगी कि वह अपनी कायप,लिका शक्ति का किस प्रकार प्रयोग करे। 
(३ ) घोषणा-काल में निम्नलिखित मल-अधिकार स्थगित रहेंगे--- 
( अर) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, (आ ) शान्ति-पूवक, 
जिना हथियार के सभा करने की स्वतन्त्रता, ( इ) समुदाय और संघ 
बनाने की स्वतन्त्रता; ( ई ) भारत की भूमि में किसी स्थान में रहने 
या बसने की स्वतन्त्रता, (उ ) संपत्ति प्राप्त करने, रखने तथा बेचने 
की स्वतन्त्रता, ओर (ऊ ) किसी भी व्यवसाय-पेशा अथवा व्यापार 
करने की स्वतन्त्रता। (४ ) राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि मूल 
अधिकारों को कार्यान्वित करने के लिए. किसी व्यक्ति को उच्चतम तथा 
अन्य न्यायालयों में जाने के अधिकार को स्थगित कर दे। (४ ) राष्ट्र 
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पति को यह भी अधिकार होगा कि संघ ओर राज्यों के बीच राजस्व- 
वितरण के सम्बन्ध के प्रार्थना पत्र-स्वीकार न करे | 

यह कहा जा सकता है कि युद्ध अथवा आन्तरिक अशान्ति से उत्तन्न 
संकट का सामना करने के ये अधिकार बहुत ही इहत्‌ ओर व्यापक हैं | 

आशा की जाती है कि राष्ट्रपति इनका उपयोग मंत्रि परिषद के परामश 

ही करेगा, परन्तु संविधान में ऐसा कोई बन्धन नहीं रखा गया है। 

(ख) राज्यों में संविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा 
में--यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख की सूचना 
मिले कि राज्य में संविधान के अनुसार शासन-कार्य चलाना असंभव हो 
गया है और उसे यह विश्वास हो जाय कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हे, 
तो बह बोषण द्वार (१)--उस राज्य के विधान-सण्डल एवं उच्च 
न्यायालय के अधिकारों को छोड़कर राज्य के समस्त कार्य और अधिकारों 
को अपने हाथ में ले सकता है। (२) यह आदेश दे सकता है कि उस राज्य 
के विधान-मंडल का काम संसद द्वारा या उसके आदेश से किय 
जायगा | इस घोषणा को राष्ट्रपति कभी भी दूसरी घोषणा द्वारा रद्द कर 
सकता है | 

यह घोषणा संसद के दोनों रुदनों के सामने रखी जायगी 
ओर दो मास तक लागू रहेगी; परन्तु यदि इस बीच में संसद ने उसे 
स्वीकार कर लिया तो वह दो मास के पश्चात भी लागू रहेगी | संसद द्वारा 
स्वीकृत कए जाने के बाद यह घोषणा छः मास रहेगी बशर्ते कि इसे छः 
मास के पूर्व ही रद्द न कर दिया जाय । यदि संसद छः मास के बाद भी इसे 
स्रीकार करती जाय तो इस प्रकार की घोषणा अधिक से अधिक तीन वष तक 
लागू रह सकेगी । यदि इस ग्रकार की घोषणा कभी ऐसे समय पर की गयी 
जब कि लोकक्षमा भंग कर दी गईं हो या उसका भंग दो मास की अवधि 
के मीतर दी हो जाय और मंग होने से पहले लोकसभा की स्वीकृति उस 
पर प्राप्त न हो सके ओर केवल राज्य-परिषद्‌ की स्वीकृति प्राप्त हो, तो 
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घोष णा नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के दिन से ३२० दिन तक लागू 
रहेगी ओर उसके बाद रद्द हो जायगी; परन्तु यदि ३० दिन की अवधि के 
भीतर ही लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो वह उसके बाद भी लागू 
रहेगी | इसी प्रकार की व्यवस्था उस समय काम में लायी जावेगी जत्र 
घोषणा दोनों सभाओं में पास हो जाय ओर लोकसमां इसके पश्चात्‌ छः 
मास के अन्दर भंग हो जावे | 

स्मरण रहे कि ऐसी घोषणा करने के लिए राष्ट्रपति को राज्यपाल या 
राजप्रमुख की सूचना की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, बह 
स्वयं ही ऐसी घोषणा कर सकता है। किसी राज्य में संविधानिक तंत्र सफल 
रूप से चल रहा है या नहीं, इसका निशय राष्ट्रपति करेगा | संविधान 
द्वारा संघ सरकार को राज्यों की सरकार को जो निर्देश देने का अधिकार 
है, यदि उन का पालन ठीक प्रकार से न हो तो राष्ट्रपति का यह मानना 
विधि-संगत होगा कि राज्य में संविधान-तंत्र असफल हो चुका है और वह 
इस आशय की घोषणा करके उस *राज्य का शासन अपने हाथ में स्ते 
सकेगा । इस प्रकार राष्ट्रपति को राज्यों को दबाने के शड़े बृहत्‌ ओर प्रबल 
अधिकार प्राप्त हैं | 

सन्‌ १६३४५ के संविधान के अनुसार ऐसी परिस्थिति में गवर्नर 
को यह अधिकार था कि वह राज्य के.विधान-मंडल का कार्य अपने हाथ 
में ले ले। नये संविधान में यह अधिकार राज्यपालों या उनकी कायपालिका 
को न देकर संसद को दिया गया है। यहाँ यह न भूलना चाहिए कि संसद 
में उस राज्य का भी प्रतिनिधित्व होता है। इस प्रकार यह व्यवस्था इस 
विचार से की गई है कि संविधानिक तंत्र के असफल होने की दशा में उस 
ण़ज्य के सम्बन्ध में विधि-निर्माण सारे देश के प्रतिनिधियों दारा होना 
चाहिए, न कि केवल उस राज्य छ प्रतिनिधियों द्वारा । 

संसद इस स्थिति में विधि-निमाण का अधिकार राष्ट्रपति, राज्यपाल 
या अन्य किसी अधिकारी को भी दे सकती है। इस प्रकार कार्यपालिका 
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किसी राज्य के सम्बन्ध में विधि-निर्माण तमी कर सकेगी जब कि संसद उसे 
ऐसा करने का अधिकार प्रदान कर दे । 

यह निर्विवाद है कि उपरोक्त अधिकारों का प्रयोग बहुत सावधानी से 
किया जाना चाहिए, अन्यथा राज्यों की आन्तरिक स्वतंत्रता नष्ट हो जावेगी | 
संविधान-निर्माताओं ने यह आशा प्रकण की कि राष्ट्रपति संकट की 
घोषणा बहुत सोच-विचार करके करेगा। 

(ग) वित्तीय अर्थात्‌ आथिक संकट--यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास 
हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गईं है, जिसमें मारत की आर्थिक स्थिरता 
एवं साख को खतरा है तो वह इस आशय की धोषणा कर सकेगा | 
| यह घोषणा बाद में किसी भी दूसरी घोषणा से रद्द की जा सकेगी । ] 
यह घोषणा संसद के दोनों सदनों के सामने रखी जायगी और दो माह 
तक लागू रहेगी । परन्तु यदि इस बीच में संसद ने उसे स्वीकार 
कर लिया तों वह दो माह के बाद भी लागू रहेगी | यदि ऐसी घोषणा उस 
समय की गयी जब कि लोकसभा भंग कर दी गयी हो या वह दो माह के 
भीतर भंग हो जाय ओर उसके भंग होने के पहले घोषणा पर स्वीकृति 
प्राम्त न हो सके तो वही व्यवस्था काम में लायी जायगी, जो युद्ध अथवा 
आन्तरिक अशान्ति के संकट की घोषणा के लिए निर्धारित है | 

जब तक यह घोषणा लागू स्हेगी, राष्ट्रपति ओर संघ की सरकार 
किसी भी राज्य को आर्थिक मामलों में निश्चित सिद्धान्तों का पालन करने 
का निर्देश दे सकेगी | इन निर्देशों के अन्तगंत राष्ट्रपति ( १ ) सरकारी 
नौकरों का वेतन कम करने (२ ) राज्यों के विधान-मंडल द्वारा स्वीकृत 
धन-विधेयक तथा वित्त या अर्थ विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए 
रोक रखने का आदेश दे सकता है | 

राष्ट्रपति के अधिकारों की आलोचना--राष्ट्रपति के 
अधिकारों के विवेचन से यह स्पष्ट हो गया है कि उसके सम्पू्ण अधिकारों 
' का वर्गीकरण दो भागों में किया जा सकता है ४-- 
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(१) जिनका उपयोग वह देश की साधारण दशा ओर दैनिक शासन 
में करेगा । 

(२) जिनका उपयोग वह संकट उपस्थित होने पर करेगा | 

देश के दैनिक ओर साधारण शासन में राष्ट्रपति मंत्रि-परिषद के 
पासमश के अनुसार ही कार्य करेगा और व्यथ के हस्तक्षेप नहीं करेगा | 
यदि वह ऐसा करना भी चाहे तो वह व्यावहारिक न होगा, क्योंकि मंत्रि- 
परिषद्‌ लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगी और 
मंत्रिपरिषद को लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होंगा। यदि 
राष्ट्रपति देश के देनिक शासन में ऐसे मंत्रिपरिषद के परामश की 
अवहेलना करता है तो मंत्रिपरिषद को वाध्य हो कर त्याग-पत्र देना होगा | 
मंत्रिपरिषद के पदरिक्त होने की दशा में राष्ट्रपति दूसरे मंत्रि-परिषद का 
निर्माण करना चाहेगा । ऐसा करने में राष्ट्रपति सफल न हो सकेगा, 
क्योंकि लोकसभा का बहुमत तो उस मंत्रि-परिषद्‌ को प्रास था, जिसने 
वाध्य हो कर अपना पदरिक्त किया | 

असाधारण परिस्थितियों में जब देश की शान्ति ओर सुरक्षा आदि 
के लिए! संकट उपध्थित हो तो राष्ट्रपति का अपने विवेक से कार्य 
करने का अधिकार उचित ही है, अन्यथा कोई उपाय तुरन्त कार्यान्बित 
न किया जा सकेगा | विचार-विमर्श और वाद-बिवाद में बहुत अधिक 
समय निकल जाना स्वाभाविक है और इसके फल-स्वरूप राष्ट्र पर 
गम्भीर विपत्ति भी आ सकती है। यह आशा की जाती है कि संकट- 
कालीन स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्र के हित को सबेधपरि रखकर अपने 
कतेव्य का सव-श्रेष्ठ तरीके से पालन करेगा, और वह अपने कर्तव्य का 
पालन इस बात को भी ध्यान में रखकर करेगा कि सम्पूर्ण राष्ट्र की जनता 
का विश्वास उस पर है। 

राष्ट्रपति के बृहत्‌ ओर प्रभावपू्ण अधिकारों को देखकर यह आशंका 
होती है कि वह कभी भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके अधिनायक 
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( तानाशाह ) बन सकता है। इस स्थिति से बचाव करने के लिए 
राष्ट्रपति पर संसद द्वार महाभियोग लगाकर उसे अपदस्थ करने की 
व्यवस्था रखी गई है | यह व्यवस्था भी राष्ट्रपति को अपने अधिकारों का' 
दुरुपयोग करने पर प्रतिबंध लुगाती रहेगी | 

राष्ट्रपति ओर गवनर-जनरल के अधिकारों की तुलना-- 
राष्ट्रपति के अधिकारों का विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
राष्ट्रपति को संविधान के अन्तर्गत करीब-करीव वही अधिकार प्रदान किए 
गए हैं जो सन्‌ १६३५४ के अधिनियम (एक्ट) के अन्तर्गत गवनर जनरल 
को प्रास थे। राष्ट्रपति के संकठकालीन अधिकारों ओर गवनर जनरल के 
अध्यादेश जारी करने के अधिकारों में बहुत साम्य है। अन्तर केवल 
इतना है कि नवीन संविधान में संसद को ग्रधानता दी गई है, जब कि 
गवनर जनरल के विशेषाधिकारों के सम्मुख तत्कालीन केन्द्रीय विधान- 
मंडल की शक्ति नगन्‍्य थी। यह भेद होते हुए. भी यह कहा जा सकता है 
कि राष्ट्रति ओर संघ की कार्यपालिका के सम्बन्ध में नवीन संविधान 
वस्तुतः सन्‌ १६३४ ई० के अधिनियम का परिवर्तित रूप है | यहाँ यह न 
भूलना चाहिए. कि सन्‌ १६३५४ के अधिनियम के अन्तगंत राज्य की 
प्रभुता ब्रिटेन की संसद में थी और अब शज्य की प्रभुता जनता. में स्थित 
है | गवनर जनरल ब्रिटिश पार्लिमेंट के प्रति उत्तरदायी हुआ करता था | 
वह भारतीय हितों की अपेक्षा ब्रिटेन के हितों को कहीं अधिक महत्व देता 
था । राष्ट्रपति भारतीय जनता का प्रतिनिधि है और मारतीय जनता का 
हित ही उसके लिए सर्वोपरि है। उस समय यदि गवर्नर जनरल अपने 
अधिकारों का दुरुपयोग करता था तो यहाँ का तत्कालीन केन्द्रीय विधान- 
मंडल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था; परन्तु यदिं आज राष्ट्रपति संसद 
की इच्छा के विरुद्ध अपने अधिकारों का दुरुपयोग करे अथवा संविधान 
का अतिक्रमण करे तो संसद उस पर महामियोग लगाकर उसे उसके पद 
से हठथ सकती है। इस प्रकार कोई भी राष्ट्रपति, जो संविधान के शब्दों 
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और उसकी भावना को तथा अपनी ग्रतिशा को तनिक भी महत्व देगा, 
साधारण दशा में मंत्रिपरिषद के परामर्श के विरुद्ध कोई कार्य नहीं 
करेगा, क्योंकि मंत्रि-परिषद के परामर्श के विरुद्ध काय करने का अर्थ 
जनता की इच्छा के विरुद्ध काये करना होगा | 


उपरोक्त सब बातों से यह निष्कर्ष निकालना सर्वथा भूल होगी कि 
साधारण दशा में राष्ट्रपति वेधानिक प्रधान से अधिक कुछ नहीं होगा । 
यदि कोई असाधारण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आरूद 
हो तो वह निश्चित रूप से मंत्रि-परिषद्‌ के निणयों को प्रभावित 
करने में समर्थ होगा । इसका अथ यह है कि राष्ट्रपति संघ के अधिकार- 
क्षेत्र के समस्त मामलों को बहुत कुछ अपनी इच्छानुसार करा सकेगा । 
संविधान द्वारा संघ का अधिकार-न-क॑त्र अत्यन्त विशाल है। राष्ट्रपति को 
ग्रधान मंत्री की नियुक्ति का.भी अधिकार होगा और यदि संसद में किसी 
समय दो से अधिक राजनैतिक दल होंगे ओर भाग्यवश कोई एक राज- 
नैतिक दल अपना निश्चित बहुमत लोकसभा में रखने में समथ न हुआ 
तो राष्ट्रपति को किसी भी दल के नेता को मंत्रि-परिषद्‌ के निर्माण करने 
के लिए निमंत्रित करने की स्वतन्त्रता होगी। इस प्रकार वह मंत्रि-परिषद्‌ 
के संगठन और शासन की नीति को स्थिर करने में एक बहुत बड़ी सीमा 
तक समथ होगा । 


राष्ट्रपति के पद का महत्व--भारत का राष्ट्रपति साधारणतया 
वैधानिक प्रधान है, असली कायपालिका शक्ति तो मंत्रि-परिषद के हाथ 
में है। उसके अधिकारों की व्याख्या करते हुए डा० अम्बेडकर ने कहा 
था कि वह राज्य का प्रधान है, कायपालिका का नहीं, वह राज्य का 
प्रतिनिधित्व करता है शासन नहीं ।' राष्ट्रपति की ऐसी स्थिति देखकर 
स्वभावतः यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि राष्ट्रपति के पद का क्‍या महत्व 
है। यदि संविधान में उसका पद न रखा जाता तो क्या कमी आ जातीं ९ 


जि 
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राष्ट्रपति द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए जाते हैं, उनसे उसका _ 
महत्व स्पष्ट हो जायगा । 
राष्ट्र का प्रतीक--साधारण आदमी स्वमावतः व्यक्ति-पूजक होता 

है । इसीलिए जनता किसी व्यक्ति को ही राष्ट्र का प्रतीक मान कर अपना 
सम्मान प्रगट करती है। व्यावहारिक दृष्टि से यह आवश्यक भी है। 
राज्य के आदेशों, आज्ञाओं आदि का सब-साधारण तभी पालन करते हैं, 
जब ऐसा करना वे अपना कतेव्य समभते हैं और उनके प्रति उनकी 
श्रद्धा होती है । इसीलिए समस्त आज्ञाएँ एवं अध्यादेश राष्ट्रपति के नाम 
से ही घोषित किए जाते हैं। राष्ट्र का प्रतीक होने से राष्ट्रपति अनजाने 
ही देश के नागरिकों में एकता, संगठन, त्याग, देश-प्रेम एवं अपने 
संविधान के प्रति आदर का भाव संचारित करता है | 

संक्रमण-काल में स्थायित्व--यदि कभी देश में दो से अधिक राज- 
नेंतिक दल हुए. ओर किसी एक दल का संसद में स्पष्ट बहुमत न हुआ 
तो मंत्रिपरिघद्‌ समय-समय पर बदलेगी। एक मंत्रिपरिषद्‌ के त्याग-पत्र 
देने पर दूसरी मंत्रिपरिषद को निमंत्रित करने ओर कार्य-मार सम्हलवाने 
का काय राष्ट्रपति ही करेगा | यदि कभी बीच में कुछ समय तक मंत्रि 
परिषद्‌ न बन पायी तो राष्ट्रपति ही देश का शासन-मार सम्दालेगा, 
ओर ग्ह-युद्ध अथवा आन्तरिक अशांति से देश की रक्षा करेगा । वह 
ऐसे समय राजनैतिक गतिरोध उत्पन्न होने की संभावना को मी हटा देगा | 
देश में निदांचन आदि के कार्यों को निष्पक्ष रूप से करवाने के लिए राष्ट्र 
पति का होना अत्यन्त आवश्यक है, क्‍योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति हे जो 
कायपालिका का प्रधान होते हुए भी राजनैतिक दल्लबन्दियों से ऊपर है । 
इस भांति राष्ट्रपति देश को संक्रमण काल में स्थायित्व प्रदान करने 
वाला है । 

लोकतंत्र का रक्षक-- देश की राजनीति में कमी ऐसा भी अवसर 
आर सकता है, जब मंत्रिपरिषद को संसद के बहुमत का तो समथन प्रात 
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हो किन्तु देश की जनता का नहीं, यानी संसद ही देश की जनता का उचित 
प्रतिनिधित्व न करती हो | ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संपूर्ण देश का नेदा 
होने के नाते संसद को भंग कर सकता है ओर नवीन निर्वाचन कराके 
नयी संसद का निर्माण कर सकता हैं। इस भांति राष्ट्रपति एक ओर तो 
लोकतंत्र की रक्षा करेगा ओर दूसरी ओर राज्य की रक्षा भी, आन्तरिक 
विद्रोह से, करने में समथ होगा | 


संकट-काल में राष्ट्र का अधिनायक --युद्ध अथवा वाह्मय आक्र- 
मण की स्थिति में लोकतंत्रात्मक शासन उतना सफल सिद्ध नहीं होता, 
जितना कि अधिनायक का शासन | इस विचार से भारतीय संविधान में 
राष्ट्रपति को संकटकालीन अधिकारों से विभूषित किया गया है | ये अधिकार 
किसी अन्य अधिकारी को नहीं दिए जा सकते, क्योंकि राष्ट्रपति ही ऐसा 
व्यक्ति है, जिससे इन अधिकारों के दुरुपयोग की आशंका सबसे कम है | 

अन्तर्राष्ट्रीय जगत में राष्ट्र का प्रतिनिधि---अ्रन्तर्सष्ट्रीय जगत 
में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति ही करता है। उसकी वाणी राष्ट्र की 
वाणी है | युद्ध ओर संधि की घोषणा वही करेगा । प्रधान मंत्री भी यह 
काय कर सकता था, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय जगत की परिपाटी ऐसी है कि 
इस प्रकार के महत्वपूर्ण निश्चयों की घोषणा सब लोग राज्य के प्रधान से 
चाहते हैं, कायपालिका के प्रधान से नहीं | 

भारत के संधात्मक संविधान में सांसद पद्धति की सरकार तथा एका- 
त्मक ओर संधात्मक शासन-पद्धतियों के गुणों का समावेश राष्ट्रपति के 
पद्‌ को स्थापित करके ही किया जा सका है। एक प्रकार से कहा जा 
सकता है कि राष्ट्रपति ही संविधान का केन्द्र-विन्दु है, जिसके आधार पर 
संविधान द्वार स्थापित समस्त संस्थाएँ अपना कार्य करेगीं। यदि उसी 
को निकाल दिया जाय तो फिर उनका आपस में सामंजस्य स्थापित करना 
असंभव होगा | भारतीय परिस्थितियों में ऐसे संविधान की कल्पना नहीं 
हो सकती, जिसमें राष्ट्रपति अथवा वेधानिक प्रधान का पद न हो | 
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भारतीय संघ का एक उपराष्ट्रपति होंगा । उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 
संसद के संयुक्त अधिवेशन में एकत्रित दोनों सदनों के सदस्यां द्वारा, 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, एकल हस्तान्तर-योग्य मत-पद्धति 
से हांगा । मतदान सवथा गुप्त होगा । उपराष्ट्रपति होने के लिए. किसी भी 
व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है-- 

(९) वह मारत का नागरिक हो, (२) पेतीस वर्ष की आयु पूरी कर 
चुका हो, (३) राज्य-परिष्रद का सदस्य चुना जाने की योग्यता रखता 
हो, (8) भारत सरकार था किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त 
सरकारों में से किसी के भी द्वारा नियंत्रित, किसी स्थानीय अथवा दूसरे 
अधिकारियों के अधीन, किसी लाभ के पद पर न हो । राष्ट्रपति, उपराध्ट्र- 
पति, संध के अथवा किसी राज्य के मंत्री के पद को लाभ का पद न 
समझा जावेगा ओर इन लोगों के उपराष्ट्रपति होने पर कोई प्रतिबन्ध 
नहोगा। ] 

. उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का अथवा किसी राज्य के वधान- 
मंडल का सदस्य नहीं हो सकता। उपराष्ट्रपति अपने पद के कारण, 
राज्य-परिषद का सभापति होगा। उसका कार्य-काल पाँच वर्ष होगा । 
राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, पदत्याग अथवा पद से हटाये जाने के 
कारण रिक्त होने पर, उपराष्ट्रपति उस के पद का कार्य उसके शेष 
कार्यकाल तक नहीं, वरन्‌ उस समय तक करेगा, जब तक नये राष्ट्रपति का 
निर्वाचन नहीं हो जाता | संविधान के अनुसार यह समय अ्रधिक स 
अधिक छः माह होगा । यदि राष्ट्रपति अस्थायी रूप से, अस्वस्थता या 
अन्य किसी कारण वश अपना कार्य करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति 
उसका पद-भार उस समय तक सम्हालेगा, जब तक राष्ट्रपति अपना काम 
फिर से न करने लगे । 
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उपराष्ट्रपति अपने कारय-काल के अन्दर; शब्ट्रपति को त्यागपतन्र 
देकर, अपना पद त्याग सकेगा। राज्य-परिषद भी उसे अयोग्यता अथवा 
अविश्वास का प्रस्ताव बहुमत से प्रास करके उसके पद से अलग कर 
सकती है। ऐसे प्रस्ताव पर लोकसमा की स्वीकृति आवश्यक है और 
इस आशय का प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए! १४ दिन की सूचना देना 
आवश्यक होगा | 

उपराष्ट्रपति के कार्य-काल की समाप्ति के कारण रिक्त हुए स्थान की 
पूर्ति के लिए, उसका काय-काल समाप्त होने से पूर्व ही निर्वाचन कर 
लिया जावेगा । उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पद-त्याग या अपदस्थ किए जाने 
पर अथवा किसी अन्य कारण से रिक्त हुए, पद की पूर्ति के लिए, यथा- 
सम्भव शीघ्र, ओर छः मास बीतने से पूर्व, निर्वाचन कर लिया जयिगा ओर 
नव निर्वाचित उपराष्ट्रपति पाँच वष्च पयन्त अपने पद पर बना रहेगा | 


राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन सम्बन्धी 


भंगड़ों का निर्णय---राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से 
सम्बन्धित सभी विवादों ओर अ्रमों की परीक्षा तथा निर्णय उच्चतम 
न्यायालय द्वारा होगी ओर उसका निणुय अन्तिम होगा । राष्ट्रपति या 
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में संसद नियम 


निर्माण करेगी । 


चौदहबाँ अध्याय 
+ त्र ही 

द मंत्रि-परिषद्‌ 
मंत्रि-परिषद्‌ का काये कानून बनाने वाली विधान सभा तथा 
उनका अमल करने वाली शासन-सभा इन दोनों का समन्वय 
करना है | मंन्त्रि-परिषद का निर्माण, उसका जीवन तथा विल्लप 
तीनों प्रधान मन्त्री पर अवलम्बित रहेंगे ओर सन्त्रि-परिषद का 
स्वरूप, यश तथा अपयश बहुत कुछ उसके व्यक्तित्व से प्रभावित 


होंगे। इस दृष्टि से राष्ट्रपति से अधिक महत्व प्रधान मनन्‍त्री 
का रहेगा | 


--न० बवि० गाडगिल* 


पिछले अध्याय में राष्ट्रपति के सम्बन्ध में लिखा गया है, ओर अगले 
में संसद का विचार होगा; इस अध्याय में मंत्रिपरिषद का वर्णन करना 
उपयुक्त होगा । बात यह है कि मंत्रिपरिषद एक ऐसी कड़ी है, जो राष्ट्रपति 
को ओर संसद के दोनों सदनों को जोड़ती है । राज्य का समस्त शासन-यंत्र 
मंत्रिपरिषद पर आधारित है। राज्य के समस्त सरकारी नीति सम्बन्धी 
निश्चय मंत्रिपरिषद द्वारा ही होंगे | वेघानिक रूप से राष्ट्रपति के हाथ में 
संघ की कार्यपाल्ििका अवश्य है, परन्तु व्यवहार में उसका कार्य-संचालन 
मंत्रिपरिषद के ही द्वारा होगा। मत्रिपरिषद भारत में काफी शक्तिशाली 
है; इस का रहस्य यहाँ सांसद पद्वति का होना है | 


नये निर्वाचन होने तक मंत्रिपरिषद्‌ का संगठन-- 
संविधान में मंत्रिपरिषद के संगठन ओर नियुक्ति के सम्बन्ध में जो स्थायी 
व्यवस्था दी गई है, वह नये निर्वाचन तक काम में न आ सकेगी । 
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संविधान लागू होने से पहिले के ही मंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के रूप में 
कार्य करते रहेंगे | २६ जनवरी १६५० को तत्कालीन मंत्रिपरिषद ने नये 
सिरे से राष्ट्रपति के संमुख शपथ ग्रहण की । यही मंत्रिपरिषद नये निर्वाचन 
होने तक कार्य. करती रहेगी। पश्चात्‌ जिस प्रकार मंत्रिपरिषद का 
संगठन ओर नियुक्ति होगी, वह आगे बताया जाता है । 

मंत्रि-परिषद का संगठन---रुष्ट्रपति को सलाह देने ओर 
उसकी सहायता करने के लिए एक परिषद होगी, जिसका प्रमुख, प्रधान 
मंत्री होगा | संविधान के अनुसार प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, 
. और प्रधान मंत्री के परामश से राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की 
नियुक्ति करेगा । मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी है, इस कारण मंत्रियों 
की नियुक्ति में राष्ट्रपति को कोई विशेष स्वतन्त्रता न होगी। साधारण 
अवस्था में राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत रखने वाले राजनैतिक दल के 
नेता को प्रधान मंत्री नियुक्त करेगा। प्रधान मंत्री अपनी नियुक्ति के 
पश्चात्‌ यह विचार करेगा कि उसे अपनी मंत्रिपरिषद में किन-किन सदस्यों 
को लेना है | इस प्रश्न का निश्चय करने के लिए, प्रधानमंत्री अपने 
राजनैतिक दल की मीटिंग में विचार भी कर सकता है। यह आवश्यक 
नहीं है कि प्रधान मंत्री समस्त मंत्रियों को अपने राजनैतिक दल में से ही 
चुने | वह अन्य दलों के भी योग्य व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद में ले सकता 
है । मंत्रिपरिषद के नामों का निश्चय करने के पश्चात्‌ प्रधान मंत्री 
राष्ट्रपति को मंत्रियों के नाम ओर विभागों के नाम दे देगा। राष्ट्रपति 
इस परामश के अनुसार उन व्यक्तियों को विभिन्न विभागों के मंत्रि-पदों 
पर नियुक्त कर देगा। यदि राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार प्रधान मंत्री और 
मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करना चाहे तो यह सम्भव न होगा; क्योंकि 
यदि वह बहुमत दल के नेता को प्रधान मंत्री न चुन कर किसी अन्य 
दल के नेता को प्रधान मंत्री चुनता है तो वह व्यक्ति, लोकसभा के विश्वास 
के अभाव में, शासन-कार्य चलाने में स्वंथा असम होगा | 
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संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह प्रधान-मंत्री को 
अपने पद से हण दे। परन्तु ऐसा करना उसके लिए संभव न होगा । 
यदि राष्ट्रपति उस दल के नेता क्ये, जिस का संसद में बहुमत हो, हटा दे 
अथवा उसके परामश को न माने तो प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र 
दे देगा । ऐसी अवस्था में राष्ट्रपति था तो लोकसभा को भंग कराकर 
उसका नया निर्वाचन करबाए अथवा दूसरे दल के नेता को प्रधान मंत्री 
नियुक्त करे | पहली स्थिति में संभव है नवीन निर्वाचन में वही राजनैतिक 
दल फिर लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर ले ओर उस स्थिति में राष्ट्रपति 
को उसी दल्ञ के नेता को प्रधान-मंत्री चुनना होगा । दूसरी स्थिति में लोक- 
सभा को बगैर भंग किए! यदि किसी दूसरे दल के नेता को प्रधान मंत्री 
नियुक्त किया गया तो ऐसा प्रधान मंत्री लॉकसभा के विश्वास के अभाव 
में सरकार का कार्य न चला सकेगा । एक बेधानिक संकट उत्पन्न हो 
जायगा और इस स्थिति में मी उसी प्रधान मंत्री को नियुक्त करना होगा। 
निदान, मंत्रिपरिषद का लोकसमा में बहुमत रहते राष्ट्रपति प्रधान मंत्री को 
अपनी इच्छा से अपदस्थ न कर सकेगा । 

प्रधान-मंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार कार्य उस 
स्थिति में अवश्य कर सकेगा, जब लोकसभा में राजनैतिक दल कई एक हों 
ओर किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत न हो । उस स्थिति में राष्ट्रपति किसी 
भी दल के नेता को बुलाकर मंत्रिपरिषद का निर्माण करने को कह सकेगा । 
अल्प मत होते हुए भी निमंत्रित होने के पश्चात्‌ ऐसा व्यक्ति अन्य दलों 
की सहायता से मंत्रिपरिषद बनाने में सफल हो जायगा। ऐसी दशा में 
राष्ट्रपति अपनी इच्छानु .॥र किसी मंत्रिपरिषद को उसके पद से हय भी 
सकेगा, क्योंकि दूसरी मंत्रिपरिषद के संगठन में, संसद में अनेक दल 
होने के कारण, अधिक बाधा उपस्थित नहीं होगी | 

मंत्रियों के लिए यह आवश्यक है कि वे संसद के सदस्य हों | हाँ 
कोई ऐसा व्यक्ति भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, जो आरम्भ में संसद 
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के किसी सदन का सदस्य न हो। ऐसे व्यक्ति के लिए यह आवश्यक होगा 
कि वह छुः महीने के अन्दर संसद के किसी सदन का सदस्य बन जावे, 
अन्यथा उसे अपने पद से हटना पड़ेगा2। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है 
कि देश के लोक-प्रिय नेता ही मंत्री पद प्राप्त करे। परन्तु इस में एक 
कमी है। संविधान के अन्तर्गत संघ की ऊपरली सभा यानी राज्य- 
परिषद में बारह सदस्य मनोनीत रहेंगे और मनोनीत सदस्य भी 
मंत्री हो सकता है। इस प्रकार कोई व्यक्ति जो ज्ोक-प्रिय 
नहीं है ओर निर्वाचन में नहीं जीत सकता, उसे राज्यपरिष्रद का सदस्य 
'मनोनीत करा कर मंत्रिपरिषद में लिया जा सकेगा। परन्तु सामूहिक: 
उत्तरदायित्व इस में वाघक होगा, क्योंकि एक मंत्री कौ हार समस्त मंत्रि- 
परिषद्‌ की हार होगी । प्रधान-मंत्री अलोकप्रिय लोगों को मंत्रि-परिषद्‌ -में 
लेने का आसानी से साहस नहीं करेगा । 
मंत्रियों की शपथ एवं उनका वेतन---प्रत्येक मंत्री को 
पद-भार ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के संग्रुख दो प्रकार की शपथ ग्रहण 
करनी होगी । प्र थम तो पद-शपथ होगी, जो इस अकार होगी--- 
“मैं,..अमुक... ..-इेश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा 
करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा 
ओर निष्ठा रखूगा, संघ के मंत्री के रूप में अपने कतव्यों का श्रद्धा- 
पूवंक ओर शुद्ध अन्तःकरण से पालन करूँगा, तथा भय या पक्षपात, 
अनुराग या देष के बिना में सब प्रकार के लोगों के प्रति घंविधान के 
अनुसार न्याय करूँगा |” 
इस प्रतिज्ञा के अतिरिक्त प्रत्येक मंत्री का कतंव्य होगा कि बह मंत्रि- 
परिषद के निर्णयों एवं कार्यों को पूर्ण रूप से गुत रखने के सम्बन्ध में 
निम्नलिखत प्रतिज्ञा ले-- 
मैं “अमगमुक  ** ईश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्य निष्ठा से 
प्रतिशा करता हूँ कि जो विषय संघ-मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए 
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फाइल 


लाया जायगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, 
उस अवस्था को छोड़कर जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के 
उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं 
प्रत्यक्ष अथवा परोक्षु रूप में सूचित या प्रकट नहीं करूँगा |? 
मंत्रियों के वेतन ओर भत्ते के विषय में संसद समय-समय पर निश्चय 
करेगी। जब तक वह निश्चय नहीं करती, उनको वही वेतन और 
भत्ता मिलता रहेगा जो रांविधान के आरम्म होने के समय मिलता था, 
अर्थात्‌ ३२००० रु० मासिक वेतन और ५०० र० मासिक भत्ता | 
मंत्रिपरिषद का कार्य---संघ के शासन-कार्य का संचालन 
मंजिपरिषद करेगी । यद्यपि संविधान के अनुसार उसका काय राष्ट्रपति को 
परामर्श ओर उसके कार्य-संपादन में सहायता देना है; परन्तु व्यावहारिक 
बात यह है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद्‌ के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा 
ओर संघ के शासन ओर कार्यपालिका संबन्धी समस्त कार्यों का संपादन 
मंत्रिपरिषद्‌ राष्ट्रपति के नाम पर करेगी | मंत्रिपरिषद विधि-निर्माण के: 
कार्यक्रम का निश्चय करेगी । सब महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद में उपस्थित 
करना उसी का काय है । उसके द्वारा उपस्थित विधेयकों का पास होना 
सुगम होगा; कारण उसका संसद में बहुमत रहेगा | इसके त्िपरीत, गैर- 
५रकारी विधेयकों का, जो दूसरे सदस्यों द्वारा संसद में उपस्थित किए, 
जायगे, पास होना आसान न होगा; कुछ दशाश्रों में तो वे संसद में 
अस्वीक्षत ही होंगे । ु 
.. संघ का आयबव्यय-अनुमानपत्र मंत्रि-परिषद ही तैयार करेगी और 
लगमग समस्त वित्त सम्बन्धी विधेयक मंत्रि-परिषद्‌ के द्वारा ही प्रस्तावित 
किए, जायेगे क्योंकि उन पर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होगी और 
अ्रन्य किसी व्यक्ति या दल को राष्ट्रपति की अनुमति मिलना असम्भव 


होगा । समस्त राष्ट्र की विदेश-नीति का निर्धारण भी मन्त्रिग्परिषद्‌ ही 
करेगी । 
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शासन-विभाग---संघ का शासन-कार्य विविध विभागों में 

विभक्त रुता है, ओर एक मंत्री के अधीन एक या अधिक विभाग 
रहते हैं। स्मरण रहे कि विभागों के मन्त्रियों की कोई संख्या स्थायी नहीं 
है। आवश्यकता और कार्य-विस्तार के अनुसार मंत्रियों की संख्या एवं 
उनके विभागों के बितरण में अन्तर होता रहता है। मंत्री अपने विभाग 
या विभागों पर नियंत्रण रखता है | महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मंजिपरिषद की 
सलाह ली जाती है ओर उस सलाह के अनुसार कार्य किया जाता है । 
आवश्यकतानुसार मंत्रियों की संख्या ओर उनके विमागों का वितरण 
बदलता रहता है। मंत्रियों को उनके मुख्य विभाग के अनुसार सम्बोधित 
किया जाता है, यथा शिक्षा-मंत्री, अथमंत्री आदि | जब किसी कार्य को 
विशेष रूप से करना होता है तो उप्तका नया विभाग. स्थापित कर, उसे 
किसी मंत्री को सौंप दिया जाता है, अथवा जरूरत समझी जाय तो उसके 
लिये नया ही मंत्री नियुक्ति जया जाता है | 

आगे प्रमुख मंत्रियों ओर उनके विभागों के कार्यों के बारे में कुछ 
जानकारी दी जाती है, इससे मन्त्रिपरिंषद के कार्यों पर अच्छा प्रकाश पढ़ 
जायगा । 

१--विदेश मन्त्री--विदेश-मंत्री के नियंत्रण में विदेश विभाग 
होगा । यह विभाग भारत ओर अन्य राष्ट्रों के सम्बन्ध, भारत और 
राष्ट्रमंडल के सदस्य-राष्ट्रों के सम्बन्ध, तथा भारत ओर ध्ष्युक्त-राष्ट्र के 
सम्बन्धों का नियंत्रण करेगा । भारत की ओर से कूटनीतिज्न बारताएँ, - 
सन्धियाँ एवं रा जदूतों की नियुक्ति, दूतावासों सम्प्रन्धी अन्य महत्वपूर्ण 
नियुक्तियाँ विदेश मंत्री ही करेगा । वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
इतनी महत्वपूर्ण हे कि इस विभाग का कार्य संघ के प्रमुख कार्यों में है । 

२-ग्रह-मन्त्री-णह-मंत्री देश के आन्तरिक शासन को सुचारु 
रूप से चलाने के लिए उत्तरदायी है। देश में आन्तरिक शान्ति और 
सुरना बनाए रखना ग्ह-विभाग का कार्य है। संघ द्वारा शासित राज्यों 
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का शासन इसी विभाग के द्वारा होगा । चीफ-कमिश्नरों, शासकों 
आदि की नियुक्ति यद्दी विभाग करेगा। संविधान लागू होने के पूर्व यहाँ 
लगभग साढ़े पाँच सो देशी रियासत थीं ग़ह-विभाग ने इनमें से सैकड़ों 
को उनके पास के राज्यों में विल्लीन कर दिया ओर शेष का पुनश्संगठन 
करके लगभग सवा दर्जन इकाइयों का निर्माण कर दिया; यह भारतीय 
इतिहास की बहुत महत्वपूण घटना हैं । 

३-शिक्षा-मन्त्री--यह मंत्री शिक्षा-विभाग का संचालन करता 
है, ओर इस प्रकार भारतीय नागरिकों को योग्य और शिक्षित बनाने के 
लिए उत्तरदायी है। वर्तमान समय में देश में केवल १८ प्रतिशत व्यक्ति 
ही साक्षर हैं, ओर अगले दस वर्ष में चोदह वर्ष तक के सब बालकों की 
शिक्षा का प्रबन्ध करना है, इससे इस विभाग का महत्व स्पष्ट है। 

४-विश्वन्मन्त्री-- संघ का वित्त विभाग इस मंत्री के अधीन 
है । यह विभाग संसद द्वारा निर्धारित करों को वसूल करेगा, और विविध 
विभागों को उसके द्वारा निर्धारित धन-राशि देगा । वित्त मंत्री प्रति वर्ष 
संघ का आयजू्यय का लेखा बनाएगा ओर वही करेन्सी ओर रिजव बेंक 
का नियंत्रण करेगा | 

४--रक्षा-मन्त्री--इस मंत्री का काम देश की बाहरी आक्रमणों 
से रक्षा करना ओर स्थल, जल तथा वायु सेनाओं की व्यवस्था करना है । 
सेनाओं में नियुक्ति आदि इसी विभाग के आदेश से होती है । 

६--अ्रम-सन्त्री--यह मंत्री श्रमविभाग का काम संभालता 
है, श्रमियों को शोषण से बचाने तथा उनका जीवन स्तर ऊँचा करने 
का प्रयत्त करता है, ओर आवश्यक कानून बनवाता है | 

७--संदेश-सन्त्री--यह मंत्री संघ की डाक, तार ठेलीकरोन आदि 
की व्यवस्था करता है । 

८-स्वास्थ्य-सन्त्री-यह मंत्री जनता के स्वास्थ्य-सुघार और रोग- 
निवारण का काय करता है । 
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६--विधिश्मन्त्री--पह मंत्री संघ के लिए विधियों या कानूनों का 
निर्माण और संशोधन करता है। किसी विधेयक पर संसद में विचार 
होने से पूर्व यह विभाग देखेगा कि संविधान तथा विधि (कानून) की दृष्टि 
से उसमें कोई बात असंगत (बेमेल) तो नहीं है । 

१० -जद्योग-मन्त्री--संत्र का उद्योग-विभाग उद्योग-मंत्री के 
अधीन होता है। देश में नवीन उद्योगों की स्थापना, स्थापित उद्योगों की 
कठिनाइयों को दूर करना और देश की समृद्धि को बढ़ाने वाले उद्योगों के 
लिए. योजना बना कर उन्हें कार्यान्वित करना--इतस विभाग का कार्य 
होगा | 

११--कारखाना, खान तथा विद्य त मन्त्री--देश में विद्य॒त 
शक्ति सम्बन्धी योजनाओं का विकास करना तथा कारखानों ओर खानों 
का उत्पादन बढ़ाने के लिए. उपयुक्त ब्यवस्था करना इस विभाग के मंत्री 
का कार्य होगा | 

१२--यातायात-सन्त्री--यातायात मंत्री मुख्यतः रेलों तथा 
अन्य यातायात के साधनों का प्रबन्ध करता है | 

१३--खाद्य-मन्त्री--खाद्य मंत्री का कार्य देश के खाद्य- 
संकट को हल काना आर कृषि का विकास करके देश को खाद्य सम्बन्धी 
मामलो में स्वावलम्बी बनाना है। 

१४--पुनर्वासन-सन्त्री--देश के विभाजन से जो शरणार्थियों 
की समस्या उतसन्न हो गई है, उसे हल करने अर्थात्‌ शरणार्थियों 
को बसाने उन्हें काम में लगाने आदि का काये पुनर्वासन-मन्त्री के 
अधीन है | 


१४--वाणिजए भनन्‍त्री--वाणिज्य-मंत्री का कार्य देश के आन्तरिक 


ओर वाह्य वाणिप्प | नियन्त्रण करना है। विदेशों से क्‍या माल यहाँ 
आए ओर कोनठा बादर भेजा जाय, इसका विचार यही विभाग करता है । 
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सेक्रेटरी आदि पदाधिकारी--प्रत्येक विभाग के मंत्री द्वारा 
निर्धार्ति नीति का पालन करने और उस विभाग के कार्यालय के. 
देनिक कार्य को उुचारु रूप से चलौने के लिए, प्रत्येक विभाग का एक 
सेक्र गरी होता हैं। इसका पद स्थायी होता है; मंत्रियों के परिवर्तन से 
उसके पद पर कोई असर नहों होता | सेक्रटरी की सहायता के लिए 
डिप्टी तथा असिस्‍टेंट सेक्रेटरी ओर कुछ क्लक होते हैं। सेक्र टरियों 
का एक विशाल कार्यालय होता है | कुछ मन्त्रियों के साथ 
संसदीय सेक्रटरी भी होता है, यह संसद का सदस्य होता है ओर 
इसका कार्य मन्त्रि को संसद सम्बन्धी कार्यों में सहायता देना है। 
मन्त्रिपरिषद के बदलने पर इसे मी हटना होता है | इसके वेतन ओर भत्ते 
के लिए. प्रति वर्ष संसद की स्वीकृति ली जाती है। क्योंकि इन पदों पर 
- संसद के सदस्यों की ही नियुक्ति की जाती है, इसलिए संविधान के अनुसार 
यह आवश्यक होता है कि संसद यह विधि बनाए कि सरकारी कोष से 
वेतन पाने के कारण इन्हें संसद की सदस्यता से वंचित नहीं किया 
जायगा | 


_ मंत्रिपरिषद की कार्य-प्रणाली ---साधारणतया मंतजिपरिषद की 
सभा प्रति सप्ताह होती है | सभा में सभापति का आसन प्रधान मंत्री अहण 
करता है। उसमें नीति सम्बन्धी व्यापक विषयों का विचार होता है | फिर 
प्रत्येक विभाग का मंत्री इस नीति का पालन करता है । सभा के लिए किसी 
कोरम या मत-दान की आवश्यकता नहीं होती; अकेला प्रधान मंत्री भी 
महत्वपूर्ण निश्चय करने में स्वतंत्र है। सभा की सब चर्चा गुत्त रखी जाती 
है। वित्त-सम्बन्धी वार्ता और श्राय-व्यय अनुमान-पत्र तो प्रधान मंत्री 
और वित्त-मंत्री के अतिरिक्त श्रन्य मंत्रियों को भी नहीं बताया जाता | किसी 
विभाग के रोजमर्य के काम के सम्बन्ध में उसका मंत्री ही निणंय कर लेता 
है. अथवा वह प्रधान मंत्री का परामश ले लेता है। 
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मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व--मंत्रिपरिषद लोकसभा के 
ग्रति उत्तरदायी होती है | वह जो भी काम करे, यथा नीति रखे उसकी 
सफाई देने अथवा उसका ओचित्य प्रमाणित करने के लिए प्रधान- 
मंत्री तथा उसके सहयोगियों को हर समय तैयार रहना होगा । 
उन्हें लोकसभा के सदस्यों को सदेव संतुष्ट रखना होगा। ग्रजातंत्र के 
आदर्श की दृष्टि से यह ठीक भी है कि मंत्रिगण कोई ऐसा काम न 
करें, जो जनता के हित के विरुद्ध हो ओर जिसे जनता के प्रतिनिधि 
पसन्द न करते हो । लोकसमा में परिषद की नीति ओर कार्यों की खतंत्रता- 
पूवंक आलोचना की जा सकेगी | यदि किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर लोक 
सभा का बहुमत मंत्रिपरिषद की ओर से रखे हुए प्रस्ताव, था कानून 
सम्बन्धी मसविदे के विरुद्ध हो जाय, तो मंत्रीपरिषद को पदत्याग करना 
पड़ेगा । इस प्रकार मंत्री लोग तभी तक अपने पद पर रह सकेंगे, जब तक 
उन्हें लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। यदि किसी समय उन्हें ऐसा 
अनुभव हो कि लोकसभा का उन पर वश्वास नहीं रहा है तो उन्हें त्यागपत्र 
देना चाहिए | 

उत्तरदायित्व सामूहिक है---ऊपर मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी 
होने की बात कही गथी है | उसका उत्तरदायित्व सामूहिक है | इसका अर्थ 
यह है कि किसी मंत्री के काये के लिए. अकेला वही मंत्री उत्तरदायी नहीं 
होगा, वरन्‌ उसके लिए, सम्पूर्श मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होगी | यदि किसी 
मंत्री की किसी विषय पर लोकसभा में हार हो जावे तो वह मंत्रिपरिषद 
की हार होगीं ओर उस दशा में संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपना त्य(गपत्र 
देना होगा | किसी मंत्री द्वारा उपस्थित किया हुआ प्रस्ताव समस्त मंत्रि- 
परिषद्‌ का ही प्रस्ताव समझना चाहिए, भले ही उस अस्ताव पर मंत्रियों में 
आपस में विचार-विनिमय न हुआ हो । सामूहिक उत्तरदायित्व में यह बात 
भी है कि यदि मंत्रिपरिषद ने अपना कोई निश्चय कर लिया है तो समस्त 
मंत्रियों को उसका समथन करना चाहिए.। यदि कोई मंत्री इस निर्णय 
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से असतुष्ट है तो उसे त्याग-पत्र दें देना चाहिए। मंत्रिपरिषद्‌ के सदस्य 
रहते हुए वह उस प्रस्ताव के विरुद्ध मत प्रदान नहीं कर सकेगा । 
इसके साथ ही साथ किसी मंत्री को सब्कार की नीति के विरुद्ध कोई वक्तव्य 
नहीं देना चाहिए. ओर न अपने साथियों की सलाह के वगैर उसे सरकार 
की ओर से कोई वादा करना चाहिए | 

मंत्रियों सम्बन्धी अन्य बार्ते---संविधान में कहा गया है कि 
मंत्री तमी तक अपने पद पर रहेंगे, जब तक कि वे राष्ट्रपति को संतुष्ट रख 
सके | इसका अथ यह निकलता है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उसके पद 
से हटा सकता है। किन्तु यह कार्य वह प्रधान मंत्री की सल्लाह से ही 
करेगा | यदि किसी मंत्री का काय अथवा आचरण आपत्तिजनक साबित 
हो तो प्रधान मंत्री के कहने पर राष्ट्रपति उसे हटा देगा | हटने की पद्धति 
यह होगी कि प्रधान मंत्री उसे त्याग-पत्र देने की प्रेरणा करेगा; यदि वह 
मंत्री त्यांग-पत्र दे दे तो मामला निपट जायगा; परन्तु यदि वह अपने पद 
का परित्याग न करे तो प्रधान मंत्री अपना तथा पूरी मं.त्रपरिषद का 
त्याग-पत्र देकर नयी मंत्रिपरिषद ऐसी बनाएगा, जिसमें उपयु कत व्यक्ति 
न हो | इस मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर देगा । 

प्रधान मंत्री---प्रधान मंत्री का पद बहुत कौ महत्वपूर्ण है । 
मंत्रिपरिषद में उसका स्थान सर्वश्रेष्ठ है | जैसा कि बतलाया जा चुका है,, 
संविधान के अनुसार उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी परन्तु वास्त- 
विकता यह है कि राष्ट्रपति द्वारा बहुमत दल का नेता ही प्रधान-मंत्री नियुक्त 
किया जाता है | प्रधान-मंत्री मंत्रि-परिषद के सदस्यों का चुनाव करता है और 
उनके विभागों को स्थिर करता है। संविधान में यह नहीं बताया गया कि 
मंत्रिपरिषद में प्रधान मंत्री का स्थान क्या होगा । यह निर्विवाद है कि वह 
मंजिपरिषद का नेता होगा और साथ ही साथ लोकसभा के बहुमत दल 
का भी । मंत्रिपरिषद की सभाओं में वह सभापति कहेगा। नीति निर्धारित 
करने में उसका प्रमुख हाथ रहेगा। अधिकांश नीति सम्बन्धी मामलों में 
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और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सरकार की ओर से संसद में वक्तव्य वही देगा । 
यदि वह प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला हुआ तो संसार के शक्तिशाली शासकों 
में से एक होगा | वह मंत्रियों का चुनाव ही नहीं करेगा, वरन आवश्यकता 
होने पर अपने मंत्रिपरिष्रद भें परिवर्तन भी कर सकेगा | वह किसी मंत्री 
को अपने पद से त्यागपत्र देने को भी कह सकता है और यदि कोई मंत्री 
उसके आदेश से ऐसा करना स्वीकार न करे तो वह मंत्रिपरिषद कां त्याग- 
पन्न राष्ट्रपति को देकर दूसरे मंत्रिपरिषघद्‌ का संगठन कर लेगा। संघ की 
आन्तरिक एवं वाह्य नीति का निधांरण वही करेगा। संघ की वृहत्‌ 
शक्तियों एवं संकटकालीन अधिकारों का उपयोग राष्ट्रपति उसके ही 
परामशं से करेगा । इस प्रकार युद्ध के समय उसके अधिकार बहुत ही 
अधिक होंगे । 

पहले कहा गया हे कि मंत्रियों के लिए लोकसभा का सदस्य होना 
आवश्यक है। परन्तु प्रधान मंत्री चाहे तो ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री 
नियुक्त करा सकता है, जो लोकसभा का सदस्य न हो | यह इस तरह कि 
वह राष्ट्रपति को परामर्श देकर ऐसे व्यक्ति को पहले राज्य-परिषद का 
सदस्य नामजद करादे (राष्ट्रपति को राज्य-परिषद्‌ के लिए १२ सदस्य नाम- 
जद करने का अधिकार है), ओर फिर उस व्यक्ति को राष्टपति द्वपरा मंत्री 
भी नियुक्त करादे | राष्ट्रपति साधारण अवध्था में प्रधान मंत्री का परामर्श 
मान ही लेता है। इस प्रकार प्रधान मत्री की इच्छा से ऐसा व्यक्ति भी 
मंत्री नियुक्त हो सकता है, जो लोकसमा का सदस्य न हो | 


प्रधान मंत्री मंत्रिपरिघद्‌ के निर्णयों तथा शासन सम्बन्धी समस्त 
मामलों की सूचना राष्टपति को समय-समय पर देता रहेगा | इसके अति- 
रिक्त संसद में पेश होने वाले प्रस्ताधों के सम्बन्ध में राष्ट्पति कुछ जानना 
चाहे तो प्रधान मंत्री को उसकी पूरी जानकारी राष्ट्रपति को देनी चाहिए । 
प्रधान-मंत्री का कत्तेव्य है कि यदि राष्टपति की इच्छा किसी ऐसी बात को 
मंत्री-परिषद्‌ के सामने रखने की हो, जिस पर किसी मंदी ने निर्णय तो किया 


मन्नत्रि-परिषद्‌ श्द्छ 


हो परन्तु जिस पर मंत्री-परिषद ने विचार न किया हो तो वह उसे मंत्रि- 
परिषद के सामने विचाराथ रखे । 


प्रधान मंत्री का कार्य ओर जिम्मेदारी साधारण नहीं है, बहुत ही चदुर, 
क्षमताशील, प्रतिभावान और प्रभावशील व्यक्ति ही उसे पूर्ण कर सकता 
है| मंत्रियों के निवांचन में उसे देखना होगा कि उसके चुनाव से दल 
के समस्त व्यक्ति प्रसन्न हैं; कोई उससे असंतुष्ट तो नहीं है। जितने भी 
मंत्री चुने जावे वे देश के विभिन्न राज्यों एवं वर्गों का प्रतिनिधित्व करते 
हों | कोई वग या राज्य यह न सोचे कि उसका कोई भी प्रतिनिधि मंत्रि- 
परिषद्‌ का सदस्य नहीं है ओर उसकी जानबूक कर उपेक्षा की गई है। 
यदि प्रधान-मंत्री इन बातों का ध्यान नहीं रखेगा तो उसके दल में फूट 
पड़ने की आशंका है। देश के शासन-कार्य को चलाने के अतिरिक्त 
उसे अपने दल के नेता की हैसियत से भी दल का संगठन बनाए 
रखना होता है। मंत्रिपरिषद के . चुनाव में उसकी इच्छा ही सर्बोपरि नहीं 
होती, उसे उपरोक्त समस्त दृष्टिकोणों को संमुख रखकर एक प्रकार 
क। समझता सा ही करना होता है। मंत्रियों के चुनाव से भी महत्वपूर्ण 
कारय मंत्रियों में विभागों का वितरण करना है। इसके लिए. उसे प्रत्येक 
मत्री की कायदक्षता, उसकी न्याय-बुद्धि, शासन-शक्ति तथा उस 
विभाग सम्बन्धी उसके ज्ञान ओर रूचि को ध्यान में रखना होता हैं । मंत्रियों 
को अपने कार्यों के लिए संसद में उत्तर देना होता है ओर पत्र भी उनके 
कार्यों की आलोचना करते हैं। इसलिए उचित प्रकार के व्यक्तियों को 
ही इन महत्वपूर्ण कार्यों को देना ठीक होगा | 


मंत्रिपरिषद अपदस्थ कैसे किया जा सकता है (--- 
साधारण तया ऐसा मंत्री-परिषद, जिसे लोकसभा का समथमन प्राप्त नहीं है, 
स्वयं ही त्याग-पत्र दे देगा | इसके अतिरिक्त संसद अविश्वास प्रगट करके 
उसे अपरस्थ कर सकती हैं । अविश्वास प्रगठ करने के ढंग ये हैंः-- 


श्र भारतीय शासन , 


(ञ्र) जब आयन-व्यय-लेखा संसद में उपस्थित हो तब किसी मंत्री 
के वेतन में कमी का प्रस्ताव उपस्थित कर दिया जावे | 

( आ ) लोकसभा किसी ऐसे प्रस्ताव को पास न' करे, जिसे मंत्रि- 
परिषद महत्वपू्ं समझता हो। [ यह बात त्याग-पत्र का कारण तभी 
होगी, जब मंत्रि4रिषद्‌ इसे विश्वास का प्रश्न बना दे | | 

( इ ) लोकसभा किसी ऐसे प्रस्ताव को पास कर दे, जिसका मंत्रि- 
परिषद्‌ विरोध करे ओर इस प्रस्ताव को विश्वास का प्रश्न बना दे | 

( ६ ) किसी मंत्री के विरुद्ध या उसके विभाग के विरुद्ध लोकसमा 
निन्दात्मक प्रस्ताव पास कर दे । 

(3 ) लोकसभा मंत्रिपरिषद की नीति के विरुद्ध अविश्वास का 
प्रस्ताव पास करदे | 

महान्यायवादी->भारत का एक महान्यायवादी ( अद्र्नी 

जनरल ) होगा । इस पद पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायलय के न्यायाधीश 
नियुक्त होने की योग्यता रखनेवाले व्यक्ति को नियुक्त करेगा । महान्याय- 
वादी का काय राष्ट्रपति को ओर मारत सरकार को संविधानिक विषयों पर 
तथा विधि सम्बन्धी विषयों पर परामर्श देने का होगा । विधि सम्बन्धी जो 
कार्य राष्ट्रपति महान्यायवादी को सौंपेगा उन्हें पूर करना उस 
का क॒तव्य होगा। अपने कर्तव्यों के पालन के लिये महान्यायवादी को 
भारत खज्यज्ञेत्र में के सब न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा । 
महान्यायवादी अपने पद पर उस समय तक बना रहेगा, जब तक राष्ट्रपति 
चाहें | उसका वेतन राष्ट्रपति द्वारा निश्चित किया जायगा | 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
3 ७ 
संसद या पांल्चमट 
भारतोय शासन की सर्वोच्च सत्ता अब भारतीय जनता के 
हाथ में निहित होगयी हे। जन-प्रतिनिधियों के बहुमत के 
विरुद्ध कोई मंत्रिमंडल एक दिन के लिए नहीं टिक सकेगा । 
जनता के प्रतिनिधि-गण संघ के सर्वोच्च अधिकारो राष्ट्रपति को 
भी हटा सकेंगे । 
द --शंकरदयालु श्रोवास्तव 
पिछले अध्याय में यह बतलाया गया है कि मन्त्रिपरिषद्‌ किस प्रकार 
शासन-काय करती है | भारत सरकार की शासन नीति निंधारित करने का 
कारय संसद का है। वद देश के लिए. आवश्यक विधि निर्माण करती है 
ओर इस बात की जांच करती रहती है कि भारत सरकार कहाँ तक उस 
नीति के अनुसार कार्य करती है| वह सरकारी आय-व्यय का नियन्त्रण भी 
करती है। 


अन्तकोलीन संगठन --संसद्‌ के संगठन के सम्बन्ध में जो स्थायी 
व्यवस्था संविधान में दी गई है, वह तो नये निर्वांचनों के पश्चात्‌ ही 
अमल में लायी जा सकेगी। नये निवाचन होने तक संविधान-सभा को ही 
संसद का रूप दे दिया गया है, यही उसके स्थान पर कार्य करेगी। २६ 
जनवरी १६५० तक संविधान-सभा के सदस्यों की संख्या २०८ थी। उसके 
पश्चात्‌ संविधान सभा के उन सदस्यों में से, जो प्रांतीय विधान सभा तथा 
संविधान सभा दोनों के सदस्य थे, बहुतसों ने संसद से त्यागपत्र दे दिया, 
क्योकि नये संविधान के अंतर्गत कोई व्यक्ति एक समय में केवल एक ही 
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विधान-मंडल का सदस्य हो सकता है । इन रिक्त स्थानों की पूर्ति नये सदस्यों 
द्वारा की गईं। २८ जनवरी को जब संसद का अधिवेशन आरंभ हुआ तो 
उसमें लगभग १०० नये सदस्य उपस्थित थे | इसके अतिरिक्त संसद में 
कुछ ऐसी नयी रियासतों को भी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, जो भारतीय 
संघ में पीछे सम्मिलित हुईं । 

भारतीय संसद के वर्तमान सदस्यों की संख्या ३२४ है। इन सदस्यों 
का निर्वाचन सींघा जनता द्वारा महीं किया गया था, वरन प्रांतीय विधान- 
सभाओं द्वारा हुआ था । इनमें विविध राज्यों के अतिनिधियों की संख्या 
इस प्रकार है-- 





राज्य सदस्य राज्य सदस्य 
आसाम ८ पटियाला तथा पंजाब-राज्य संघ ३ 
पश्चिमी बंगाल २१ राजस्थान १२ 
उड़ीसा १४ सौराष्टर प्‌ 
मध्यप्रदेश २० त्रावनकोर-कोचीन ७ 
बिहार २३६ विध्य प्रदेश ढ 
उत्तरप्रदेश ४७ अजमेर १ 
पंजाब १६ भोपाल 4 
अम्बई ९६ कूचबिहार १ 
मद्रास ४०. कुर्ग १ 
हैदराबाद १६ देहली १ 
जम्मू कश्मीर ४ हिमाचल प्रदेश १ 
मध्यभमारत ७ कच्छु १ 
मैसूर ७ मनीपुर त्रिपुरा १ 
नल... 4० लकी तन हि प न हा 
सब्र राज्यों के सदस्यों का योग २२४ 
७, आय” मम जहा आम लक मर 
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नीचे कीं तालिका से ज्ञात हो जावेगी -- 








राज्य सदस्य राज्य सदस्य 
[क वर्ग के राज्य] “राजस्थान २० 
आसाम १२ सोराष्ट्र कर 
बिहार ४४ तबावनकोर-कोचीन १२ 
बम्बई ४५ [ग वर्ग के राज्य | 
मध्यप्रदेश २६ अजमेर ह २ 
मद्रास ७५ भोपाल २ 
उड़ीसा २० विलासपुर *्‌ 
पंजाब श्द्. कुर्ग १ 
उत्तर प्रदेश ८६ देहली ४ 
पश्चिमी बंगाल ३२४ हिमाचल प्रदेश रे 
[ख वग के राज्य] क्च्छु २ 
हेदराबाद २५ मनीपुर २्‌ 
जम्मू कश्मीर ८५ त्रिपुरा 4 
मध्यभारत ११ विंध्यप्रदेश ् 
मैसूर ११ अदडमन 
पब्याला तथा पंजाब-राज्य-संघ ४ तथा निकोबार १ 
सत्र राज्यों के सदस्यों का योग ४६६ 
कक पलक 20 कलम मी कर मर नमक 











वयस्क मताधिकार--प्रताधिकार के सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण 
बात यह है कि भारत में यह पहला अवसर है जब वयरक मताधिकार को 
केन्द्रीय लोकसभा के निर्वाचन में स्थान दिया गया है। इस महत्वपूर्ण 
निश्चय द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को यह अनुभव करने का अवसर 
दिया गया है कि उसका भी देश के शासन में कुछ भाग है। जेसा पहले 
कहा गया है, देश की राजनैतिक प्रगति में यह एक मार्क का काम है ! 
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पृथक निवोचन मणाली का अच्त---नये संविधान से प्रथक या 
साम्प्रदायिक निवांचन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। अब सब निरवांचन 
संयुक्त निर्वाचन-प्रणाली के अनुसौर होंगे। परल्तु अनुसूचित जातियों, 
आदिवासियों तथा एंग्लो-इन्डियनों आदि अल्प संख्यकों के लिए कल्ल 
स्थान लोकसभा में उनकी जन-संख्या के आधार पर सुरक्षित रखे गये 
हैं | यदि राष्ट्रपति यह अनुभव करे कि लोकसभा में ऐग्लो-इन्डियनों को 
पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो वह स्वयं दो ऐः्लो-इन्डियन सदस्य 
मनोनीत कर सकेगा | [ यह संरक्षण २६ जनवरी १६६० तक रहेगा | ] 


निर्वाचन-श्षेत्र---.नर्वांचन के लिए संपूर्ण देश प्रादेशिक 
निर्वांचन-क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जावेंगा। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र 
की जनसंख्या पांच लाख से साढ़े सात लाख तक के बीच में होगी। 
इन निर्वाचन क्षेत्र गीं का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा 
जायगा कि प्रतिनिधित्व का अनुपात देश भर में समान हो अर्थात्‌ 
एक निर्वांचनन्षेत्र की जन-संख्या और प्रतिनिधियों में जो अनुपात हो, 
वही सारे मारत के अन्य निर्वाचनन््षेत्रों में हो। प्रत्येक जनगणना के 
पश्चात्‌ निवाचन-क्षेत्रों का नयी जन-संख्या के अनुसार पुनर्सक्षठन 
किया जायगा। यदि किसी जन-गणना का फल उस समय निकलेगा 
जब लोकसभा कार्य कर रही होगी तो उसके भंग होने तक नये निर्वाचन- 
ज्षेत्रों के हिसाब से निर्वाचन नहीं किया जायगा अर्थात्‌ जन-गणना के 
पश्चात्‌ लोक-सभा को भज्ग नहीं किया जायगा | | 
निर्दाचक-नामावली और निर्वाचक की योग्यता--प्रत्येक 
निर्वांचन-क्षेत्र के लिए. एक निर्वाचक-नामावली निर्वाचन-आयोग 
( कमीशन ) की देखरेख में तैयार करवायी जावेगी। इस निवाचक- 
नामावली में उस ज्षेत्र के समस्त निर्वाचकों के नाम होंगे | एक व्यक्ति 
का नाम एक निवाचन्षेत्र में एक ही बार लिखा जायगा ओर कोई भी 
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व्यक्ति दो निर्चावक-्छेत्रों से एक साथ उम्मीदवार नहीं हो सकेगा 
निर्वावक-नामावली में ऐसे व्यक्तियों का नाम दर्ज किया जायगा, जो 
निर्वाचक की योग्यता सम्बन्धी निम्नल्लेल्षित शर्तों को पूरा करते हैं :-- 

१--पारत का प्रत्येक नागरिक जो १ मार्च सन्‌ १६४० को २१ वर्ष 
या अधिक आयु का रहा हों, ओर क्‍ 

२--जो १ अप्रेल १६४७ से ३१ दिसम्बर १६४६ तक उस 
निर्वाचन-त्षेत्र में कम से कम १८० दिवस तक रह चुका हो । 

निम्नलिखित प्रकार के ब्यक्ति निरवांचक नहीं हो सकेंगे :-- 

(क) जो भारत का नागरिक न हो । 

(ख) जो किसी न्यायालय द्वारा पागल करार दे दिया गया हो। 

(ग) जो निर्वाचन सम्बन्धी अ्रष्याचार या दुराचरण के अपराध में 
अपराधी ठहराया गया हो । 

निर्बाचनों में निष्पक्षता और ईमानदारी स्थापित करने के लिए एक 
निवांचन-आयोग का प्रबन्ध किया गया है, इसके सम्बन्ध में निर्वाचन 
शीर्षक अध्याय में लिखा जा चुका है | 


लोकसभा की सदस्यता के लिए योग्यता--- लोकसमा 
के सदस्य निवांचित होनेवाले व्यक्ति के लिए आवश्यक होगा कि-- 
(क) वह भारत का* नागरिक हो | 
(ख) कम से कम २४ वर्ष की आयु का हो । 
(ग) उसमें संसद को विधि द्वारा निर्धारित, सदस्य होने की अन्य 
योग्यताएं हों । 


लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्यता--कोई भी 


व्यक्ति लोकसभा का सदस्य निवाचित न हो सकेगा, यदि उसमें उपरोक्त 
योग्यताओं का अभाव है।, अथवा यदि वह --- 
(६ ) भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के ऐसे पद पर आसीन' 
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हो, जिससे उसे आर्थिक लाम होता हो। [मारतीय संघ के मंत्री या किसी 
राज्य के मेत्री के ऊपर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा |] 

(२) पागल हो ओर किसी न्यायालय द्वारा पागल करार दे दिया 
गया है | 

(३) ऐसा दिवालिया हो, जिसका भुगतान न हुआ हो । 

(४) संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के अंतर्गत अयोग्य ठहरा दिया 
गया हो | 

(५४) उसने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ली 
हो, अथवा उसकी राज-भक्ति किसी अन्य देश के प्रति हो, या किसी अन्य 
देश से उसका लगाव हो | 

यदि सदस्य निर्वाचित होने के पश्चात्‌ किसी व्यक्ति में उपयुक्त 
अयोग्यताओं में से कोई अयोग्यता उत्पन्न हो जायगी तो वह सदस्य 
नहीं रहेगा । सदस्य की अयोग्यता सम्बंधी प्रश्न का निर्ण॑व राष्ट्रपति 
निरवांचन-आयोग के परामश से करेगा । 


लोकसभा का फायकाल---ज्ोकसभा का कांय-काल साधारण 
अवस्था में ५ वध होगा। इस बीच में राष्ट्रपति उसे भंग करके नया 
निर्वाचन करा सकेगा | पर बह ऐसा तभी करेगा, जब उसे यह विश्वास 
हो जाय कि लोकसमा में जनता के प्रतिनिधियों का अभाव है। पांच वर्ष 
की अवधि समाप्त होने पर लोकसभा स्वयं भंग हो जायगी । साधारणतया 
लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया नहीं जायगा । परन्तु संकट की घोषणा 
होने पर संसद इस आशय की विधि-निर्माण करके कार्यकाल एक बार एक 
वर्ष के लिए बढ़ा सकेगी। इस के पश्चात्‌ किसी भी दशा में लोकसभा का 
काय-काल छुः माह से अधिक नहीं बढाया जायगा | 


लोकसभा का अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष---ज्ञो+-सभा अपने 
सदस्यों में से एक अध्यक्ष ( स्पीकर) और एक उपाध्यक्ष ( डिप्टी स्पीकर )- 
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निर्वाचित करेगी | अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष अपने पदों पर तब तक बने 
रहेंगे, जब तक कि वे लोकसभा के सदस्य रहेंगे, या वे स्वयं त्यागपत्र नहीं 
देंगे, अथवा उन्हें लोकसभा अयोग्यता अथवा अविश्वास का प्रस्ताव पास 
करके ।पदच्युत नहीं कर देगी। अविश्वास या अयोग्यता का प्रस्ताव 
उपस्थित करने के लिए. इस आशय की सूचना १४ दिन पूर्व देनी होगी, 
लोकसभा के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास होने पर अ्रध्यक्षु पदच्युत हो 
जायथगा । लोकसभा भंग होने के बाद भी अध्यक्ष नई लोकसभा के 
प्रथम अधिवेशन तक अपने पद्‌ पर बना रहेगा । अध्यक्ष का पद रिक्त 
होने पर उसकी अनुपस्थिति में उसका पद उपाध्यक्ष ग्रहण करेगा । 
उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त होने पर राष्ट्रपति लोकसभा के किसी सदस्य 
को इस पद पर. नियुक्त कर सकेगा । लोकसभा की किसी बैठक में यदि 
अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित किया 
जाता है तो वह सभा में उपस्थित तो रह सकेगा परन्तु अपना पद-अहण 
न करेगा । ऐसा प्रस्ताव उपस्थित होने पर उसे लॉकसभा में बोलने ओर 
प्रथम मत देने का अधिकार होगा, परन्तु मत समान होने पर वह मत 
प्रदान न कर सकेगा | लोकसभा के अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष के वेतन और 
भत्ते संसद विधि द्वारा निश्चित करेगी। जब तक संसद ऐसी विधि नहीं 
बनाएगी, तब तक उन्हें वही वेतन मिलेगा, जो इन पदाधिकारियों को 
यह संविधान लागू होने से पहले दिया जाता था । 

गण-पूर्ति या कोरम---लोकसमा की कार्यवाही आरंभ करने 
के लिए सभा में कुल सदस्यों की संख्या की दसवें माग की उपस्थिति 
आवश्यक होगी । 

राज्य-परिषद 


संसद्‌ का दूसरा सदन राज्य-परिषद्‌ कहलायेगा | जिस भाँति लोकसभा 
में जनता के प्रतिनिधि होंगे, उसी भांति राज्य-परिषद में संघ के विभिन्न 
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राज्यों के प्रतिनिधि होंगे | राज्य-परिषद स्थाई संस्था होगी। वह कभी भी 
भंग नहीं को जायगी, किन्तु इसके एक-तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष के पश्चात्‌ 
अपना स्थान रिक्त करेंगे ओर उन स्थानों की पूर्ति नवीन सदस्यों से होगी । 

शज्य-परिष्रद में अधिक से अधिक २४० सदस्य होंगे। इनमें से 
अधिक से अधिक २२८ र/ज्यों की ओर से निर्वाचित होंगे ओर १२ सदत्य 
राष्ट्रपति द्वारा नामजद किए जावेंगे | ये १२ सदस्य ऐसे होंगे, जिन्हें 
साहित्य, विज्ञान, कला ओर सामाजिक सेवा का विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक 
अनुभव हो । राज्यों के प्रतिनिधि-सदस्यों यानी २३८ सदस्यों का निर्वाचन 
अप्रत्यक्ष रीति से होगा । इस निवाचन की दृष्टि से भारतीय संघ के राज्य 
दो श्रेणियों में विभक्त किये जा सकते हैं। (१) क ओर ख वर्ग के राज्य, 
जिनमें विधान-सभा होंगी; ओर (२) ग बग के राज्य, जिनमें विधान सभा 
नहीं होगी, वरन ओर जो द्वारा शासित होंगें। कु और ख वगग के राज्यों के 
प्रतिनिधि उन राज्यों की विधान-सभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए. 
जञायंगें ! निवाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत 
के अनुसार होगा | 'ग वर्ग के राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस 
रीति से किया जायगा, जो संसद विधि द्वारा निश्चित करेगी। 

राज्य-परिषद्‌ में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या इस भांति 
होगी “८ 

(क वर्ग के राज्य) आसाम--5; बिहार--२१; बम्बई--१७ 
मध्यप्रदेश--१२; मंद्रास--२७; उड़ीसा--६; पंजाब--८ ; उत्तरप्रदेश 
“-३ १; पश्चिमी बंगाल--१४ | ( योग १४५ ) 

( ख बग के राज्य ) हैदराबाद--११; जम्मू-कश्मीर->४; मध्य- 
भारत*-६ ; मैसूर--६ ; पटियाला ओर पंजाब-राज्य-संघ--हे ; राज- 
स्थान--६ ; सौराष्ट्र--४ ; चावकोर कोचीन*-६। ( योग ४६ )। 

( ग वर्ग के राज्य ) अजमेर और कुर्ग--१; भोपाल--१; विल्लासपुर 

भा० शा०--१ २ 
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और हिमाचल प्रदेश--१ ; दिल्‍्ली--१ ; कच्छु--१ ; मनिषुर ओर 
त्रिपुर-- १; विंध्य प्रदेश--४ | ( योग १० ) 

कूचबिहार के लिए, भी एक त्रति निधि दिया गया था; परन्तु वह 
बंगाल में विलीन हो गया। संभवतः बंगाल को एक और प्रतिनिधि 
निर्वाचित करने का अधिकार दे दिया जावे । इस प्रकार कुल निर्वाचित 
सदस्य २०४ हुए.। निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या २३८ है ; 
इससे कम रह सकते हैं, अधिक नहीं | 

राज्य-परिषद की सदस्यता के लिए योग्यता ओर 

अयोग्यता---राज्य-परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए, किसी व्यक्ति 
में निम्मलिखित योग्यताएँ होना आवश्यक हैं--- 

(१ ) वह भारत का नागरिक हो | 

(२ ) उसकी आयु ३० ब्ष से कम न हो | 

(३ ) उसमें वे दूसरी योग्यताएं भी हों, जो संसद विधि द्वारा निश्चित 
करे | 

राज्य-परिषद की सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ वही होंगी, जो लोक- 
सभा की सदस्यता के लिए हैं | सदस्य निर्वाचित होने के पश्चात्‌ किसी 
अयोग्यता के उत्पन्न होने पर वह व्यक्ति सदस्य नहीं रहेगा। किसी सदस्य 
में ऐसी अयोग्यता उत्पन्न हो गई है अथवा नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति 
निर्वाचन-कमीशन के परामश्श से करेगा। 


राज्य-परिषद्‌ का समापति तथा. उपसभाषति---भारत 
का उपराष्ट्रपति राज्यपरिषद का समापति होगा । राज्यपरिषद अपने सदस्यों 
में से किसी एक को उपसभापति निर्वाचित कर लेगी। समापति का कार्य 
काल पांच वर्ष होगा, बशर्ते कि वह स्वयं त्याग-पत्र न दें दे, अथवा पदच्युत 
न कर दिया जाय। उपसभापति रांज्य-परिषद्‌ का सदस्य न रहने पर, स्वयं 
त्याग-पत्र देने पर, अथवा पदच्युत किये जाने पर अपने पद्‌ पर न रहेगा । 
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शज्य के सदस्यों का बहुमत अयोग्यता अथवा अविश्वास का प्रस्ताव पास 
करके उपसमभापति को अपदस्थ कर सकता है | ऐसा प्रस्ताव राज्यपरिषद 
में उपस्थित करने के लिए; १४ दिन धूव सूचना देना आवश्यक होगा । , 
उपसभापति का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति उस पद के लिए. किसी 
सदस्य को नियुक्क करेगा | राज्यपरिषद की किसी बैठक में सभापति ओर 
'ठपसमभापति दोनों की अनुफस्थिति में ऐसा व्यक्ति सभापति का पद 
सम्दालेगा, जिसे राज्यपरिषद्‌ इस पद के लिए, नियुक्त करे | जब राज्यपरिषद्‌ 
में सभापति अथवा उपसभापति को अपदस्थ करने का ग्रस्ताव उपस्थित 
हो'तो जिसके विरुद्ध ऐसा प्रस्ताव उपस्थित किया जायगा, वह उपस्थित 
तो रह सकेगा परन्तु अपने पद पर आसीन नहीं होगा | साथ ही 
इस प्रस्ताव पर उसे मत दान का अधिकार नहीं होगा, वेसे वह परिषद्‌ 
की कार्यवाही में भाग ले सकेगा। सभापति तथा उपसमापति के वेतन 
व भत्ते संसद विधि द्वारा निर्धारित करेगी ओर जबं तक संसद कुछ व्यवस्था 
नहीं करे, तब तक सभापति और उपसभाषति को वही वेतन तथा भत्ता 
मिलेगा, जो इन पदाधिकारियों को यह संविधान लागू होने से पूर्व तक 
मिलते रहें हैं । 

संसद के सदस्यों की शपथ्‌--संसद के प्रत्येक सदस्य को 
अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के, अथवा राष्ट्रपति द्वारा 
नियुक्त व्यक्ति के, सन्‍्मुख संविधान के प्रति मक्ति और कतेव्यपालन के 
सम्बन्ध में निम्नलिखित शपथ ग्रहण करनी होगी--- 


मैं'“अमुक' “जो राज्य-परिषद्‌ ( अथवा लोकसभा ) का सदस्य निवा- 

- चित (या नामजद) हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ (या सत्यनिष्ठा से 

पतिश्ञा करता हूँ) कि मैं विधि द्वारा स्थापित मारत -के संविधान के प्रति 

श्रद्धा और निष्ठा सखुगा, तथा जिस पद को मैं अहण करने वाला हूँ, 
उसके कतंव्यों को श्रद्धापूवंक पालन करूँगा । 
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सदस्यता सम्बन्धी म्योदा--कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों 
सदनों का एक-साथ सदस्य नहों हो सकेगा । यदि किसी व्यक्ति का दोनों 
'सदनों के लिए निर्वाचन हो जाता है तो संसद विधि निर्माण करके इस 
अत का निश्चय करेगी कि वह व्यक्ति किस सदन की सदस्यता ग्रहण कर 
सकेगा । कोई भी व्यक्ति राज्यों के विधान-मंडल और संसद के किसी सदन 
का सदस्य एक-साथ न हो सक्रेगा | यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधान- 
मंडल ओर संसद के किसी सदन, दोनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो 
उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर किसी एक स्थान से व्यागपत्र 
दे देना चाहिए, अन्यथा, ऐसे व्यक्ति का स्थान संसद में उत्त अवधि के 
बीत जाने पर रिक्ति हो जायगा, यदि वह उस अवधि के पूर्व राज्य के विधान- 
मंडल्न से त्यागपत्र न दे | 


यदि संसद के किसी सदन का सदस्य साठ दिन तक, अपने सदन की 
आज्ञा बिना, उसके सब अधिवेशनों में अनुपस्थित रहेगा तो उसका स्थान 


रिक्त घोषित कर दिया जायगा और उस स्थान के लिए दूसरे व्यक्ति का 
वाचन होगा | 


यदि संसद के किसी सदन में कोई व्यक्ति सदस्य न होते हुए अथवा 
यह जानते हुए. कि वह सदस्य होने के योग्य नहीं है, अथदा संसद की 
किसी विधि द्वारा उसका संसद में बैठना निषिद्ध कर दिया गया हैं, संसद 
में बैठता है अयवा मतदान करता है, तो उस पर जितने दित वह इस 
प्रकार बैठता अथवा मतदान करना है, पाँच सो रुपया प्रति दिन के हिसाब 


“से दंड होगा | द क्‍ 

संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा वेतन---संसद 
"के प्रत्येक सदस्य को संसद के नियमों एवं आदेशों के अधीन रहते हुए 
संसंद में भाषण करने की . पूरा स्वतंत्रता रहेगी। संसद या उसकी किती 
समिति में कही हुई किसी बात के लिए सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय 
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कोई कायवाही न हो सकेगी | अन्य बातों के सम्बन्ध में संसद के सदस्यों 
को वे सब विशेषाधिकार प्रास होंगे, जो संसद समय-समय पर इस सम्बन्ध 
निश्चित करेगी | हि 
संसद अपने सदस्यों के वेतन तथा भत्ते समय-समय पर विधि बना 
कर निश्चत करेगी | जब तक ऐसा कोई निश्चत नहीं किया जाय तब तक 
सदस्यों को वही वेतन ओर भत्ते मिलते रहेंगे, जो यह संविध्यन लागू होने 
के पूव मिलते थे । 


संसद की कायवाही संबंधी नियम---संसद के वर्ष में कम 
से कम दो अधिवेशन अवश्य होंगे, ओर दो अधिवेशनों के बीच छः माह 
से अधिक का अन्तर नहीं होगा । किसी वर्ष की अन्तिम बैठक ओर अगले 
बष की प्रथम बैठक में छः मास से अधिक का अन्तर नहीं होगा । इस 
नियम के अंतर्गत राष्ट्रपति को निर्धारित स्थान ओर समय पर संसद के 
अधिवेशन कराने ओर उन्हें विसर्जित करने का अधिकार है । राष्ट्रपति 
को संसद के संमुख भाषण देने तथा अपने सन्देश भेजने का अधिकार 
है। प्रत्येक अधिवेशन के आरम्भ॒में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों 
को संबोधित करेगा ओर अधिवेशन निमंत्रित करने का कारण बतलायेगा । 
प्रत्येक मंत्री ओर महान्यायवादी (अटार्नी-जनरल) संसद में भाषण दे सकता 
हैं और उसके कार्य में तदस्य की हैसियत से भाग ले सकता है किन्तु 
महान्यायवादी को मत देने का अधिकार नहीं है | 
संसद के प्रत्येक सदन में तथा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में 
समस्त निर्णय बहुमत से किए जावेंगे। सभापति ओर अध्यक्ष साधारण 
दशा में अपना मत नहीं देंगे; वे केवल अपना निर्णायक मत देंगे, जब 
किसी विषय के पक्ष ओर विपक्ष में मत बराबर होंगे। प्रत्येक भवन का 
कार्य आरम्म करने के लिए. उस सदन के दशमांश सदस्यों की उपस्थिति 
आवश्यक होगी | कोरम पूरा न होने की दशा में सभापति अथवा अध्यक्ष 
को अधिकार है कि वह बैठक को स्थगित करदे, अथवा कोरम पूरा होने - 


५८२ भारतीय शासन 


तक प्रतीक्षा करे | संयुक्त अधिवेशन की कार्यवाही के नियम राष्ट्रपति राज्य- 
परिषद के सभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष के परामश से बनाएगा | 
संयुक्त. अधिवेशन, में लोकसभा का अध्यक्ष सभापति का आन 
अहण करेगा । 

संसद की कार्यवाही हिन्दी या अंग्रेजी में होगी । यदि कोई सदस्य इन 
दोनों भाषाओं में से किसी में भी अपने विचार प्रगट नहीं कर सकता 
तो उसे अपनी भाषा में बोलने की अनुमति सभापति अथवा अध्यक्ष दे 
सकेगा | यह व्यवस्था १५ वर्ष तक चलेगी। उसके पश्चात अंग्रेजी का 
व्यवहार बन्द हो जायगा और कायवाही हिन्दी में ही हुआ करेगी । 

. यंसद का अधिवेशन साधारणकः दिन के ग्यारह बजे से पांच बजे 
तक होते हैं। आरम्म के, पहिल्ले घंटों में प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं | 
संसद के अन्य कार्य के दो भाग होते हैं--सरकारी ओर गैर सरकारी | 
गैर-सरकारी काम के लिए राष्ट्रपति द्वारा कुछ दिन निधारित कर दिए 
जाते हैं, अन्य दिनों में सरकारी काम होता है। सेक्रटरी विचारणीय 
विषयों की सूची तैयार करता है, उसी के अनुसार कार्य होता है ; समापति 
की आशा बिना, किसी नवीन विषय पर विचार नहीं किया जाता | 

दोनों सदनों में सदस्यों के बैठने का क्रम सभापति तथा अध्यक्ष 
निश्चय करते हैं | प्रत्येक सदस्य अपने सदन के सभापति अ्रथवा अध्यक्ष 
को सम्बोधित करके बोलता है, और उसी के द्वारा प्रश्न करता है। जहाँ 
तक कोई सदस्य सदनों के नियम की अवहेलना न करे, उसे भाषण देने 
- की स्वतंत्रतां है। सदनों में शान्ति रखना सभापति तथा अध्यक्ष का कतव्य 
है। इसके लिए. आवश्यकता होने पर बह किसी सदस्य का एक दिन 
या अधिक समय तक के लिए, सदन में आना बन्द कर सकता है, श्रथवा 
अधिवेशन स्थगित कर सकता है | 
संसद के काये “संसद एक विधान-मंडल है । उसका मुख्य 
: कार्य कानून बनाना है । इसके साथ ही उसे यह देखना होता है कि सरकार 
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या कार्यपालिका उन कानूनों को ठीक अमल में लाती हैया नहीं। 
लोकतंत्र शासन में सरकार के प्रमुख अधिकारी ऐसे व्यक्ति (मंत्री) होते हैं 
जो संसद के सदस्य होते हैं ओर उसके प्रति उत्तरदाथी रहते हैं। तथापि 
ससद का काय है कि सरकार पर नियंत्रण रखे ओर उसके कामों की 
जाँच करती रहे | शासन-चक्र की घुरी धन है; सरकारी पदाधिकारियों के 
बने रहने तथा उनके द्वारा किए जाने वाल्ते कार्यों के लिए. धन की 
अनिवाय आवश्यकता है। इस लिए संसद सरकारी आय-व्यय पर नियंत्रण 
रखती है, उसे बजट की विविध मदों को स्वीकार या अस्वीकार करने का 
अधिकार होता है| अस्तु , संसद के कार्यों को निम्नलिखित मागों में बांटा 
' जा सकता है ;-- 

१--कानून-निर्माण सम्बन्धी कार्ये | 

२--शासन सम्बन्धी कार्य | 

३--सरकारी आय-व्यय सम्बन्धी कार्य | 

४--स विधान में सशोधन । 

' ( १) कानून-निर्माण सम्बन्धी कार्ये--- कानून-निर्माण 
सम्बन्धी काय के प्रसंग में हमें दो बातें जाननी हैं :--- 

(क) संसद का कानून-निर्माणु सम्बन्धी अधिकास्त्षेत्र । 

(ख) कानून-निर्माण सम्बन्धी कार्य-प्रणाली 

कानून निर्माण सम्बन्धी क्षेत्र--कानून (विधि ) निर्माण 
सबंधी समस्त विषयों को तीन सूचियों में बाँठा गया है। (१) संघ सूची-- 
इसके अंतगगत वे विषय हैं, जिनके संबन्ध में संसद विधि निर्माण कर. 
सकती हैं। (२) राज्य सूची--इसके अन्तर्गत वे विषय हैं, जिनके 
सम्बन्ध में 'क और 'सख' वर्ग के स्वायत्त राज्य अपने विधान मंडलों 
द्वारा विधि निर्माण करेंगें। ( ३ ) समवर्ती सूची--इसके अन्तगत वे 
विषय हैं, जिनके विषय में राज्य और संघ दोनों ही विधि निर्माण कर 
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सकेंगे परन्तु राज्यों को इन विषयों पर विधि निर्माण करने का अधिकार 
तभी होगा जब संसद निर्माण न करे। संसद संब-सूची, एवं समवर्ती- 
सूची के अन्तर्गत दिए. समस्त विषयों पर विधि निर्माण कर सकेगी । 
समवर्ती सूची के विषयों पर यदि राज्य द्वारा बनायी विधि का संसद्‌ 
द्वारा बनायी विधि से विरोध होता हो तो संसद की विधि को प्रधानता 
एवं प्राथमिकता मिलेगी, ओर वही लागू भो होगी; राज्य द्वारा बनाई 
विधि उस सीमा तक अवैध होगी, जहां तक उसका संसद की विधि से 
विरोध है। परन्तु यदि राज्य की विधि पर पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल 
चुकी हो, तो वही लागू हो सकेगी; किन्तु संतद को अधिकार है कि किसी 
भी समय ऐसी विधि का संशोधन कर सकती है | ' 

अवशिष्ठ विषयों पर भी जो किसी भी सूची में नहीं है, संसद कानून 
बना सकेगी। गे वर्ग के राज्यों अर्थात्‌ संत्र द्वारा शासित राज्यों की 
समस्त विधियों का निर्माण संसद करेगी, भल्ले ही वे किसी भी- सूची 
में हों। स्वायत्त-राज्यों के सम्बन्ध में भी संसद को किसी विषय की विधि 
निर्माण करने का अधिकार है; परन्तु इस अधिकार का उपयोग उसी समय 
हो सकता है, जब्न राज्य-परिष्रद अपने उपस्थित ओर मत देने वाल्ते सदस्यों 
के कम-से-कम दो तिहाई सदस्यों से ऐसा प्रस्ताव पास करे कि राष्ट्रीय 
हित की के लिए ऐसा करना आवश्यक है। राज्य-परिषद के प्रस्ताव पास 
करने पर संसद को जो अधिकार राज्यनसूची के विषयों पर कानून बनाने 
का मिलेगा, वह एक बार में एक साल तक के लिए ही होगा । 
प्रस्ताव पास करके कानून की अवधि एक-एक साल के लिए, बढ़ायी जा 
सकती है | प्रस्ताव में दी हुई अवधि समाप्त होने के बाद छः माह तक 
यह कानून अमल म॑ आसकेगा । 

यदि दो या अधिक राज्यों के विधान-मंडलों फो यह जान पड़े कि राज्य- 
सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा काबूत बनाया जाना अच्छा होगा और 
उन राज्यों के विधान मंडलों के सब सदन इस विषय का प्रस्ताव पास कर 
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दें तो संसद के लिए उस विषय के सम्बन्ध में कानून बनाना विधि-संगत 
हो जायगा | ऐसा कानून उक्त राज्यों पर तो लागू होगा ही, उनके अक्ति- 
रिक्त वह कानून उन अन्य राज्यों पर भी लाथू होगा, जिनके विधान-मंडल 
प्रस्ताव पास करके उस कानून को स्वीकार करले | 

संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की हुईं किसी संधि या 
करार अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आदि में किये गये किसी निश्चय 
के पालन के लिए मारत के क्िसी सम्पूर्ण ज्षेत्र या उसके किसी भाग के 
लिए कानून बनाने का अधिकार है | 

संकट काल में मंसद स्वायत्त राज्यों के संम्बन्ध में राज्य-सूची में दिए 
विषयों पर भी विधि निर्माण कर सकेगी। ये कानून संकट-काल समाप्त 
होंने के छः माह बाद तक ही अमल में आएंगे । 

इस प्रकार संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि संसद ऐसे प्रत्येक 
विषय के कानून बनाती हैं, जिसका सम्बन्ध भारतीय संत्र से हो, दो 
या अधिक स्वायत्त राज्यों से हो, या संब द्वारा शासित राज्यों से अथवा 
अवशिष्ट विषयों से हो | 

संघ-सूची क्‍ 

संघ-सूची के विषयों में से कुड मुख्य ये हैं :-- ( १ ) सब प्रकार की 
सेनाएँ, हवाई जहाज, (२) संयुक्त राष्ट्रसंगठन और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों 
से सम्बन्ध, ( रे ) विदेशों तथा विदेशियों से सम्बन्ध, ( ४ ) नागरिकता, 
(५) बड़े बन्दरगाह ( ६ ) डाक, तार, टेलीफोन और बेतार-के दार 
( ७ ) आयात-निर्यात कर, ओर संघीय आय के अन्य साधन (८) 
सिक्का, नोट आदि, (६ ) संच का लोक-ऋण, (१० ) सेविंग बेंक, 
( ११ ) संघीय व्यय और हिसाब-परीक्ष, ( १२ ) दीवानी और फोजदारी 
कानून तथा उनकी प्रकिया, (१३ ) ब्यापार बेंक और बीसे का काम 
( १४ ) तिजारती कम्पनियाँ ओर समितियाँ, (१४ ) अफीम आदि 
पदार्थों की पैदावार; खपत ओर निर्यात का नियंत्रण, ( १६ ) कापीराइट 
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[| किताब आदि छापने का पूर्ण अधिकार |] (१७ ) भारत में आना 
अथवा यहाँ से विदेश जाना, ( १८ ) केन्द्रीय पुलिस का संगठन, ( १६ ) 
हथियार और युद्धसामग्री का नियंत्रण, ( २० ) मनुष्य-गणना ओर 
आँकड़े ( स्टेटिसठिक्स ), ( २१ ) अखिल भारतवर्षीय नोकरियाँ, ( २२ ) 
राज्यों की सीमा, ( २३ ) क्ृषि-आय को छोड़कर अन्य आय पर कर, 
( २४ ) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय « 
ओर दिल्‍ली विश्वविद्यालय, ( २५ ) उच्चतर शिक्षा या गवेषणा की 
संख्याओं में एकसूत्रता लाना। (२६) उच्चतम न्यायालय, (२७) राष्ट्र- 
पति और गवनंरों का वेतनादि ओर (२७) निर्वाचन-कमीशन आदि । 
समवर्ती सूची 
समचतों सूची के कुछ मुख्य मुख्य विषय ये हैं :-- (१)फोजदारी 
कानून (दंड-विधि) और कार्य पद्धति (२) कैदियों या अभियुक्तों का एक 
राज्य से दूसरे राज्य को हटाया जाना (३) विवाह ओर सम्बन्ध-विच्छेद 
(तलाक); शिशु और नाबालिग, उत्तराधिकार, (४) दस्तावेजों की रजिस्टरी, 
(४) ठेके, जिनमें साकेदारी, एजन्सी ओर माल दोने के ठेके शामिल हैं, 
(६) ट्रष्ट ओर ट्रष्टी, (७) न्यायालय की मानहानि, (८) आवारागर्दी, 
(६ ) पागलपन ओर दिमागी कमी तथा इन कारों वाले व्यक्तियों 
को रखने या इलाज करने के स्थान, (१०) पतन्र-पत्रिकाएँ, पुस्तकें ओर 
छापेखाने, (११) जानवरों पर बेरहमी की रोकथाम, (१२) कारखाने (१३) 
मजदूरों की मलाई, काम की शर्तें; प्राविडेन्ट फंड, बुढ़ापे की पेन्शन 
ओर प्रसूति-सुविधाएँ, (१४) छूठत की बीमारियों को रोकना, (१५) कानूनी, 
डाक्टरी और दूसरे पेशे, (१६) मूल्य-नियंत्रण, ओर (१७) खाने के 
पादार्थों में मिलावट; आदि | 
. कानून-निर्माण ; साधारण विधेयक सम्बन्धी काय अ्रणाली--- 
कानून बनने के लिए. जो मसोदा संसद में उपस्थित किया जाता है, उसे 
विधेयक या बिल कहा जाता है। विधेयक दो प्रकार के होते हैं--धन 
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सम्बन्धी विधेयक ओर साधारण विधेयक । दोनों प्रकार के विधेयकों को पास 
करने के लिए अर्थात्‌ कानून का रूप देने के लिए अलग-अलग कार्य 
प्रणाली हैं । * 

धन सम्बन्धी छोड़ कर अन्य अर्थात्‌ साधारण विधेयक संतद के किसी 
भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकेगा। दोनों सदनों से पास होने पर ही वह 
विधि बन सकेगा । यदि कोई विधेयक एक सदन में पास हो जाता है ओर 
दूसरे सदन में पास नहीं हो पाता, या वह उसमें ऐसा संशोधन कर देता 
है जो पहले सदन को स्वीकार न हो या वह डसे छुः मास तक पास न 
करे तो ऐसी स्थिति भे राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कर 
सकेगा । यदि सं युक्त अधिवेशन में यह विधेयक उपस्थित सदस्यों के बहुमत 
से पास हो जाता है तो यह दोनों सदनों द्वारा पास समझा जावेगा। संयुक्त 
अधिवेशन में सशोधनों के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबबन्ध है | यदि एक 
विधेयक (बिल) एक सदन में पास होकर दूसरे सदन में पहुँचता है ओर 
दूसरा सदन इसमें कुछ संशोधन कर देता है, जो पहले सदन को स्वीकार 
नहीं है, तो संयुक्त अधिवेशन में केवल इन संशोधनों पर और ऐसे 
प्रासंगिक संशोंधनों पर ही विचार हो सकेगा, जिनके सम्बन्ध में दोनों सदनों 
का एक मत न हो सका | परन्तु यदि विधेयक दूसरे सदन में पास नहीं 
किया जाता और मूल रूप में ही प्रथम सदन को लोग दिया जाता है तो 
इस विधेयक में संसुक्त अधिवेशन में कोई संशोंघन उपस्थित नहीं किया जा 
सकेगा | हाँ, यदि विधेयक के एक सदन से दूसरे सदन में भेजने की देर के 
कारण कुछ संशोधन आवश्यक हो जायंगे तो उन पर अवश्य विचार किया 
जा सकेगा | | 


विधेयक दोनों सदनों द्वारा पास होने पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये 
भेजा जायगा | राष्ट्रपति चाहे तो उस पर अपनी स्वीकृति दे दे अथवा उसे 
संसद को पुनर्विचाराथ लोगा दे | स्वीकृति न॑ देने की दशा में राष्ट्रपति 
यथासम्मव शीघ्र ही विधेयक को अपनी सिफारिशों के साथ संसद को लोग 
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देगा । संसद उस पर पुनः विचार करेगी और विधेयक दुबारा राष्ट्रपति के 
संमुख स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जांयगा; इस बार राष्ट्रपति 
को हस्ताक्षर द्वारा उसे अपने स्वीकृति देनी ही होगी। यधष्ट्रपति की 
स्वीकृति के पश्चात्‌ विधेयक कानून बन जायगा | संविधान में इस बात 
का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक पर प्रथम 
बार ही, जब विधेयक उसके संमुख रखा जावे, हस्ताक्षर करने से मना कर- 
दे तो क्या होगा ? समयानुसार इस सम्बन्ध में प्रथा या रिवाज स्थापित 
हो जावेँंगे। 

धन सम्बन्धी विधेयकों की काय प्रशाल्षी--घन संबन्धी विवेयकों 
की काय-प्रणाली इससे भिन्न है। ये लोकसभा में ही प्रस्तावित किये जा 
सकेंगे । राज्यपरिषद में उन्हें प्रस्तावित न किया जा सकेगा। लोकसभा में 
पास होने पर ऐसा विधेयक राज्यपरिषद्‌ में उसकी सिफारिश के लिए भेज 
दिया जायगा । राज्यपरिषरद को १४ दिन के अन्दर ही अपनी सिफारिश 
के साथ इसे लोकसभा को वापिस भेजना होगा । यदि यह विधेयक १४ 
. दिन के अन्दर राज्यपरिषद द्वारा वापिस नहीं किया जाता तो विधेयक 
दोनों सदनों द्वारा पास समझा जायगा | यदि राज्यपरिषद्‌ १« दिन के 
अन्दर ही विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित वापिस भेज देती है तो 
' लोकेसभा को उन सिफारिशों को मानने या न मानने का पूर्ण अधिकार 
है । इसके पश्चात विधेयक दोनों सदनों दारा स्वीकृत समझा जायगा। 
संयुक्त अधिवेशन वाली व्यवस्था धन सम्बन्धी विधेयकों पर लागू नहीं 
होगी | धन सबन्धी विधेयकों पर राष्ट्रपति पहली ही बार में स्वीकृति प्रदान 
कर देगा, ओर विधेयक कानून बन जावेगा । 

(२ ) शासन संबन्धी काये-- संसद का दूसग महत्वपूर्ण 
कार्य देश को नीति निर्धारित करना एवं मन्त्रिपरिष्द पर नियंत्रण रखना 
है। यह कार्य वह प्रस्ताव पास करके, प्रश्न पूछ कर तथा अन्य उपायों 
द्वारा पूण करती है । 
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अ्ताब--प्रस्ताव तीन प्रकार के होते हैं--( १ ) साधारण नीति 
सम्बन्धी प्रस्ताव | इस प्रकार के प्रस्ताव पास करके संसद सरकार से किसी 
कार्य के लिए सिफारिश करती है । सरकार को ऐसे प्रस्तावों को मानना 
ही होता है, क्‍योंकि इस प्रकार के प्रस्ताव जनता का मत व्यक्त करते हैं । 
(२ ) काम-रोको प्रस्ताव। सावजनिक महत्व के प्रश्न या विशेष दुघटना 
आदि के सम्बन्ध में बहस करने के लिए कार्रवाई स्थगित करने का 
प्रस्ताव किया जाता है | यदि अध्यक्ष इस प्रस्ताव को लेना स्वीकार करले 
तो उसी दिन चार बजे अन्य कार्यवाही बन्द करके इस पर विचार 
किया जाता है। कभी-कमी ऐसा भी होता है कि प्रस्ताव पर वाद- 
विवाद होते हुए ही सदन की बैठक का समय समाप्त हो जाता है, ओर 
प्रस्ताव पर मत लिए जाने का अवसर नहीं. आता | इस प्रकार निर्णय 
न होने की दशा में प्रस्ताव को चर्चा में ही गया? ( ठाकूड आउट ) 
कहते हें । ( ३ ) अविश्वास या निन्दा का प्रस्ताव | यह प्रस्ताव सरकारी 
नीति से असन्योष प्रगठ करने, अथवा मन्त्रिपरिषद को अ्रपदध््य करने के 
लिये उपस्थित किया जाता है। यदि लोकसभा के कुछ सदस्यों का 
मत यह हो कि सरकार का कार्य जनता के हित में नहीं हो रहा है तो कोई 
भी सदस्य इस प्रकार का प्रस्ताव उपस्थित कर सकता है। अध्यक्ष किसी 
सदस्य को इस प्रकार के प्रस्ताव करने की अनुमति उसी दशा में देता 
है, जब सदस्यों की एक निर्धारित संख्या खड़ी होकर, अनुमति देने के 
पक्ष में होना सूचित करे। ऐसे प्रस्ताव पर अध्यक्ष द्वारा निश्चित किए 
हुए. दिन विचार हो सकेगा । इसके पास होने पर मन्त्रिपरिषद को त्याग-पत्र 
देना होता है। इस भय से सरकार अपना काय ठीक तरह से करती 
रहती है । 


प्रश्च--मन्त्रिपरिष्रद की स्वेच्छाचारिता और अधिकारों के दुरुपयोग 
पर अंकुश रखने का एक मार्ग प्रश्न पूछुना भी है। सदस्य सार्वजनिक 
महत्व के प्रश्न पूछुकर शासन सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके 
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अतिरिक्त वे सरकार का ध्यान शासन की कमजोरियों या जनता की शिका- 
यतों की ओर आकर्षित करते हैं। जिस विषय पर कोई प्रश्न पूछा जाता है, 
उससे सम्बन्ध रखनेवाला विभाग अपने कार्यो में अधिक सावधान हो 
जाता है। जब कोई सदस्य किसी सरकारी कर्मचारी के अनुखित काय के 
सम्बन्ध में प्रश्न करता है तो उस कमचारी को अपनी सफाई देनी होती 
है, अथवा नोकरी से हाथ धोना पड़ता है। 

जब एक प्रश्न का उत्तर मिल चुके तो ऐसा पूरक प्रश्न पूछा जा 
सकता है; जिससे मूल प्रश्न के विषय के सम्बन्ध में अधिक प्रकाश पड़े | 
सभापति को अधिकार है कि कुछ दशाओं में वह किसी प्रश्व, उसके 
अंश या पूरक प्रश्न के पूछे जाने की अनुमति न दे। किसी सरकारी 
विभाग के सदस्य से वही प्रश्न किए जा सकते हैं, जिनसे सरकारी तौर. 
पर उसका सम्बन्ध हो । 

संसद का सरकार पर नियंत्रण--ऊपर बताया गया है कि 

सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए संसद में विविध प्रकार के प्रस्ताव किए 
. जाते हैं, ओर प्रश्न पूछे जाते हैं | इसके अतिरिक्त (१) संसद कुछ समि. 
तियाँ बना देती है, जिनका काम यह देखना होता है कि सरकारी विभागों 
में, संसद द्वारा निर्धारित नीति से काम होता है या नहीं | ऐसी प्रत्येक 
समिति में प्रायः एक मंत्री तथा' संसद के कुछ सदस्य रहते हैं। (२) संसद्‌ 
सरकार द्वारा उपस्थित विधेयकों को पास करने से पूव उन पर वाद-विवाद 
करती है | (३) बजट के अवसर पर संसद प्रत्येक विभाग की मदों पर 
विचार करते समय उस विभाग के कार्य और स्थिति की आलोचना करती 
है | सरकार को यह प्रयत्न करना होता है कि किसी मांग को अस्वीकार 
दोने या उस पर कयेती का प्रस्ताव आने का प्रसंग उपस्थित न हो । (४) 
संसद में विरोधी दल सरकार की आलोचना करने और ऊसके दोष दिखाने 
का काम करता रहता है। 

विरोधी दल का लक्ष्य यह होता है कि सरकारी त्रुठियों को प्रभावशाली 
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ढंग से प्रकाश में लाता रहे, जिससे जनता में उसके विरुद्ध भावना बढ़े, 
यहां तक किसी समय विरोधी दल को अपनी सरकार बनाने का अवसर 
मिल जाय | यह त्यष्ट ही है कि विरोधी दल का अच्छी तरह थंगठन होना 
बहुत आवश्यक है । उसके सामने राष्ट्र की उन्नति के छ्िए निश्चित कार्ये- 
क्रम ओर योजनाएँ होनी चाहिए | साम्प्रदायिक या अन्य क्षुद्र आधार पर 
उसका काम करना ठीक नहीं होता । भारत में ( केन््र में, तथा राज्यों में ) 
अभी विरोधी दलों का ठीक निर्माण नहीं हुआ है। कुछ आदमी सरकारी 
नीति या कार्यों की आलोचना कर लेते हैं, पर उनका ऐसा संगठन नहीं 
होता कि सरकारी दल को उनके मतों से हर जाने की चिन्ता हो । ऐसी 
स्थिति में सरकार पर यथेष्ट अंकुश नहीं रहने ओर उसे अपने स्थायित्व का 
भरोसा रहने से उसके एक सीमा तक स्वच्छुंद होने की भावना रहती है। 
लोकंतंत्र की रक्षा के लिए. विरोधी दल का निर्माण अनिवाय होता है| 
इगलेंड आदि कितने ही देशों में विरोधी दल के नेता को सरकार दारा 
वेतन दिया जाता है । भारतीय संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं की गयी | 
देश में समाजवादी दल क्रमशः बढ़ रहा है, इसी में विरोधी दल के निर्माण 
की सम्भावना है। अस्तु, वर्तमान दशा में सरकार पर नियंत्रण यथेष्ट 
नहीं है | 
ध 
सरकारी आय-व्यय सम्बन्धी कार्य---उंसद का तीसरा 

महत्वपूर्ण कार्य संघ-सरकार की आय-व्यय निश्चय ओर नियंत्रित करना है। 
संसद यह निश्चय करेगी कि संघ की आय किन-किन साधनों से होगी, 
उसके लिए: कौन-कोन से कर लगाए जावेंगे, ओर प्राप्त आय को किन- 
किन मदों में खच्चे किया जायगा । 

राष्ट्रपति प्रत्येक आर्थिक वर्ष के आरम्भ में एक बजट या वित्त-विवरण 
संसद की दोनों सभाओं के सामने उपस्थित करायेगा। इसमें ब्यय- 
अनुमान छे संबंध में दो तरह की रकम अलग-अलग दिखाई जायंगी+--- 
(१) जिन्हें संचित निधि अर्थात्‌ सरकारी आय से देना अनिवाय है; 
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जिन पर संसद का मत नहीं लिया जायगा, और (२ ) जिन्हें देने का 
प्रस्ताव है; जिनपर संसद का मत लिया जायगा । पहली श्रेणी में राष्ट्रपति 
का वेतन, मत्ता, तथा उसके आफिस का अन्य खचे, राज्य-परिषद्‌ के 

सभापति, उपसभाषति एवं लोकसमा के अध्यक्ष, उतरध्यक्ष का वेतन और 
भत्ता, ऋण के रूप में देव घन; उच्चतम न्यायालय के जजों का ओर 
नियंत्रक महालेखा-परीक्षक का वेतन, भत्ता, पेन्शन; उच्चन्यायाल्य के 
जजों की पेन्शन आदि खर्च शामिल होंगे । ये सब खर्चे संसद की किसी 
समा के मत के लिए नहीं रखे जायगे, किन्तु उसकी किसी भी सभा में 
इनकी अनुमानित रकमों पर बहस को जायगी। 

इन्हें छोड़कर शेष अनुमानित खर्च लोकसभा में धन की मांग के रूप 
में रखे जायंगे। सभा को अधिकार होगा कि उन्हें स्वीकार करे या किसी 
मांग को स्वीकार करने से इन्कार कर दे किसी मद की रकम वह घट 
भी सकती है । घन के लिए कोई माँग राष्ट्रपति को सिफारिश के बिना 
नहीं की जायगी | 

लोकसभा द्वारा माँगें स्वीकृत हो जाने के पश्चात्‌ , लोकसभा में ही 
दोनों प्रकार के व्यय के लिए सरकार की संचित निधि में से घन प्राप्त 
करने के लिए. विनियोग-विधेयक उपस्थित किया जायगा । इस विधेयक 
के स्वीकृत हो जाने पर ही संचित निधि में से धन निकाल कर खर्च 
किया जा सकेगा | 

राष्ट्रपति को अधिकार है कि यदि वह इस स्वीकृत धन-राशि को 
पर्यात न समझे ओर उसके विचार से भविष्य में अधिक घन की आवश्य- 
कता हो तो वह अतिरिक्त व्यय के लिए. अतिरिक्त या पूरक मांग भी करे । 
इन मांगों की कायवाही भी साधारण मांगों की भांति होगी। लोकसभा 
को अधिकार है कि वह भविष्य सम्बन्धी मांग या असाधारण मांग भी 
स्वीकार कर दे । इन मांगों की स्वीकृति के लिए भी साधारण मांगों की 
प्रक्रिया ही व्यवहार में आएगी । 
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वित्त सम्बन्धी विधेयक राज्यपरिषद में प्रथम बार प्रस्तावित न किए 
जा सकेंगे ओर न ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के वगैर प्रस्तावित 
किए जा सकेंगें। यह नियम किसी संशोधन के प्रस्तावित करने अथवा 
किसी करके हटाने में लागू न होगा । 


वाषिक वित्त-विवरण यानी बजट पर राय देने का अधिकार केवल 
लोकसभा के सदस्यों को होगा, राज्यपरिषरद के सदस्यों को नहीं | किसी 
मद में खर्च बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव अथवा नये खच सम्बन्धी प्रस्ताव 
किसी मंत्री द्वारा ही, राष्ट्रपति की अनुमति से, लोकसभा में पेश किया जा 
सकेगा, लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा नहीं । 

बजट पास हो जाने के पश्चात्‌ राज्य की आय के लिए. लगाए, जाने 
वाले करों का प्रस्ताव वित्त-विधेयक के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत किया 
जायगा | इन पर भी लोकसभा के सदस्यों को राय देने का अधिकार 
होगा, राज्यपरिषद्‌ के सदस्यों को नहीं | 

नया संविधान बनने से पूर्व अथरमंत्री २८ फरवरी को अपना बजट 
विधान-मंडल के संसुख रख देता था और ३१ मार्च तक यह वाद-विवाद 
' के पश्चात्‌ पास हो जाता था । अब संविधान में ऐसी कोई निश्चित तिथि 
इस कारय के लिए नहीं रखी है | संसद को यह अधिकार दिया गया है कि 
वह बजट पास होने तक संघ-सरकार का खर्च चलाने के लिए. एक निश्चित 
रकम स्वीकार करे । इसके पश्चात्‌ संसद के सदस्य अपनी सुविधानुसार 
बजट पर विचार करके उसे पास कर सकते हैं। उनके लिए. यह आवश्यक 
नहीं कि वह किसी निश्चित तिथि तक उसे पास कर दें। संसद को पूरक 
बजट भी पास करने का अधिकार है; यह उस दशा में किया जायगां, जब 
सरकार पर कोई असामयिक खच आ पड़े, या सरकार को किसी विशेष 
कारणवश धन की कमी पड़ जाय । बजट पास होने के पश्चात्‌ नियंत्रक 
महालेखा-परीक्षक ( कंदरोलर आडीटर-जनरल ) का काम यह देखना 
होगा कि खे बजट में स्वीकृत योजना के अनुसारहोता है या नहीं । 

भा० शा० ६३ 
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नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक--नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की नियुक्ति 
राष्ट्रपति करेगा । वह अपने पद से केवल उसी रीति ओर उन्हीं कारणों 
से हटाया जा सकेगा, जिस रीति और जिन कारणों से उच्चतम न्यायाधीश 
हटाया जा सकता है। उसका वेतन तथा सेवा की शर्ते संसद निश्चय 
करेगी ओर इस निश्चय से पूर्व उसे ४०००) मासिक वेतन दिया जायगा | 
उसके कार्यकाल में, उसके वेतन तथा भत्ते आदि में कोई कमी न की जा 
सकेगी | संघ ओर राज्यों के हिसाब को ऐसे रूप में रखा जायगा, 
जैसा कि भारत का नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, 
निश्चित करेगा | 


(४) संविधान में संशोधन---संविधान में संशोधन सम्बन्धी 
विधेयक संसद के किसी मी सदन म॑ प्रस्तावित किया जा सकेगा । यदि यह 
विधेयक दोनों सदनों के सदस्यों के बहुमत एवं उपस्थित सदस्यों में दो- 
तिहाई से अधिक सदस्यों द्वारा पास हो जाता है ओर राष्ट्रपति की स्वीक्रति 
मिल जाती है तो विधेयक के अनुसार संविधान में परिबतन हो जायगा। 
स्वायत्त राज्यों के अधिकारों के क्षेत्र से सम्बन्धित विषयों में संविधान में 
परिवर्तन करने के पूर्व, उन राज्यों के विधान-मंडलों की स्वीकृति आवश्यक 
होगी | इस सम्बन्ध में विशेष अन्यत्र लिखा गया है । 

भारतीय संसद की विशेषताएँ 

संसद की प्चुता--मारतीय संघ की संध्द्‌ पूर्ण प्रभुता-सम्पन्न है। 
बाह्य रूप से इसकी प्रभ्भुता ( सावरेन्टी ) असीमित है, अर्थात्‌ किसी 
बाहर की शक्ति का इस पर कोई दबाव या ग्रभाव नहीं है, परन्तु आन्तरिक 
रूप से इसकी प्रभुता राज्यों के अधिकार द्वारा सीमित है जैसा कि संघा- 
व्मक पद्धति वाले अन्य देशों में है। प्रत्येक संघात्मक संविधान में केन्द्र 
ओर राज्यों के अधिकार बंटे रहते हैं ! न्यायपालिका इस बात का नियंत्रण 
करती है कि केन्र ओर राज्य एक दूसरे के अधिकारों में हस्तक्षेप न करें। 
भारतीय संविधान में भी यही सिद्धान्त अपनाया गया है। 


संसद या पालिमेंट श्ध्फू 


राज्य-परिषदर के अधिकार--राज्यपरिषद को लोकसभा के. 
मुकाबले में बहुत कम अधिकार प्रदान किए, गए हैं। साधारण विधि 
बनाने में राज्यपरिद अधिक-्से-अधिक छः माह तक विधेयक की स्वीकृति 
रोक सकती है। इसके पश्चात्‌ विधेयक संयुक्त अधिवेशन में भेजा 
जायगा, जहाँ लोकसमा के सदस्यों की संख्या दूनी होगी और विधेयक 
आसानी से स्वीकृत हो जायगा । इस प्रकार किसी भी विधेयक को विधि 
का रूप देना लोकसभा के हाथ में है । 


वित्त ओर धन सम्बन्धी मामलों में राज्यपरिषद्‌ के अधिकार अत्यन्त 
सीमित हैं | अनुदान की मांग करने का तो राज्यपरिषद्‌ को कोई अधिकार 
है ही नहीं, ओर धन सम्बन्धी विधेयक उसमें प्रथम बार प्रस्तावित नहीं 
किये जा सकते । घन सम्बन्धी विधेयकों पर उसकी सिफारिशों को मानना 
न मानना लोकसभा की इच्छा पर है, इस प्रकार राज्य-परिषद राज्य के व्यय 
पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकती। आशिक बिलों की स्वीकृति में वह 
केवल १४ दिन की देर कर सकती है । 


राज्यपरिषद को कम अधिकार श्रदान करना इस दृष्टि से न्याय सद्भधत 
भी है कि सिद्धान्ततः लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है ओर 
राज्यपरिषद राज्यों का। यह उचित ही है कि राष्ट्र के प्रतिनिधियों का 
ग्रधिकार सर्वोच्च रहे ओर वित्त एवं घन सम्बन्धी विषय उनके नियंत्रण 


में रहें । 


राष्ट्रपति का निषेधाधिकार--संसार के प्रमुख संविधानों में काय- 
पालिका के प्रधान को यह अधिकार रहता है कि वह विधान-मंडल द्वारा 
स्वीकृत विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान न करे | यह वैधानक प्रधान का 
निषेधाधिकार कहा जाता है। भारत में मी राष्ट्रपति को यह निषेघाधिकार 
संविधान द्वारा प्रदान किया गया है, परन्तु यहाँ निषेघाधिकार एक प्रकार 
से किसी विधेयक को स्थगित करने का ही अधिकार है, क्योंकि राष्ट्रपति 
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की स्वीकृति न मिलने पर संसद उसे साधारण बहुमत से फिर स्वीकार कर 
सकती है ओर इस बार राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही होंगे । 


साधारण दृष्टि से देसने पर यह उचित प्रतीत नहीं होता कि संपूरण 
राष्ट्र के प्रतिनिधियों द्वारा स्वीकृत विधेयक को राष्ट्रपति अस्वीकार करदे, 
परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर राष्ट्रपति को यह अधिकार देना 
न्याय-संगत है। एक तो राष्ट्रपति भी देश की जनता द्वारा निर्वाचित 
है; दूसरे, किसी समय संसद अपने निणय में गलती कर स+ती है और 
राष्ट्रपति अपने निषेघाधिकार द्वार संसद को फिर विचार करने का मौका 
देता है, इस से संसद अपनी भूल का सुधार कर सकती है। इससे 
संसद के अधिकारों में कमी नहीं आती, क्‍योंकि उसे राष्ट्रपति की सिफा- 
रिश को मानने या न मानने का अधिकार है; वह चाहे तो विधेयक को 
दूसरी बार पास करके राष्ट्रपति की सिफारिश का प्रभाव रद कर 
सकती है । 


संसद ओर न्यायपालिका--न्यापलिका को अ्रधिकार है कि घह 
संतद द्वारा निर्मित किसी विधि को संविधान के अनरूप न होने के 
कारण अवैधानिक करार दे ओर उसके प्रभाव को सर्वथा समाप्त करदे । 
नागरिकों के अवबिकारों की रक्षा की दृष्टि से न्वायपालिका का यह अधिकार 
- बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अधिकार के द्वारा न्यायपालिका कार्यथालिका 
की स्वेच्छाचारिण पर नियंत्रण रख सकेगी, अन्यथा कायपालिका संसद में 
अपना बहुमत होने के बल पर चाहे जो विधि बनाकर नागरिकों की 
स्वतन्त्रता का अपहरण कर सकती है | 


संसद ओर कायपालिका--संसद्‌ और कार्यपालिका का सम्बन्ध 
इतना घनिष्ट है. कि एक के वगैर दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। 
राष्ट्रपति एक ओर कार्यपालिका का प्रधान है दूसरी ओर ससद का अंग भी । 
मन्त्रिपरिषद के सदस्य कायपालिका के सदस्य हैं, तो संसद के नेता भी | 
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मन्त्रिपरिषद कानूनी तौर पर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है किन्तु 
उसका वास्तविक उत्तरदायित्व संसद के ही प्रति है। संसद के विश्वास 
के अभाव में मन्त्रिपरिषद एक क्षण नहीं रह सकती । संकटकालीन स्थिति 
में छः सप्ताह के उपरान्त अध्यादेशों की स्वीकृति भी संसद से लेना 
आवश्यक है । राष्ट्रपति अपने अधिकारों का कभी दुरुपयोग न करे, इसके 
लिए उस पर महामियोग लगा कर उसे अपदस्थ करने का अधिकार भी 
संसद को ही है। 


संसद कायपालिका पर नियंत्रण अवश्य रखेगी किन्तु उसका यह 
अर्थ नहीं है कि उस के सम्मुख मन्त्रिपरिषद्‌ का कोई महत्व ही नहीं 
है। व्यवहारिक राजनीति में तो संसद के बहुमत दल के नेता ही मन्त्रि- 
परिष८ के सदस्य होते है; वे संसद की रुचि ओर मत के निमांता भी होते 
हैं। अपने पद के प्रभाव ओर शक्ति के कारण वे संसद के सदस्यों 
को ही नहीं, देश की जनता को भी प्रभावित करने में समथ होते हैं । 
जब कभी मन्त्रिपरिषद ऐसा अनुभव करे कि उसे संसद का समर्थन 
प्राप्त नहीं है किन्तु जनता का समथन प्राप्त है तो वह राष्ट्रपति को लोक- 
सभा भन्ग करने का परामश दे सकती है; ओर राष्ट्रपति लोकसभा 
' को भज्ग करके-नये निर्वांचन करा सकता है। यद्यपि ससद को वित्त ओर 
घन सम्बन्धी विषयों का नियंत्रण करने का अधिकार है, व्यवहार में इन 

विषयों का भी नियत्रण मन्न्रिपन्‍्षिद करती है । 

आज कल राज्य का कार्यक्षेत्र इतना विशाल हो गया है कि ससद्‌ 
के साधारण सदस्यों को बहुत सी बातों के लिए, मन्त्रियों पर ही निर्भर _ 
रहना पड़ता है। जब तक मन्त्रिपरिषद्‌ का संसद में बहुमत रहता है, 
वह अवाध रूप से ( नये निर्वाचन तक ) शासन करती रहती है | 


सोलहवाँ अध्याय 


उच्चतम न्यायालय 


इस न्यायालय की शक्ति ओर अधिकार-ज्षेत्र राष्ट्र-मंडल 
के किसी भी देश के सर्वोच्च न्यायालय तथा अमरीका के जदच्चतम 
न्यायालय से अधिक विस्तृत हैं 
श्री सीतलबाड़ (एटा्नी जनरत्न) 
उच्चतम न्यायालय की स्थापनो--उच्चतम न्यायालय संघा- 
त्मक सरकार का आवश्यक अंग है। इसका प्रमुख कारय संविधान की 
अधिकार-पूर्ण व्याख्या करना एवं राज्यों ओर केन्द्रों के अधिकारों सम्बन्धी 
भगड़ों का निपटारा करना है | पहले बताया जा चुका है कि भारतीय 
संविधान में राज्यों ओर केन्द्र के अधिकारों एवं कार्य-च्षेत्र की अलग- 
अलग सूची है, ओर प्रत्येक को अवने क्षेत्र में कार्य करने की स्वतंत्रता 
है। इसके अतिरिक्त समवर्ती सूची के विषयों में दोनों का अधिकार 
है। कोई एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण या हरण “न करे, इस 
व्यवस्था के लिए. उच्चतम न्यायालय की - स्थापना की गई है । यह सब 
प्रकार फे मामलों में अपील का अंतिम न्यायालय है | इसके अतिरिक्त 
यह नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक, राष्ट्रपति का परामशंदाता और 
संविधान का संरक्षक है | 
पहले की स्थिति--यहाँ यह जान लेना उपयोगी होगा 
कि इस न्यायालय की स्थापना से पूर्व क्या स्थिति थी। सन्‌ १६३५ को 
संविधान के अनुसार यहां संघीय न्यायालय की स्थापना का निश्चय किया 
गया था । उससे पहले सारे भारत का कोई एक न्यायालय नहीं था, प्रान्तों 
में अलग-अलग उच्च न्यायालय थे | उनके निर्णयों की अपील इंगलेंड 


उच्चतम न्यायालप श्ह्ः 


की प्रिवी कोंसिल (की जूडिशल कमेटी) में होती थी। सन्‌ १६३५४ के 
संविधान से यहां १६३७ में जो संघीय न्यायालय बना, उसके अधिकार 
यथेष्ट विस्तृत न थे | वह न्यायालय यहां के किसी केद्रीय या प्रान्तीय कानून 
को, यदि वह संविधान की धाराश्रों के विरुद्ध होता, गैर-कानूनी नहीं ठहरा 
सकता था, क्योंकि ब्रिटिश पार्लिमेंट कोई भी ऐसा काननु बना सकती थी, 
जो १६३५ के संविधान को ही बदल दे | फिर, भारत का गवनर-जनरल 
किन बातों में अपने विवेकानुसार कार्य करे, इसका निणुय संघीय न्याया« 
नहीं, वरन्‌ स्वयं गवनर-जनरल ही कर सकता था। इसके अतिरिक्त 
संघीय न्यायालय भारत का अन्तिम न्यायालय नहीं था; इसके 
निर्णयों की अपील प्रिवी कौंसिल में होती थी, और प्रिवी कॉंसिल का यह 
अधिकार कानूनी ही नहीं, वास्तविक था। 


उच्चतम न्यायालय का संगठन---अब नये संविध।न के अनु- 

सार सारे भारत के लिये एक उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम को) होगा । 
इसमें एक मुख्य न्यायाधिपति (चीफ जस्टिस) और सात न्यायाधीश 
(जज) होंगे | संसद विधि द्वारा उपरोक्त संख्या में दृद्धि कर सकती है। 
न्यायाधिपति ओर अन्य न्यायाधीशो की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा; इस कार्य 
में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के मुख्य न्यायालयों के ऐसे 
न्यायाधीशों का जिन्हें वह उचित सममझेगा, परामश लेगा। सुख्य 
न्यायाधिपति को छोड़कर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति मुख्य 
न्यायाधिपति का परामश अवश्य लेगा । | 
यह न्यायालय देहली में होगा; या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में ' 
होगा, जो चीफ-जस्टिस राष्ट्रपति की रजामन्दी से निश्चित करे । 


न्यायाधीशों की योग्यता--उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 
होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ होना आवश्यक होगा--- 
१---वह भारत का नागरिक हो । 
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२--वह कम से कम पांच वर्ष किसी उच्चन्यायालय ( हाईकोट ) का 
न्यायाधीश रह चुका हो, या 

३--उसने कम से कम १० वर्ष तक उच्चन्यायालय में वकालत 
की हो, या * 

(४) वह राष्ट्रपति के विचार से प्रसिद्ध विधिवेता (कानून-जशञाता) हो | 


लि. 


(५) वह ६४ वर्ष से कम आयु का हो । 


वेतन ओर भत्ता---प्रधान नन्‍्यायाधिपति ( चीफ जस्टिस ) को 
५,००० रु० और अन्य न्यायाधीशों को ४,००० रु० मासिक वेतन तथा 
निर्धारित भत्ता मिलिगा । उनके वेतन ओर भत्ते में संसद ( पार्लिमेंट ) 
कानून बना कर समय-समय पर पणिव्तेन कर सकेगी, परन्तु किसी 
न्यायाधीश की नियुक्ति के पश्चात्‌ उसके वेतन या अधिकार आदि में 
कोई कमी नहीं की जायगी | 


कार्यकारी मुख्य न्यायाधरिपति---जत्र मुख्य न्यायाघिपति 
का पद रिक्त होगा, या जब वह अनुपस्थिति आदि के कारण कार्य न 
कर सकेगा, तब उसका कार न्यायालय का वह न्यायाधीश करेगा, जिसे 
राष्ट्रपति इसके लिए नियुक्त करे। 

विशेष प्रयोजन के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति-- 
यद्‌ किसी समय उच्चतम न्याथालय के कार्य के लिए. न्यायाधीशों की 
अपेक्तित ( गण-पूरक ) संख्य न हो तो मुख्य न्यायात्रिपति किसी 
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय की बैठकों के 
न्यायाधीश का वह काम करने के लिए नियुक्त कर सकता है। ऐसा 
करने से पूर्व मुख्य न्‍्यायाधिपति इसके लिए. रशष्ट्रपति की सहमति प्राप्त 
करेगा ओर उक्त उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मंत्रणा करेगा | 
जिस न्यायाधीश की इस प्रकार नियुक्ति होगी, उसे अपने इस कार्य के 
लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अधिकार आदि होंगे । 
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मुख्य न्यायाधिपति उच्चतम न्यायालय ओर संघ-न्यायालय के निब्वति- 
प्राप्त न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय का काम करने के लिए, उनकी 
स्वीकृति से, नियुक्त कर सकेगा | 
न्यायाधीशों की शपथ---जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का 
न्यायाधीश नियुक्त किया जायगा, वह अपना पद अहण करने से पूर्व 
राष्ट्रपति के सामने, या राष्ट्रपति द्वारा निश्चित किए हुए, दूसरे आदमी 
के सामने, इस प्रकार की प्रतिशा करेगा, ओर इस पर हस्ताक्षर करेगा-- 
“मैं ( नाम )--ईश्वर की शपथ लेता हूँ. ( या गम्मीरता पूर्वक प्रतिश 
करता हूँ ) कि में कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची 
भक्ति रखूँंगा और अपनी परी योग्यता, जानकारी और बिवेक से ठीक- 
ठीक ओर वफादारी के साथ बिना ग्रीति या दप के अपने पद के कर्तव्यों 
को प्रा करूंगा ओर संविधान और काबूतों का मान बनाए रखुगा ।” 


न्यायाधीशों का कार्य-काल---प्रत्येक न्यायाधीश ६४ वर्ष 
की उम्र तक अपने पद पर रहेगा, पर वह चाहे तो इससे पे 
राष्ट्रपति के पास लिखित त्यागपत्र भेजकर अपना पद छोड़ सकता है| 
उसे उसके पद से तभी हयाया जा सकता है, जब कि पार्लिमेंट की 
दोनों सभाएँ एक ही अधिवेशन में उसके हटाए जाने का ऐसा निवैदन- 
पत्र रखें कि उसमें दुराचार या असमथंता का दोष प्रमाणित हो चुका 
है, ओर उस निवेदन-पत्र का, उपस्थित ओर मत देने वाले कम से कम 
दो-तिहाई सदस्य समर्थन करें, ओर इसके बाद राष्ट्रपति उसे हटाए जाने 
की आज्ञा दें | 
जो व्यक्ति उच्चतम न्यायाल्षय का न्यायाधीश रह चुका है, वह भारत 
के किसी न्यायालय में वकालत या अन्य कार्य नहीं कर सकेगा | 


न्यायालय के अधिकार-क्ष तू--श्स न्यायालय के दो 
प्रकार के अधिकास्त्षेत्र हैं :--प्रारम्मिक, अपील सम्बन्धी | 
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१--नीचे लिखे ऐसे मामलों का विचार करना उच्चतम न्यायालय 
का प्रारम्भिक ( आरिजिनल ) अधिकारुत्षेत्र होगा, ओर इसके सिवा किसी 
दूसरे न्यायालय का न होगा+--(क) जो भारत सरकार और एक या 
अधिक राज्यों में हो; या (ख) जिसमे एक ओर भारत-सरकार ओर एक 
या अधिक राज्य हों, ओर दूसरी ओर एक या अधिक राज्य हों; या (ग) 
जो दो या अ्रधिक राज्यों में हो। यह अधिकार उस दशा में ओर उसी 
सीमा तक होगा, जब उस मामले में कोई ऐसा प्रश्न उठता हो, जिस पर 
किसी कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर हो। ली 

२--उच्चतम न्यायालय को राज्यों के हाइकोर्टो ( उच्चन्याया- 
लयों ) की तीन प्रकार की अपीलें सुनने का अधिकार है--( क ) 
संवैधानिक, (ख) दीवानी, ओर (ग) फोजदारी । 

(क) संवैधानिक मामले में उच्च न्यायालय के फैसलों की अपील 
तभी हो सकेगी, जब उच्च न्यायालय इस बात का प्रमाणपत्र दे दे कि 
इस मामले में संविधान की व्याख्या से सम्बन्धित कोई सारभूत कानूनी 
प्रश्न विचारणीय है। जहाँ उच्च न्यायालय ने ऐसा प्रमाणपत्र न दिया 
हो, वहाँ यदि उच्चतम न्यायालय का समाधान हो जाय तो वह भी उक्त 
प्रमाणपत्र दे सकता है। 

(ख) किसी दीवानी मामले में उच्च न्यायालय के निणय के विरुद्ध 
उच्चतम न्यायालय में अपील तभी की जा सकेगी, जब कि उच्च न्यायालय 
यह प्रमाणपत्र दे दे कि उस मामले की धन-राशी या मूल्य बींस हजार 
रुपये से कप नहीं है, या वह मामला उच्चतम न्यायालय के सामने अपील 
करने योग्य है | 

(ग) फोजदारी मामलों में उच्च न्यायालयों के निरणयों के विरुद्ध 
अपील ऐसी दशा में होंगी, जब नीचे की अदालत ने किसी अपराधी की 
रिहई की आज्ञा दी हो, और उच्च न्यायालय ने उस आज्ञा को रद्द करके 
मृत्यु-दए्ड का आदेश दिया हो, या जब उच्च न्यायालय ने अपने अधीन 
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वि 


न्यायालय से किसी मामले को परीक्षण के लिए ,अपने पास मंगा 
लिया हो, ओर उसमें अपराधी को मृत्यु-दश्ड की आशा दी हो, अथवा 
उच्च न्यायालय वह प्रमाणपत्र देदे कि मामला उच्चतम न्यायालय के 
सामने अपील करने लायक है। 


उच्चतम न्यायालय स्वयं अपनी ओर से भी, फोजी न्यायालयों को 
छोड़कर, किसी भी न्यायालय के निणय के विरुद्ध अपील करने की विशेष 
अनुमति दे सकता है। संघ सूची के विषयों में से किसी के बारे में 
उच्चतम न्यायालय को ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे, जैसे संसद विधि द्वारा 
प्रदान करे । 

इन अधिकारों के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों की 
रक्षा के लिए आवश्यक निर्देश, आदेश या लेख प्रयोग करने का श्रधिकार 
है | इसके अतिरिक्त अन्य मामलों में भी संसद उच्चतम न्यायालय को 
उपयु क्त लेख निकालने का अधिकार प्रदान कर सकती है । 

उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के भीतर सब न्यायालयों 
पर लागू होगी। अपने अधिकार के प्रयोग में उच्चतम न्यायालय ऐसे 
आदेश दे सकेगा, जिससे उसके सामने पेश किए हुए मालले पर प्ण 
प्रकाश पड़े; ओर उसे अपना न्याय-कार्य सम्पादन करने में सुविधा हो। 
इस सम्बन्ध में वह किसी व्यक्ति को हाजिर कराने का या किन्हीं दस्ता- 
बेजों को प्रगट करने आदि का आदेश दे सकेगा । 


अधिकार-श्षेत्र की वृद्धि----उच्चतम न्यायालय को भारतीय 
संघ सम्बन्धी विषयों के ऐसे अधिकार भी होंगे, जो घंसद्‌ उसे कानून 
बनाकर प्रदान करे। अगर भारत सरकार ओर कोई राज्य आपस में 
समभौता करके किसी विषय के सम्बन्ध में कुछ ओर अधिकार देदे 
ओर संसद उसके सम्बन्ध में आवश्यक कानून बनादे तो .उच्चतम न्याया- 
लय को वह अधिकार भी प्राप्त होगा | संसद कानून दारा सर्वोच न्यायालय 
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को ऐसे पूरक अधिकार दे सकती है, जो इस विधान के किसी नियम से 
ग्रधंगत न हों ओर जिनको प्राप्त करके उच्चतम न्यायालय अपना कार्य 
ओर अच्छी तरह कर सके | 


राष्ट्रपति को परामश देने का कार्य---उच्चतम न्यायालय 
_ का कतंब्य होगा कि जब राष्ट्रपति विधि अथवा तथ्य सम्बन्धी प्रश्न पर 
उससे सलाह माँगे तो वह उस पर अपनी राय दे। संविधाम में यह 
स्पष्ट नहीं किया है कि राष्ट्रपति को वह सलाह माननी पड़ेगी अथवा नहीं । 
उसकी शब्दावली से यही अर्थ निकलता है कि उसे मानना या न 
मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्मर होगा । 


उच्चतम न्यायालय के नियम आइदि----उच्चतम न्यायालय 
को अपने कार्य-प्रणाली ओर प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों को बनाने का 
स्वयं अधिकार है, परन्तु उन नियमों के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति 
आवश्यक है | 


संविधान के किसी भाग की व्याख्या करने के लिए अथवा राष्ट्रपति 
दायरा उच्चतम न्यायालय से परामश मांगे जाने पर कम से कम पॉँच 
न्यायाधीश उपरोक्त प्रश्नों पर निर्णय देने के लिए बैठेंगे। यह न्यायालय 
न्यायाधीशों के बहुमत से निर्शंय देगा और निर्णय खुले न्यायालय में 
दिया जायगा। यदि किसी न्यायाधीश का मत बहुमत से भिन्न है तो 
उसे अलग से अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है। 


उच्चतम न्यायालय के पदाधिकारियों ओर सेवकों की नियुक्तियाँ करने 
तथा उनकी सेवा की शर्तों के नियम बनाने का कार्य भारत का मुख्य 
न्यायाधिपति अथवा उसके द्वारा निर्देशित उस न्यायालय का अन्य न्याया- 
घीश या पदाधिकारी करेगा। परन्तु राष्ट्रपति यह नियम बना संकेगा कि 
कोई व्यक्ति जो पहिले न्यायालय में लगा हुआ नहीं है, न्यायालय के 


उच्चतम न्यायालय २०३४, 


किसी पद पर, सल्जभु-लोकसेवा-आयोग के परामश बिना, “नियुक्त न किया 
जायगा | 

न्यायालय सम्बन्धी खर्च ओर आमदनी---उच्चतम 
न्यायालय के अधिकारियों और नौकरों को दी जाने वाली वेतन, भत्ता 
या पेन्शन को मुख्य न्यायाधिपति, राष्ट्रपति से परामर्श करके निश्चित 
करेगा | यह सब खर्च तथा न्यायालय का प्रबन्ध-व्यय स'घ सरकार की 
आय से, अनिवार्य.रूप से, दिया जायगा | ( इस पर संसद की स्वीकृति 
नहीं ली जायगी )। न्यायालय को फीस तथा अन्य मदों से जो आय 
होगी, वह भारतीय संघ की आय में सम्मिलित होगी | 

विशेष वेक्तव्य---भारत के उच्चतम न्यायालय को संसार के 
समस्त उच्चतम न्यायालयों से अधिक अधिकार प्रदान किये गए हैं। 
संविधान की व्याख्या के अतिरिक्त, यहांदीवानी तथा फोजदारी मामलों 
में भी अन्तिम अपील का न्यायालय है। इसकी यह विशेषता अच्छी 
तरह तब मालूम होती हैं, जब हम यह ध्यान में रखें कि अमरीका का 
सर्वोच्च न्यायालय केवल अमरीकी विधान का संरक्षक है; जहाँ तक दीवानी 
ओर फोजदारी मामलों का सम्बन्ध है, वहाँ के राज्यों के हाईकोर्यों का 
निर्णंय ही अन्तिम समझा जाता है। अमरीका में जिस प्रकार द्वेघ-न्याय 
प्रणाली है, बेंसी भारत में. नहीं है। यहाँ देश भर का सब प्रकार के 
मामलों में एक ही उच्चतम और अन्तिम न्यायालय है | 

पहले कह्य जा चुका है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना से पू्व 

भारत के लिए अपील की अन्तिम अदालत प्रिवी कॉसिल थी, अब वह 
बात नहीं रहीं। उसके साथ हमारे सम्बन्ध समासत हो गये हैं, किन्तु उसके 
पिछलों फैसलों की नजीरे इस न्यायालय के भावी निणुयों पर अवश्य ही 
प्रभाव डालेंगी, क्योंकि हमारी विधि-प्रणाली या कानून-पद्धति का मूल 
इंगलेड की विधि-प्रणाली है। 


सतरहवाँ भाग 
संघ का राज्य-स्ेत्र 


“देश की एकता को सुरक्षित रखे बिना उसकी स्वाधीनता | 
सुरक्षित नहीं रह सकती। इसलिए पाँच सौ ऊपर, भोतरी 
पाकिस्तानों' की विभीषिका को समाप्त करना अनिवायें था। 
भारतीय रियासतों का एकीकरण एक अपूर्वे अहिन्सक 
क्रान्ति है।? 


भारत के राजनैतिक भाग; स्वतंत्रता से पूषव--भारत के 
खतंत्र होने से पहले, शासन की दृष्टि से इस देश के मुख्य दो तरह के 
भाग थे--प्रान्त और राज्य | प्रान्तों के दो भेद थे--गवनरों के प्रान्त 
ओर चीफ़-कमिश्नरों के प्रान्त | इनमें से चीफ़-कमिश्नरों के प्रान्तों का 
शासन केन्द्रीय सरकार के आदेशों द्वारा होता था, ओर इनके लिए 
कानून भी केन्द्रीय विधान-मंडल ही बनाता था। गवनरों के प्रान्त बहुत 
कुछ स्वायत्त थे, ओर उनके लिए, कानून वहाँ के ही विधान-मंडल बनाते 
थे । इस प्रकार सब प्रान्तों में शासन एक ही तरह का नहीं था। देशी 
श्ज्यों का शासन अलग ही ढंग का था। यत्रपि उनमें कोई-कोई अच्छा 
प्रगतिशील भी था, साधारण तौर पर उनमें लोकसत्ता या प्रजातंत्र की 
भावना बहुत कमर थी। निदान; स्वाधीन होने से पूर्व भारत के विविध 
भागों में जुदा-जुदा प्रकार की शासनपद्धति प्रचलित थी। » फिर, सैकड़ों 
देशी राज्य जनसंख्या, क्षेत्रफल ओर आय की दृष्टि से इतने छोटे थे कि 
उनका अलग-अलग शासन हो ही नहीं सकता था ओर वे देश के शक्ति- 
संगठन में भयंकर रूप से बाधक थीं । 
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रियासतों का पुनस्संगठन--भारत के स्वाधीन होने पर 

इसके विविध भागों के शासन में एकरूपता लाने का प्रयल्ल किया गया। 
पहले जो गवनरों ओर चीफ-कमिश्नरों के प्रान्त थे, उन्हें तो उसी रूप में 
राज्यों में परिणत कर दिया गया। देशी राज्यों के सम्बन्ध में मारी परिवर्तन 
हुआ | सैकड़ों छोटी-छोटी रियासतें तो निकय्वर्ती प्रान्तों में विल्लीन हो 
गई, कुछ के संघ बने, ओर तीन रियासतें स्वतंत्र इकाई के रूप में रहीं । 
जो रियासत प्रान्तों में विलीन नहीं हुईं, वे या तो स्वायत्तशासी राज्य बनीं 
या केन्द्र द्वाय शासित होने लगीं। इस परिवतेन की गुरुता नीचे दिए 
अंकों से स्पष्ट हो जायगी ४--- 

२३१६ रियासत [ ज्षेत्रटल १५०८,७१६ वर्गमील, और जनसंख्या 
१,६१,५८,००० | प्रान्तों में विलीन हो गयीं । 

६१ रियासते [ क्षेत्रफल ४७०४ वर्गमील, ओर जनसंख्या 
६६,२५,००० | केन्द्र द्वारा शासित क्षेत्रों में सम्मिलित की गयीं। 

२७५ रियासते [ क्षेत्रफल २,१४,४५४० वर्गमील, ओर जनसंख्या 
३,४७,००,००० | राज्य-संघों में मिलायी गयीं । 

इस प्रकार ४५२ रियासत: सम्मिलित हो गयीं। तीन रियासतें-- 
हैदराबाद, मैसूर ओर जम्मू-कश्मीर अलग-अलग हकाई रहीं। उत्तर 
पूर्व की खासी पहाड़ी स्थासतों को मिलाकर आसाम का एक अलग 
स्वायत्त जिला बना दिया गया। इस योजना के फल-स्वरूप साढ़े पांच सो 
से अधिक रियासते केवल १४ संगठनों में वंध गयीं । 

राज्यों का निजी खच--राजाओं की व्यक्तिगत सम्पत्ति निश्चित कर 
दी गयी | खजाने उत्तराधिकारी सरकारों को दे दिए. गए। राजाओं को 
केवल निजी खर्च के लिए निर्धारित धन मिलने की गारंटी दी गई | उसकी 
रकम इस दर पर ठहरायी गई :-- राज्य की ओसत वार्षिक आय के प्रथम 
लाख पर १५ प्रतिशत, २ से ५ लाख तक १० प्रतिशत, तथा उसके ऊपर 
७॥ प्रतिशत | व्यक्तिगत खर्च के लिए प्रायः अधिकसे-अधिक १० लाख 
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रु० तक दिया गया है। केवल कुछ बड़े राज्यों में धन इस से अधिक 
निर्धारित किया गया है; वह केवल वर्तमान शासक को दिया जायगा। 
आगामी पीढ़ी में कोई शासक १० लाख रु० से अधिक व्यक्तिगत खर्च 
के लिए. नहीं पाएगा | इस व्यक्तिगत ख् में शासक, उसके परिवार के 
निवास-स्थान सम्बन्धी और विवाह तथा अन्य संस्कारों के खच भी 
सम्मिलित हैं । 

राजाओं को निजी खच के लिए. जो धन मिल रहा है, इसकी कुल 
रकम ४, ६९, ७३, ५४३४ रू० वार्षिक होगी । क्योंकि भविष्य में किसी राजा 
के उत्तराधिकारी को दस लाख रु० से अधिक नहीं मिलेगा, अन्त में यह 
राशी हे,८ ६.६८, ५३५ रु० रह जायगी । स्मरण रहे कि १५ अगस्त 
१६४७ से पहले राजाओं का निजी खर्च लगभग २५४ करोड़ रु० हो जाता 
या, जिसमें उनके परिवारों का तथा विबाह शादी आदि का खर्च 
शामिल नहीं था ! इस प्रकार रियासतों के प्रादेशिक तथा आर्थिक एकी- 
करण से राजाओं के निजी खर्च की रकम पहले का छुटा भाग रह 
गयी। इसके अतिरिक्त उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृद हो गई । उदाहरण 
के लिए सौराष्ट्र संघ कों १४ करोड़ रु० बचत के मिले, ओर गवालियर 
नरेश ने कुछ ऐसी राशी संघ को सौंप दी, जिसके व्याज से राजाओं के 
निजी व्यय का खासा भाग निकल सकता है । 


रियासती विभाग ने यह काम जल्दी और होश्यारी से निपटा दिया, 
इसके लिए वह प्रशंसा का अ्रधिकारी है । परन्तु इस का दूसरा भी पहलू 
है। रियासती कायकर्ताओं को इस विषय में अपना मत सूचित करने का 
अवसर नहीं दिया गया, इससे उन्हें असंतोष होना स्वाभाविक है | 
अवश्य ही यह कुछ अजीब बात है कि राजाओं को निजी खच के 
लिए, लाखों रुपए. प्रति वर्ष मिलें ओर उनके पास कई-कई महल, हाथी, 
मोटर आदि शान-शोकत ओर विलासिता का सामान रहे, जब कि अनेक 
साधारण नागरिकों को दिन भर मेहनत करके भी रोजाना जरूरतें पूरी करने 
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( गवर्नर ) कहा जायगा | ये राज्य स्वायत्त ( अपना शासन स्वयं करने- 
वाले ) हैं| इनकी कायपालिका शक्ति वास्तव में मन्त्रिपरिषद्‌ में निहित 
होगी; जो विधान-मंडल के प्रति उत्तरदायी होगी | ये राज्य निम्नलिखित 
है -- क्‍ 

[१ ] आसाम, [२ ] पश्चिमी बद्भाल, [ हे | बिहार, [४] 
बम्त्रई, | ५ | मद्रास, [ ६ | उड़ीसा, [ ७ | पंजाब, [ 5 ] मध्य प्रदेश 
ओर [ ६ ] उत्तर प्रदेश | इनमें से अन्तिम तीन को पहले क्रमशः पूर्वी 
पंजाब, मध्यप्रान्त ओर बरार, तथा संयुक्रप्रान्त कहा जाता था । 


२-ख बे के राज्य --इन राज्यों में देशी रियासतें या उनके 
संघ सम्मिलित हैं। इनके प्रधान शासकों को राजप्रमुख कहा जाता है, 
ओर उनकी सहायता के लिए, मन्त्रिपरिषदें हैं, जेसे कि का वर्ग के 
राज्यों में है। इनमें अद्धरेजों के शासन-काल में प्रजातंत्रीय आधार 
पर विधान-सभाएँ तथा अन्य संस्थाएं नहीं थीं; जनता को लोकतंत्रात्मक 
शासन का अनुभव नहीं हुआ । यहाँ शासन-प्रबन्ध में राजा की इच्छा 
ही कानून थी । यही कारण है कि इनमें से कई एक में जो मन्त्रिपरिषदे 
बनायी गयीं, वे व्यवध्थित रूप से काम नहीं कर पायी । यद्यपि ये राज्य 
आगामी निर्वाचन ( सन्‌ १९५१ ) के बाद स्वायत्त होंगे, संविधान में यह 
व्यवस्था की गयी है कि दस वर्ष तक, या उस अवधि तक जो संसद निर्धा- 
रित करे, इन राज्यों की सरकारों का केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रण होगा । 

ये राज्य निम्नलिखित हैं :-[ १ ] हैदराबाद [२] जम्मू और : 
कश्मीर [ हे ] मैसूर [ ४ | मध्य भारत [ ५ ] पटियाला तथा पंजाब- 
राज्य-संघ [ ६ ] राजस्थान [७ ] सोराष्ट्र [5८] त्रावनकोर-कोचीन । 
आगे इन राज्यों के बारे में कुछ आवश्यक बातें बतायी जाती हैं। 

हेदराबाद--आबादी (एक करोड़ बासट लाख ) के लिहाज 
से यह भारत की सब से बड़ी रियासत थी। यह सब से अण्कि धनवान 
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भी थी; यहाँ की वार्षिक आय सतरह करोड़ रुपए थी। इसकी आबादी 
के तीन हिस्से थे--आख्, महाराष्ट्र और कनाड़ी। शासक 'निजाम! 
कहलाता था । यहाँ साम्प्रदायिकता बहुत रही । रजाकारों ने यहाँ भयंकर 
आतंक स्थापित कर रखा था | उनकी गलत सलाह और प्रभाव के कारण 
निजाम ने कुछ समय भारतीय संत्र के प्रति विरोधी भाव रखा | वे एक 
स्वतंत्र राज्य का स्वप्त देखने लगे। आखिर, सितम्बर १६४८ में, 
भारत-सरकार ने मजबूर होकर यहां पुलिस-कार्यवाही की। रजाकारों की 
सत्ता छूटते ही निजाम ने भारतीय संघ की अधीनता स्वीकार करली | 
विद्रोही तत्वों को समाप्त करने और शान्ति-स्थापना के लिए कुछ समय 
यहाँ फीजी व्यवस्था की गयी । पीछे दिसम्बर १६४६ में यहाँ का शासन 
सिविल अधिकारियों को सोंप दिया गया | अब यहां अन्य राज्यों की तरह 
पालिमेंटरी लोकतंत्र की स्थापना होने वाली है, आम चुनावों के बाद तो 
हो ही जायगी | 


कश्मीर--कश्मीर की भौगोलिक स्थिति बड़े महत्व की है। इसकी 
' सीमा चीन, अफगानिस्तान और रूस आदि कई दूसरे राष्ट्रों के अलावा 
भारतीय संघ ओर पाकिस्तान दोनों से मिली हुईं है। पहले कहा जा चुका 
है कि यह राज्य मारतीय संघ में सम्मिलित है, पर पाकिस्तान इस पर 
दावा कर रहा है, उसने इसका कुछ हिस्सा दबा भी रखा है। काफी 
समय .बीत जाने पर भी संयुक्तराष्ट्र ने इस विषय को नहीं सुलमाया | 
अब बालिंग मताधिकार के आधार १२ निर्वाचित इस राज्य की विधान-सभा 
इसका विचार करेगी। चीन में कम्युनिस्ट राज्य कीं स्थापना हो जाने से 
कश्मीर का प्रश्न विश्वव्यापी होगया है। यद्यपि कश्मीर की आबादी 
( अड़तीस लाख ) में ८० फी सदी मुसलमान हैं, भारत की सव-धर्म- 
सममभाव की नीति, मारत-कश्मीर का घनिष्ठ आर्थिक सम्बन्ध, और कश्मीर 
नेताओं के दो-ाष्ट्र सिद्धान्त के घोर विरोधी होने के कारण कश्मीरी 
जनता का बहुमत भारत के ही पक्ष में निश्चित प्रतीत होता है। 
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“नये कश्मीर! का स्वप्त पूरा करने के लिए उन्नत और क्रान्तिकारी भूमि- 
सुधारों की योजना को अमल में लाया जा रहा है । 

मेसूर--यहाँ अंशत; उत्तरदायी शासनपद्धति बहुत समय से चली 
आयी है| यहाँ प्रतिनेधि सभा ( रेप्रेजटेटिव असेम्बली ) सन्‌ १८८१ में 
स्थापित हुई थी। यहाँ के विधान-मंडल में दो सदन हैं--प्रतिनिधि सभा 
ओर विधान-परिषद्‌ | अब यह भारतीय संघ की इकाई है | अगस्त १६४७ 
से इसके दीवान का पद हमेशा के लिए. उठा दिया गया ओर सत्ता प्रधान 
मंत्री को सोंप दी गयी। मैसूर अपने ओद्योगीकरण के लिए. भारत 
भर में प्रसिद्ध है। यहां सोने की जग-प्रसिद्ध खाने भी हैं । 

मध्यभारत--मध्यमारत अपनी भौगोलिक महत्ता ओर प्राकृतिक 
सोन्दर्य के लिए प्रसिद्ध है ओर सांस्कृतिक प्रव्ृत्तियों के लिए. इसका 
भारतीय इतिहास में विशेष स्थान रहा है। मध्यमारत-संघ का उद्घाटन 
श्८ मई १६४८ को गवालियर में हुंआ | राजस्थान की तरह यहाँ की मुख्य 
समस्या जागीरदारी प्रथा है। सत्ता-प्राप्ति के बाद यहाँ के कांग्रेसजनों में 
पदों की प्रातति के लिए शोचनीय मतभेद हो गए । भ्रष्टाचार के आरोपों से 
मंत्रिमंडल बहुत बदनाम हुआ । जांच हुई ओर तत्कालीन प्रधान मंत्री को 
त्यागपत्र देना पड़ा ।-संध की स्थायी राजधानी गवालियर हो या इन्दौर-- 
इस विषय को लेकर कायकर्ताओं में काफी खींचातानी हुई, और अब 
( दिसम्बर १६४० ) तक समस्या सुलभी नहीं है । उदार ओर व्यापक 
दृष्टिकोण की आवश्यकता है। द 

पटियाला तथा पंजाब-राज्य-संघ--इसे 'पेपम्ू)! भी कहते 
है। इसका उद्धावन १५ जुलाई १६४८ को हुआ | इसमें पटियाला 
कपूरथला, भोंद, फरीदकोट तथा कलसिया रियासतें सम्मिलित है | इस संघ 
के राजप्रमुख महाराजा पटियाला हैं । 

राजस्थान--इस संघ का निर्माण क्रमशः कई मंजिलों में हुआ है । 
पहले अलवर, धोलपुर, करोंली और भरतपुर ने मिल कर १८ मार्च 
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१६४८ को मत्स्य-संध बनाया | इन्हीं दिनों २१ मा १६४८ को कोटा, 
बून्दी, किशनगढ़, ड्रगरपुर, प्रतापगढ ओर शाहपुरा ने मिल कर राजस्थान 
के संयुक्त राज्य का निर्माण किया |, १८ अप्रेल १६४८ को उदयपुर के 
सम्मिलित हो जाने पर राजस्थान के संयुक्त राज्य का पुनर्गठन किया गया । 
इसके बाद जयपुर, जोधपुर, बीकानेर ओर जैसलमेर पूर्व स्थापित यज- 
स्थान के संयुक्त राज्य में ओर सम्मिलित हो गए, और ३० माचे १६४४६ 
को रियासती सचिवालय के अध्यक्ष ओर भारत के उपग्रधानमंत्री सरदार 
पटेल ने इस नवीन पुनस्संगठित राजस्थान के संयुक्त राज्य का उद्घाटन- 
समारोह सम्पन्न किया । १४ मई १६४६ को मत्स्य-संघ ( अलवर, धौलपुर 
करोली और भरतपुर ) भी संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित हो गया | 

घोलपुर और भरतपुर के कुछ कायकर्ता चाहते थे कि ये दो रिया-. 
सतें राजस्थान में न मिल कर उत्तरप्रदेश में मिलें। पर उनकी इच्छा 
पूरी नहीं हुईं। सिरोही का सुख्य भाग इस संघ में नहीं मिलाया गया» 
इससे लोगों को अ्रसन्तोष रहा । अ्रजमेर को राजस्थान का हृदय माना 
जाता है, उसका इस राज्य में मिलना अभी शेष है ! 


अस्तु, राजस्थान भारत का आकार में सब् से बड़ा राज्य है। परन्तु 
इसकी समस्याएँ भी कम नहीं--जागीरी अराजकता, जनता की निधनता 
ओर अशिक्षा, साधनों का अविकास ओर पश्चिम में सैकड़ों मील तक 
पाकिस्तान से मिला होना | संघ बन जाने पर यह अपने कितने ही १राने 
कायकर्ताओं की सेवा और सहयोग से बंचित रहा | आशा है, अब सब 
मिल कर इसकी उन्नति में लग जांयंगे। इस संघ के राजप्रसुख हें, 
जयपर के महाराज । 


सौराष्ट्र---इस संघ का उद्घाटन १४ फरवरी सन्‌ १६४८ को हुआ । 
इसमें काठियावाड़ की २२१ रियासतें शामिल हैं, इनमें से अधिकांश 


किस 


बहुत ही छोटी-छोटी थीं। नवानगर के जामसाहब' इसके राजप्रमुख 
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हैं। इस संत्र ने जागीरदारी-उन्मूलन, रेलों के विस्तार, ओर अकाल- 
'नवारण सम्बन्धी अच्छा काय किया है | 

त्रावशकोर-कोचीन--इस सूंघ को केरल संघ' भी कहा जाता 
है । इसका उद्घाटन १ जुलाई १६४६ को हुआ | शासन-सुधार में इस संघ 
थी दोनों रियासते, भारत की अन्य रियासतों की अपेक्षा बहुत प्रगतिशील 
रही हैं । शिक्षा ओर साक्षरता की दृष्टि से भी इनका मानदंड भारत के 
सब स्थानों से ऊँचा रहा है | पिछली गणना के समय त्रावणकोर में ४५४ 
प्रतिशत जनता ( पुरुष ६८ प्रतिशत, ओर ख्रियाँ ४२ प्रतिशत ) साक्षर 
थीं । इससे दूसरे ही दर्ज पर कोचीन है, वहां साक्षुरों की संख्या ३६ प्रति- 
शत थी। ओद्योगिक ज्षेत्र में भी ये दोनों स्थासतें काफी अग्रसर हैं । यहां 
की सामाजिक व्यवस्था की यह विशेषता है कि वह पितृ-प्र धान नहीं, मातृ- 
प्रधान है। किसी आदमी को सम्पत्ति का उत्तराधिकारी उसका पुत्र नहीं होता, 
यह अधिकार बहिन के लड़के को होता है | राजा, मालावार के नियम के 
अनुसार, राजघराने की लड़की या बहिन के बड़े पुत्र को गद्दी दे 
सकता है । 


त्रावशकोर के महाराजा इस संघ के राजप्रमुख है। संघ-निर्मांण के 
'समय उन्होंने यह आपत्ति की थी कि उनकी वंश-परम्परा क्रे अनुसार वे 
वफादारी की शपथ केवल अपने कुल-देवता भगवान पद्मनाभ के प्रति 
ही ले सकते हैं। भारत-सरकार ने इसका समाधान इस प्रकार किया कि 
वे भारत के तथा त्रावशकोर-कोचीन के--दोनों के--प्रति वफादार रहने 
की शपथ ग्रहण करें और यह घोषित करें कि वह दोनों के हित में कार्य 
करेंगे । संघ की राजधानी त्िवेन्द्रम है | 
३--ग! वर्ग के राज्य--इनमें पहले के “चीफ कमिश्नरों 
के प्रान्त' तथा कुछ रियासतें या रियासती संध है | ये सब इस समय चीफ- 
कमिश्नरों के राज्य हैं ओर इनका शासन केन्द्रीय सरकार द्वारा होगा । 
इनमें निम्नलिखित राज्य हैं (१) अजमेर (२) भोपाल (३) विलासपुर 
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(४) कुर्ग (५) दिल्‍ली (६) हिमाचल प्रदेश (७) मणिपुर (८) त्रिपुरा (६) 
विंध्य प्रदेश ओर (१०) कच्छु | | 

लोकतंत्र पद्धति में देश के किसी भाग का केन्द्र द्वारा शासित होना 
ठीक नहीं समझा जाता । भारत सरकार को थोड़े-बहुत समय में गा वर्ग 
के अधिकांश राज्यों को या तो पास के बड़े राज्यों में मिलाना होगा, या 
जिसे सम्भव होगा स्वायत्त राज्य बनाना होगा | इस विषय में खुलासा 
आगे बाइसवें अध्याय. में लिखा जायगा । भाषा आदि के आधार पर नये 
राज्य बनने की दशा में भी बतंमान राज्यों की संख्या ओर राज्यत्ज्षेत्र में 
परिवर्तन होना सम्भव है। इस प्रकार वर्तमान राज्यों का जो वर्गीकरण 
ऊपर दिया गया है, उसमें हेस्फेर होना स्वाभाविक है । 


अन्दमान-निकेबार--भारतीय संघ में उपयुक्त तीन प्रकार के 
राज्यों के अतिरिक्त एक प्रदेश ओर है। वह है, अन्दमान-निकोबार । 
यद्यपि यह प्रदेश भारतीय संघ में सम्मिलित है, पर यह कोई स्वतंत्र 
इकाई नहों है | इसका शासन राष्ट्रपति करेगा; इस विषय में विशेष आगे 
बाइसवें अध्याय में देखिए । 


नवीन राज्यों का निर्माण; व्यवहारिक कठिनाइयाँ-- 
भारतीय राज्यों के निर्माण का आधार वेजशानिक नहीं है । देश 
में भाषा, संस्कृति या रन-सहन आदि के विचार से राज्यों 
के विभाजन तथा नये राज्यों के निर्माण की मांग बढ़ती जा. रही 
है | खासकर मद्रास, बम्बई और मध्यप्रदेश का विभाजन भाषा 
के आधार पर करने की माँग बहुत समय से है। दक्षिण भारत में चार 
भाषाओं के बोलनेवाले अलग-अलग काफी संख्या में हैं, ओर हरेक भाषा 
बोलनेवाले विस्तृत भू मागों पर फैले हुए; हैं | इस दृष्टि से मद्रास राज्य 
के चार भाग किए, जायँ--आत्ञ, तामिलनाड, केरल और कर्नाटक । बम्बई 
राज्य की मुख्य भाषाएँ मराठी ओर गुजराती हैं, ओर इन दोनों के बोलने- 
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वालों के दो अलग-अलग राज्य--महाराष्ट्र ओर गुनरत--बनाए जायूँ। 
ये कुछ अशं में इस समप्रव हैं भी । मध्यप्रदेश को महाक़ोशल और 
विदर्भ प्रान्तों में विभक्त करने की माँग है | जब्र तक कि देश-हित की उपेक्षा 
न की जाय, ऐसी माँग की ५र्ति होना" उचित ही है । हाँ, किसी राज्य के 
निवासियों का प्रथककरण सद्भावना-पबक ही होना चाहिए, संकीण प्रांतीयता 
या साम्प्रदायिकता के भावों से नहीं | पुनः एक स्वतंत्र राज्य की सरकार 
को गवनर, मत्री, हाईकोट, विधान-सभा, विश्वविद्यालय आदि सभी 
बातों की व्यवस्था करनी होती है। ये सत्र कार्य व्यय-स|ध्य है, जब कि 
आवश्यकता है कि सरकारी आय अधिकतर राष्ट्रोत्थानकारी कार्यों में लगायी 
जाय, जिससे जनता की आर्थिक और नैतिक दशा में सुधार हो | _ 


भाषायी राज्य बनाने में एक कठिनाई यह भी है कि हेदराबाद, मैसूर, 
आ्रावशकोर, आदि राज्यों के कुछ भाग काटने पडेंगे; यहां तक कुछ राज्यों 
को पूण रूप से अथवा बहुत कुछ समाप्त कर देना होगा। यह बात वहां 
के निवासी कहां तक पसन्द करेंगे, यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा 
सकता । भारतसरकार सहसा इन राज्यों को का“छांट के लिए 
बाध्य नहीं कर सकती | 


भाषायी राज्यों की सीमाओं का निर्णय करना भी कठिन होगा, 
क्योंकि सीमान्त जिलों में प्रायः एक से अधिक भाषाएँ बोली 
जाती हैं, और प्रत्येक भाषा वाला राज्य इन जिलों को लेना चाहता 
है। बम्बई ओर मद्रास जैसे बहुमाषायी नगरों की समस्या अलग ही है । 
पहले बताया जा चुका है कि संविधान-निर्माण के समय प्रान्त-निर्माण के 
प्रश्न पर विचार करने के लिए. जो कमीशन नियुक्त हुआ था, उसका _ 
कथन था कि इस समय भारतीय राष्ट्र की एकता को शक्तिशाली बनाए 
रखने की आवश्यकता प्रमुख है; प्रान्तों को पुनरंचना होसे से देश की 
एकता को आधात पहुँचेगा। 


श् 
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नये राज्य बनाने की व्यवस्था--संविधान में संसद को इस 
विषय में निम्नलिखित प्रकार के कानून बनाने का अधिकार है :-- 
१--वह एक नये राज्य का निर्माण, किसी राज्य के दो माग करके 
अथवा दो राज्यों को एक करके या किन्हीं राज्यों के भागों को मिलाकर, 
क्र सकेगी | 


२--किसी राज्य का क्षेत्र छ दा सकेगी | 

२३--किसी राज्य का क्षेत्र धथ सकेगी | 

४--किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी । 
४--किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकेगी | 


परन्तु उपयुक विषयों पर कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की 
सिफारिश के बिना, संसद में प्रस्तावित न किया जा सकेगा । यदि ऐसा 
विधेयक क या ख वर्ग के राज्यों के संबन्ध में होगा तो राष्ट्रपति इस बास 
की व्यवस्था करेगा कि उन राज्यों के विधान-मंडल के सदस्यों की 
राय मालूम करले, जिन पर उस विधेयक का प्रभाव पड़ेगा। उपयुक्त 
प्रकार के परिवतन संविधान में संशोधन नहीं समझे जायेंगे ओर ऐसे 
विधेयक संसद के सदस्यों के साधारण बहुमत से पास होने पर अधिनियम 
हो जायेंगे । 


राज्यों की शासनपद्धति--भारतीय संघ के राज्यों की शासन- 
पद्धति का ब्योरेवार विचार अगले अध्यायों में किया जायगा | संक्षेप में 
उसका रूप नक्शे में अगले प्रष्ठ में दिखाया जाता है :-- 
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अठारहवाँ अध्याय 


स्वायत्त राज्यों को कार्यपालिकाएँ 

यदि समाजबादी दल सत्तारूढ़ हुआ तो सब से पहले बद्द 
राजशरमु्खों के पद को समाप्त करेगा। इन्हें बहुत अधिक अधि- 
कार हैं, ओर निजी खच के लिए धन भी बहुत अधिक दिया 
गया है । 

>-जयमप्रकार नारायण 

पिछले अध्याय में यह बताया जा चुका है कि भारतीय संघ के गज्य 
क; ख, ओर ग॒ वर्गों में विमक्त हैं। इनमें से क' वर्ग के राज्य तो 
स्वायत्त हैं ही, 'ख वर्ग के राज्य मी आगामी निर्वाचन (सन्‌ १६४०) के 
बाद स्वायत्त हो जाँयगे । इन दोनों वर्गों की शासनपद्धति का वर्शन करने 
'के लिए. इस अध्याय में इनकी कार्यपालिका का विषय लेते हैं । 

यहाँ यह स्मरण करा देना उचित होगा कि इनमें से को वर्ग के 
राज्य निम्नलिखित है--(१) आसाम, (२) पश्चिमी बंगाल; (३) त्रिहार, 
(७) बन्बई, (५) मद्रास, (६) उडीसा, (७) पजाब, (८) विंध्य प्रदेश 
ओर (६) उत्तर प्रदेश । 


'ख' वर्ग के राज्य ये हैंः--(१) हैदराबाद, (२) जम्मू ओर कश्मीर 
(२) मेंसूर (४) मध्य मारत, (५) पटियाला तथा पूर्वी पंजाब-राज्य-संघ, 
(६) राजस्थान, (७) सोराष्ट्र, (८) त्रावणकोर-कोचीन संघ । 

क' वर्ग के राज्यों की कार्यपालिका; राज्यपाल-- 
को वर्ग के राज्यों में कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल है। 
उसकी स्थिति अपने राज्य में लगभग बही है, जो राष्ट्रपति की 
. संघ में। वह राज्य का वैधानिक प्रधान है, उसके नामः पर शज्य 
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के सारे काय किए जायंगे, परन्तु राज्य की कायपालिका शक्ति संघ की भांति 
वास्तव में राज्य की मंत्रिपरिषद के हाथ में होगी । संकय्कालीन स्थिति में 
राज्यपाल को अपने राज्य के सूंबंध में राष्ट्रपति की भाँति विशेष 
अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं | एक और तो वह अपनी मंत्रिपरिषद 
के परामर्श के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा, दूसरी ओर वह 
राज्य के शासन के संबंध में राष्ट्रपति के प्रति भी उत्तरदायी है। इस 
भाँति उसकी जिम्मेदारी द्विमुखी है । 
९ 
राज्यपाल की नियुक्ति और फायकाल--राज्यपाल॒ की 
नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हुआ करेगी, ओर जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक 
वह अपने पद्‌ पर बना रह सकता है| साधारणतया उसका कार्य-काल 
पांच वष का होगा इस अवधि के पूर्व भी वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र 
देकर अपने पद-भार से मुक्त हो सकंता है । अवधि समाप्त होने पर भी 
वह उस समय तक अपने पद्‌ पर काम करता रहेगा, जब तक कि उसके. 
स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति की नियिक्ति नहीं हो जाती । राज्यपाल का पद 
आकस्मिक रूप से रिक्त होने पर राष्ट्रपति उसकी व्यवस्था करेगा | 
पहले संविधान-नि्माताओं का विचार राज्यपाल का निर्वाचन कराने 
का था । परत्तु बाद में इस विचार से कि राज्यपाल तो राज्य की कार्य 
पालिका का वैधानिक प्रधान मात्र होगा, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका 
शक्ति प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के हाथ मे होगी, उन्हें इस पद के लिए 
नामजद व्यक्ति ही उपयुक्त प्रतीत हुआ । यदि इस पद के लिए, निर्वाचन 
किया जाता तो राज्यपाल व प्रधान मंत्री में संघ होने की सम्मावना थी । 
उस स्थिति में निर्वाचन में राज्य का ही नागरिक ही इन पद के लिए उम्मी- 
दवार खड़ा हो सकता; इससे वह राजनैतिक दलबन्दी में पड़ जाता वर्तमान 
अवस्था में राष्ट्रपति द्वारा उसकी नियुक्ति दूसरे राज्य में होती है तो वह 
राज्य की दलगत राजनीति से स्वतः ही ऊपर रहता है। इसके अतिरिक्त 


४ 


सांसदपद्धति में निर्वाचित राज्यपाल विशेष महत्व भी नहीं रखता । 
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राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्यता--राज्यपाल 


पद्‌ पर नियुक्त होने के लिए. किसी भी व्यक्ति के लिए. आवश्यक 
होगा कि (१ ) वह भारत का नार्गोरक हो, ( २) पंतीस वष से कम 
आयु का न हो । राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद ग्रहण न 
करेगा । राज्यपाल न तो संसद के किसी सदन का और न 
राज्यों के विधान-मंडल का सदस्य होगा । यदि संसद के किसी सदन, अथवा 
किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल 
नियुक्त हो जाए तो यह समझा जायगा कि उसने उस सदन में अपना 
स्थान राज्यपाल का पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है । 


राज्यपाल की शपथ--प्रत्येक राज्यपाल पद ग्रहण करने से 
पूर्व निम्नलिखित शपथ, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के 
संमुख, अहण करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा-- 

“हे ,.अमुक ... इश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्यनिष्ठा से प्रतिशा 
करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक... [ राज्य का नाम | के राज्यपाल का कार्य 
पालन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान ओर विधि का परि- 
सक्षण, संसक्षण ओर प्रतिरक्ञण करूँगा और मैं "***"( राज्य का नाम 2) 
'की जनता की सेवा और कल्याण म॑ निरत रहूगा । 


वेतन ओर भत्त _... राज्यपाल का वेतन ५५०० रु० मासिक 
संविधान से निर्धारित है। संसद इस में परिवर्तन कर सकती है | इसके 
अतिरिक्त उसे ऐसे विविध भत्ते आदि भी मिलेंगे, जो संसद निश्चित 
करे | जब तैंक संसद निश्चित न करे, राज्यपाल को वे सब भक्त आदि 
मिलते रहेंगे, जो नया संविधान लागू होने के पूब प्रान्तों के गवर्नरों को 
मिला करते थे । राज्यपाल के वेतन ओर भक्त आदि में उसके कायकाल ' 
'में कोई कमी नहीं की जा सकेगी ! 
आगे उत्तर-प्रदेश के राज्यपाल को मिलनेवाले मत्ते दिए जाते हें, 
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इससे सभी राज्यपालों को दिए जानेवाले भक्तों का अनुमान हो सकता है--- 
दावत आदि व्यय के लिए वार्षिक ) १६,००० रु० 
सैनिक सेकेटरी ओर उसका कर्योलय ,+.. ६०,००० रु० 


मनोरंजन हे पू,००० रु० 
सरकारी भवन की सजावट ओर मरम्मत ५, १५,००० रु० 
भोटर आदि रखने के लिए, १) ४०,००० रु० 
दौरे का खच 9. १५१९५७००० रु० 
परानी सजावट की जगह नयी ( पांच साल में ) ६३,००० रु० 
सामान ( नियुक्ति के समय ) १,६०० रु० 


राज्यपाल के अधिकार--राज्यों की कायपालिका शक्ति राज्यपाल 
के हाथ में हागी। उसे उन सब विषयों के अधिकार होंगे, जिनके संबन्ध 
में राज्य का विधान-मंडल विधि निर्माण कर सकता है, परन्तु 
ग्रासाम के राज्यपाल को छोड़कर प्रत्येक राज्यपाल सब विषयों में 
मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही कार्य करेगा । आसाम के राज्यपाल को कुछ 
सीमा-प्रदेशों के सम्बन्ध में अपने विवेक से काम करने का अधिकार 
है; इन प्रदेशों का शासन वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि-रूप में करेगा ओर 
इस कार्य का उत्तरदायित्य आसाम के विधान-मंडल ओर मंत्रिपरिषद का 
न होकर राष्ट्रपति का होगा | द 


साधारण दशा में राज्यपाल की स्थिति वैधानिक प्रधान की ही रहेगी, 
आोर वह मंत्रिपरिषद के परामश के अनुसार ही काय करेगा। 
यदि उस ने मंत्रिपरिषद के परामश की अवहेलना की तो मंत्रिपरिषद 
त्याग-पत्र देदेगा । मंत्रिपरिषद के पदरिक्त होने की दशा में राज्यपाल दूसरे 
मंत्रिपरिषद का निर्माण करना चाहेगा और ऐसा करने में वह सफल न हो 
. सकेगा; क्योंकि विधान समा का बहुमत तो पहले मंत्रिपरिषद को प्रास्त था । 
परन्तु इसका यह अथ नहीं है कि राज्यपाल कभी किसी विषय में अपने 
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विवेक से निर्णय नहीं करेगा । असाधारण परिस्थितियों में वह ऐसा 
करने को स्वतन्त्र होगा | उदाहरणाथ यदि मुख्य मंत्री कभी राज्यपाल को 
विधान-सभा भंग करने का परामश्श दे ओर राज्यपाल यह अनुभव करे 
कि विधान-सभा को भंग करना मंत्रिपरिषद के तो हित में है परन्तु जनता 
के हित में नहीं है तो वह ऐसा परामश मानने से इन्कार कर सकता है। 


राज्यपाल के अधिकार ४ प्रकार के हैं--- 


१--कार्यपालिका सम्बन्धी अर्थात्‌ शासन सम्बन्धी अविकार | 
२--विधायनी शक्ति अर्थात्‌ कानून-निर्माण सम्बन्धी अधिकार। 
३--वित्त अर्थात्‌ अथ सम्बन्धी अधिकार । 

४--न्याय सम्बन्धी अधिकार । 


(१) कार्यपालिको सम्बन्धी अधिकार--जैसा कि ऊपर 
बतलाया गया है कि राज्य की कायपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी 
ओर वह उसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा 
करेगा । राज्य के का+पालिका सम्बन्धी समस्त कार्य राज्यपाल के नाम पर 
होंगे । राज्य की शक्ति का विस्तार उन समस्त विषयों तक होगा जो राज्य- 
सूची में दिए हैं | समवर्ती सूची में दिए गए विषयों में राज्य की कार्य- 
पालिका शक्ति संघ की कार्यपालिका शक्ति के अधीन रहेगी । राज्यपाल 
राज्य का शासन सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम निर्माण करेगा 
ओर मंत्रियों में कार्य का विभाजन करेगा | 

राज्य के प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा या उसके: 
परामश से की जावेगी। राज्य के मुख्य मंत्री की, तथा उसकी सलाह 
से अन्य मंत्रियों की नियक्ति राज्यपाल करेगा .। राज्य के महाधिवक्‍ता 
(एडवोकेट जनरल) की नियुक्ति भी वही करेगा | 

(२) विधायनी शक्ति सम्बन्धी अधिकार--राज्यपाल को 


बिक 


राज्य के विधानमंडल के अधिवेशन को आमंत्रित करने, उसे स्थागित 
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करने तथा विधान-मंडल को भंग करने का अधिकार है। वह विधान- 
मंडल में भाषण दे सकता है ओर अपना संदेश दे सकता है । 

राज्य के विधानमंडल द्वारा स्वीकृत विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के 
बिना विधि अर्थात्‌ कानूनन बन सकेंगे। उसे अधिकार है कि वह 
विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करे या रोक ले या उसे राष्ट्रपति के 
विचाराथ रख ले। घन सम्बन्धी विधेयकों को छोड़कर वह किसी 
भी विधेयक को विधान-मंडल के सदन या सदनों को पुनविचार के लिए, 
वापस भेज सकता है, परन्तु यदि विधान-मंडल उस विधेयक को संशोधन 
सहित अथवा बिना संशोधन के फिर पास कर दे तो राज्यपाल को 
उस पर अपनी स्वीकृति देनी होगी | यदि कोई विधेयक ऐसा है, जिसका 
प्रभाव उच्चन्यायालय के अधिकारों पर हानिकर रूप से पड़ता है तो राज्य- 
पाल का क॒त्तेव्य है कि वह उस विधेयक को राष्ट्रपति के सम्मुख विचारार्थ 
रखने के लिए रोक त्ते । राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उस विधेयक 
पर अपनी स्वीकृति प्रदान करे या उसे रह कर दे या अपनी सिफारिश 
के साथ राज्य के विधान-मंडल के पास पुनः विचाराथ वापिस भेज दे। 
यदि ऐसा विधेयक राष्ट्रपति द्वारा विधान-मंडल के पास पुनः विचाराथे 
भेज दिया जाता है तो विधान-मंडल छुः मास के अन्दर उस पर पुनः 
विचार करेगा ओर यदि वह संशोध्न सहित था बिना संशोधन के उसे 
फिर स्वीकार कर ले तो वह फिर राष्ट्रपति के पास उसके विचाराथ भेजा 
' ज्ञायगा | संविधान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस स्थिति में 
राष्ट्रपति को उसे स्वीकार करना पड़ेगा या नहीं। वैसे यह अर्थ निकाला 
जा सकता है कि यदि ऐसे विधेयक में राष्ट्रपति की सिफारिश के अनुसार 
संशोधन हो गया तो वह उसे स्वीकार कर ल्ञेगा । अन्यथा रद कर देगा । 
किसी प्रकार के धन विधेयक और वित्तीय विधेयक विधान-मंडल में राज्य 
पाल की सिफारिश के बिना प्रस्तावित न किए जा सकेंगे । 

राज्यपाल को, ऐसे किसी मी समय, जब विधान-मंडल का अधिवेशन 
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न हो रहा हो, अध्यादेश ( आड्डिनेन्स ) जारी करने का अधिकार है। 
इस अध्यादेश का प्रभाव वैसा ही होगा, जैसा व्रिधान-मंडल दारा स्वीकृत 
अधिनियम (एक्ट) का | इस प्रकार के समस्त अध्यादेश विधान-मंडल के 
सामने रखे जायेंगे ओर उसके अधिवेशन की आरंभ होने की तिथि से छुः 
सप्ताह तक जारी रहेंगे, पीछे रद्द हो जायंगे। यदि विधान-मंडल 
छः सप्ताह बीतने के पूर्व ही इस प्रकार के अध्यादेश को रद्द करने के 
संबन्ध में प्रस्ताव पास कर दे तो ये उससे पूर्व भी रद्द हो जायंगे | अध्या- 
देश उन्हीं विषयों के संबन्ध में जारी किये जा सकेंगें, जिनके संबंध में 
विधान-मंडल को विधि-निर्माण करने का अधिकार है, परन्तु कुछ विषयों 
संबंधी अध्यादेशें को जारी करने से पूव राज्यपाल को राष्ट्रपति की अनु- 
मति लेनी होगी | 

(३ ) वित्त सम्बन्धी अधिकार--प्रत्येक वित्तीय या 
आर्थिक वर्ष के आरंभ में राज्यपाल को उस वर्ष का वार्षिक वित्त-विवरण 
विवान-मंडल के सम्मुख उपस्थित करना होगा। इसमें उस वर्ष की 
अनुमानित आयनवब्यय का व्योस होगा | विधान मंडल से किसी भी मद 
के लिए. धन की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर ही की जा सकती 
है । राज्यपाल को अधिकार है कि वह विधान-मण्डल के सामने पूरक 
मांग, बढ़े हुए खर्चे के लिए,, उपस्थित करे। पूरक मांग या अन्य 
खर्चों के सम्बन्ध में पूरा विवरण वह विधान-सभा के सम्मुख उपस्थित 
करेगा । 

( ४ ) न्याय सम्बन्धी अधिकार--राज्यपाल को उन समस्त 
विषयों से सम्बन्धित अपराधों के लिए, जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति 
के अन्तर्गत है, दिए गए, दण्ड को कम्त करने, रद्द करने, स्थगित करने 
ओर बदल देने का अधिकार है| इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राज्यपाल 
का यह अधिकार केवल उसी दशा में होगा जब अपराधी ने राज्य के 
विधान-मण्डल द्वारा बनाए किसी कानन को तोड़ा हो | सद्ध द्वारा बनाए 

भा० शा०- १५४ 
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हुए. कानूम को तोड़ने वाले अपराधी को अथवा मृत्युदरड-प्राम अपराधी 
को केवल राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकेगा, राज्यपांल नहीं । 

मंत्रिपरिषद ---राज्यपाल दाज्य का वैधानिक और नामपमात्र का 
प्रधान है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मन्त्रियरिष्रद के हांथ 
में होगी | राज्य की मन्त्रियरिषद को संघ की मन्त्रिपरिषद का छोटा रूप 
ही समझना चाहिए । नियुक्ति, सक्ठट्न आदि के सम्बन्ध में वही व्यवस्था 
है। सद्ठ के विषयों सम्बन्धी जेते अधिकार सच्छा की मन्त्रिपरिषद को 
प्राप्त हैं, लगभग वेसे ही अ्रधिकार राज्य के सम्बन्ध में| राज्य की 
मन्त्रिपरिषद को हैं । 

सन्त्रिपरिषद्‌ का सझ्डृठन---मंत्री-परिषद के निर्माण की रीति 
यह है कि जब राज्य में नये विधान-मंडल का संगठन हो जाता है, तो 
राज्यपाल उस दल के नेता को मंत्रिपरिषद बनाने के लिए. कहता है, 
जिसंका विधानसभा में बहुमत हो। अगर विधान-समा में क्रिप्ती एक 
दुल का स्पष्ट बहुमत न हो तो मन्त्रियरिषद्‌ का निर्माण करने के लिए. 
राज्यपाल उस दल के नेता को कहता है, जो दूसरे दलों के सहयोग से 
( बहुमत प्राप्त करके ) मंत्रिपरिबद्‌ बना सके |& जब वह नेता मंत्रिपरिपद्‌ 
बनाना स्वीकार कर लेता है तो उससे मंत्रियों के नाम देने के लिए कहा 
जाता है। मंत्री उन्हीं व्यक्तियों में से हो सकते- हैं, जो विधान-मंडल के 
सदस्य हों, या जिनके छ+ माह के स्ीतर सदस्य बनने की आशा हो। 
मन्त्रियों की संख्या निश्चित की हुई नहीं है । प्रत्येक राज्य में, काय-विस्तार 
ओर शासन-व्यवस्था की दृष्टि से, उसमें आवश्यकतानुसार कमी-बेशी की 
जाती है। साधारणतया मंत्री छः से बारह तक होते हैं। मन्त्रिपरिषद के 
नेता या प्रधान को मुख्य मन्त्री ( चीफ मिनिस्टर ) कहा जाता है। 





$ ऐसी मन्त्रिपरिषद को सम्मिलित मंत्रिपरिषद ( को-अलिशन- 
मिनिस्टरी ) कहते हैं । 
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यद्यपि संविधान के अनुसार यह व्यवस्था है कि मुख्य मन्त्री की 
नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मन्त्रियों को वह मुख्य मंत्री के परा- 
मर्श से नियुक्त करेगा, ऊपर के कथन, से यह स्पष्ट है कि व्यवहार में 
राज्यपाल मन्त्रियों को अपनी इच्छानुसार नियुक्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि 
मन्त्रिपरिषद्‌ बनाने के लिए, उसे ऐसे ही व्यक्ति को निमंत्रित करना होंगा, 
जिसका विधान-समा में बहुमत हो। इसी प्रकार यद्यपि संविधान के 
अनुसार मंत्री लोग राज्यपाल की इच्छा पर्यन्त ही अपने पदों पर रहेंगे, 
व्यवह्यरिक बात यह है कि राज्यपाल किसी मंत्रिपरिषद को ( जब तक कि. 
उसे विधान-सभा के बहुमत का समथ्थन प्रास है) उसके पदसे न 
हल सकेगा; कारण कि दूसरी मन्त्रिपरिषद, विधान-सभा की विश्वास 
प्रात्त न होने की दशा में, अपने पद पर न रह सकेगी । 


मंत्रियों का पद्‌ और वेतन--मुख्य मंत्री के परामश से, राज्य- 
पाल मांत्रयों के काम का बँय्वारा करता है । मंत्री अपने प्रमुख काय के 
नाम से पुकारे जाते हैं यथा शिक्षा-मंत्री, अथ-मंत्री आदि | 

अपना पद ग्रहण करने से पहले प्रत्येक मंत्री को राज्यपाल के सामने 
अपने पद की, ओर गोपनीयता की शपथ लेनी होगी । यदि ऐसा मंत्री, जो 
नियुक्ति के समय विधान-मंडल का सदस्य न हो, छः माह के भीतर उस्तका 
सदस्य न हो जाय तो उसे अपना पद रिक्त करना होगा | 

उड़ीसा, बिहार, ओर मध्यप्रदेश राज्यों में श्रादिम जातियों, अनुसूचित 
जातियों ओर पिछुड़े हुए, बर्गों' के हितों के संरक्षण के लिए एक-एक मंत्री 
- होगा । मंत्रियों के वेतन तथा भक्त राज्य के विधान-मंडल द्वारा निश्चित 
किए. जायंगे ओर जब तक राज्य के विधान-मंडल द्वारा कुछ निश्चय नहीं 
किया जाता, तब तक मंत्रियों को वही वेतन और भत्ते मिलते रहेंगे, जो 
संविधान लागू होने से पूर्व पिलते रहे हैं । 

मंत्रिपरिषद का काम--यत्मपि संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद 
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का कार्य राज्यपाल को उसके काय में सहायता देना है, व्यवहार में वह 
राज्य के प्रशासन-का्य का संपादन करेगी | वह विधि-निर्माण का कार्यक्रम 
निश्चित करेगी। विधान-मंडल० में महत्वपूर्ण विधेयकों को उपस्थित 
करना उसी का काम है | राज्य का आय-व्यय-अनुमानपत्र मंत्रिपरिषद ही 
तैयार करेगी ओर वित्त सम्बन्धी लगभग सभी विधेयक उसके द्वारा 
उपस्थित किए जाय॑ंगे | 


सेक्रेटरी आदि पदाधिकारी--प्रत्येक विभाग का दैनिक कार्य 
सुचारु रूप से चलाने के लिए एक विभागीय सेक्रेटरी तथा उसके कुछ 
सहायक पदाधिकारी होते हैं। इनका पद स्थायी होता है। मंत्रियों के 
. संसदीय (पार्लिमेंग्री ) सेक्रेय्री भी रूते हैं | ये उन्हें विशेषतया विधान- 
मंडल सम्बन्धी कार्य में सहायता देते हैं। इन पदों पर विधान-समभा के 
सदस्यों की नियुक्ति होती हैं ओर इनके बेतन और भत्ते के लिए प्रतिवर्ष _ 
विधान-सभा की स्वीकृति ली जाती है। सरकार से वेतन पाने के कारण 
इन्हें विधान-सभा को सदस्यता से वंचित नहीं किया जाता । 
मंत्रिपरिषद की कार्येपद्धति-मंत्रिपरिषद की सभा प्रायः प्रति *: 
सप्ताह होती है | सभा में समापति का आसन मुख्य मंत्री ग्रहण करता है। 
उसमें व्यापक नीति निर्धारित की जाती है| सभा में कोरम या मतदान की 
आवश्यकता नहीं होती, अकेला मुख्य मंत्री भी किसी विषय का निश्चय 
क्र सकता है। सभा की सब चर्चा गुप्त रखी जाती है | किसी विभाग के 
रोजमरों के काम के सम्बन्ध में उसका मंत्री ही निर्णय कर लेता है, अथवा 
वह मुख्य मंत्री का परामश ले लेता है । 
सामूहिक उत्तरदायित्व--मंत्रिपरिषद्‌ राज्य की विधान-समा के 
प्रति जिम्मेदार होती है । उसकी यह जिम्मेदारी सामूहिक होती है अर्थात्‌ 
सब मंत्री एक दूसरे के काम की जिम्मेदारी में हिस्सेदार होते हैं। विधान- 
सभा में किसी एक मंत्री के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव होने पर सारी 
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मंत्रिपारंषद को इस्तीफा देना पड़ता है। इसी प्रकार यदि सुख्य मंत्री किसी 
मंत्री को मंत्रिपरिषद से प्रथक्‌ करना चाहे ओर वह मंत्री इस्तीफा न दे 
तो मुख्य मंत्री अपना तथा पूरी मंत्रिपरिषद का त्याग्रपत्र दे कर नयी 
मंत्रिपरिषद ऐसा बनाता है; जिसमें उपयुक्त मंत्री न हो । 

मुख्य मंत्री इस बात का ध्यान रखता है कि सब विभागों में ऐसी 
नीति वर्ती जाय, जिससे शासन में एकतां बनी रहे । किसी विभाग का 
मंत्री इस बात के लिए. दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि उसकी नीति 
हानिकर है । जो मंत्री मंत्रिपरिषद की नीति से सहमत नहीं होता, वह 
इस्तीफा देकर अलग हो जाता है | 


महाधिवक्ता ( एडवोकेट जनरल )---राज्यपाल को विधि 
सम्बन्धी मामलों में परामश देने के लिए. राज्य में एक महाधिवक्ता 
होगा । उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा और उसकी योग्यता वही होगी, 
जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होनी चाहिए. | वह उस समय तक 
अपने पद पर रहेगा जब तक राज्यपाल चाहे । महाधिवक्‍ता का वेतन 
आदि राज्यवाल द्वारा निश्चित किया जायगा । 


* “ख वगे के राज्यों को कायपालिकाएँ 


खि वर्ग के राज्यों का पद का वर्ग के राज्यों के लगभग समान 
है| इनकी कायपालिकाएँ भी बहुत-कुछ क' भाग के राज्यों की कार्य- 
पालिकाओं जेसी होंगी | हाँ, इनमें से प्रत्येक राज्यपाल के स्थान पर 
राजप्रमुख होगा | हेदराब्राद का राजप्रमुख वहाँ का निजाम होगा | कश्मीर 
आर मैसूर के राजप्रमुख वहाँ के महाराजा होंगे। अन्य राज्यों के राजप्रमुख 
वे व्यक्ति होंगे, जिन्हें राष्ट्रपति राजप्रमुख की मान्यता प्रदान करे। 
राजप्रमख के भत्ते आदि राज्य की संचित निधि से दिये जायंगे, इन पर 
विधान-समाशओ्रों का मत नहीं लिया जायगा | 

संविधान में राजप्रमुख के वेतन की व्यवस्था नहीं है। केवल 
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यह कहा गया है कि उसे; जब कि राज्य की सरकार के मुख्य स्थान में 
उसका अपना निवास-णह न हो, बिना किराया दिए सरकारी भवन के 
उपयोग का हक होगा, तथा उसे 'ऐसे भत्तों ओर विशेषाधिकारों का हक्ष 
होगा, जैसे कि राष्ट्रपति निर्धारित करे। स्मरण रहे कि सभी राजप्रमुख 
इस समय राजाओं में से है, आर आगे भी अधिकांश राजप्रमुख 
साधारणतया राजाओं में से ही होने की सम्भावना है। राजाओं को 
निजी खर्च की रकमें कितनी अधिक मिलती है, यह पहले बताया 
जा चुका है। 

इन राज्यों का, शासन के विषय में, केन्द्र से वेसा सनन्‍्बन्ध नहीं है, 
जैता को भाग के राज्यों का है। ये राज्य संविधान लागू होने से दस 
वष् पर्यग्त तक संघ सरकार के नियंत्रण में रहेंगे ओर उनकी सरकारों 
का कतंव्य होगा कि वे राष्ट्रपति के समय-समय पर दिए गए शआ्रादेशों 
को मानें ।& [ संसद को अधिकार है कि इस दस बष को अ्रवधि को किसी 
राज्य के सम्बंध में घठादे या बढ़ादे ; इसके अ्रतिरिक्त शप्टपति भी 
अपने आदेश द्वारा किसी राज्य को केन्द्र के नियंत्रण द्वारा मुक्क कर 
सकता है। ] 

4 इस अ्रवधि में इन राज्यों की सरकार केद्रीय सरकार के प्रति 
उत्तरदायी होंगी, जो जरूरत होने पर किसी राज्य के मंत्रिमंडल को भंग 
करके दूसरे मंत्रियों को नियुक्त कर सकती है ओर उच्चित समझे तो सारी 
व्यवस्था अपने हाथ में ले सकती है। जब जून १६४६ मे राजस्थान- 
प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी ने मंत्रिमंडल के प्रात अविश्वास का प्रस्ताव पास 
किया तो उसका कोई वैधानिक महत्व नहों रहा, क्योंकि मंति-मंड्ल को 
बनाना अथवा भंग करना रियासती विभाग के द्वाथ की बात थी। इसी 
प्रकार केन्द्रीय सरकार ने जनवरी १६५० को बिन्ध्यप्रदेश का मंत्रिमंडल 
भंग करके इस राज्या को चीफ-कमिश्नर द्वारा शासित कराने की 
व्यवस्था कर दी | 
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वित्त ओर धन सम्बन्धी विषयों में इन राज्यों के ओर केन्द्र के 
बीच जो समभाते हुए. हैं, वे दस वर्ष तक ही लागू होंगे ; इसके पश्चात्‌ 
समासत हो जाय॑गे । ॥॒ 

कुछ राज्यों के संबंध में विशेष व्यवस्था--'ख? भाग के 

राज्यों में से कश्मीर, आावनकोर्कोचीन और मध्यमारत की विशेष 
परिस्थितियों का बिचार करके उनके सम्बन्ध में संविधान छाया कुछ 
विशेष व्यवस्था की गई है। 

कश्मीर-- कश्मीर ओर जम्मू राज्य के शासन में सद्भ सरकार का 
नियंत्रण केवल उन विषयों पर रहेगा, जिनके विषय में प्रवेश-पत्र द्वारा 
उस समय तथ हुआ था, जब कि इस राज्य ने भारतीय सच्चः में सम्मिलित 
होना स्वीकार किया था॥ इसका अ्रथ यह है कि संघ सरकार कश्मीर के 
अन्तशष्ट्रीय सम्बन्धों, रक्षा तथा यातायात के साधनों को छोड़कर अन्य किसी 
विषय भें राज्य के शासन म॑ हस्तक्षेप या निर्यत्रण न करेगी । यदि कश्मीर 
राज्य की अपनी विधान-सभा भारत सरकार को कुछ ओर विषयों पर 
नियंत्रण प्रदान करना चाहे तो उनके ल्लिए. राष्ट्रपति उचित व्यवस्था कर 
देगा | 

त्रावनकोर-कोचीन---तावनकोर-कोचीन राज्य की सरकार को ५१ 
लाख रुपया देवस्वम निधि! के नाम से दिया जायगा। इस रकम से उस 
मन्दिर का प्रबन्ध किया जायगा, जिसके देवता के नाम पर वहाँ का राजा 
शासन करता है। 

मध्यभमारत--मध्यभारत राज्य की मन्त्रिपरिषद्‌ में एक ऐसे मन्त्र 
की नियुक्ति की जायगी, जिसका कार्य श्रनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों के 
हित की रक्षा करना एवं उनकी उन्नति करना होगा । 


“- |४०॥[--- 


उन्नीसवाँ अध्याय 
स्वायत्त राज्यों के विधान-मंडल 

केन्द्र आर्थिक या राजनेतिक संकट के समय ही प्रान्‍्तों से 
अधिकार छीन सकता है। वह कोई भी ऐसा काये न करेगा, 
जिससे शासन के सम्यक्‌ संचालन में बाधा पड़े । यह भी याद 
रखने की बात है कि केन्द्रीय घारासभा में कोन लोग हैं। आखिर, 
प्रान्तों से चुने गए पतिनिधि ही तो केन्द्र की घारासभा में होंगे। 
क्या उन्हें अपने ग्रान्तों के हितों का ध्यान नहीं होगा ? और, 
केन्द्र में ऐसी प्रवृत्ति ही क्‍यों आएगी, जिससे प्रान्तों के डचित 
अधिकारों को कुठाराधात हो ! 

““डा० अनुग्रहनारायण सिंह 

जेसा पहले बताया जा चुका है, स्वायत्त राज्यों में 'क' और “खत बर्ग 

के राज्य सम्मिलित हैं | पहले “'क' वर्ग को लें | 
के बग के राज्यों के विधान-मंडल 

विधान-मंडलों के सदन और अधिवेशन---क' बर्ग के 
रगज्यों के विधान-मंडलों में राज्यगाल ( गवर्नर ) के श्रतिरिक्त एक या दो 
सदन होंगे। पंजाब, पश्चिमी बंगाल, विद्र, मद्रास बम्बई तथा उत्तर- 
प्रदेश के राज्यों के विधान मंडलों में दो-दो सदन होंगे, ओर उड़ीसा, 
आसाम तथा मध्यप्रदेश के विधान-मंडलों भ॑ एक-एक सदन होगा | 

ज्ञिन राज्यों में दो-दो सदन होंगे, उनमें प्रथम सदन विधान-सभा और 
दूसरा सदन विधान-परिषद कहलाएगा | जिन शज्यों में केबल एक 
सदन होगा, उनमें उसे विधानसभा कहां जायगा | 
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विधान-मंडल के सदन या सदनों के वर्ष में कम-से-कम दो अधिवेशन 
होंगे तथा उनके एक सन्न की अन्तिम बैठक तथा आगामी सन्न की प्रथम 
बैठक के लिए नियुक्त तारीख के धीच में छः मास से अधिक का अन्तर न 
होगा; अर्थात्‌ एक सत्र समाप्त होने के बाद छः माह के भीतर दूसरा सन्न 
आरम्भ हो जायगा । अधिवेशनों को राज्यपाल निमंत्रित करेगा और 
वही उन्हें स्थगित करने ओर विधान-मंडल को भंग करने का भी 
कार्य करेगा | 

विधान-सभा ओर उसका संगठन--विधान-सभा के सदस्यों 
का निर्वांचन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन 
क्षेत्रों से होगा। मतदान सबथा गुप्त रखा जावेगा। प्रत्येक 
मतदाता के लिए आवश्यक होगा कि वह मारत का नागरिक हो; २१ 
वर्ष से कम आयु का न हो; निवास की शर्तें पूरी करता हो, विज्वित न 
हों; किसी अपराध, भ्रष्टाचार श्र थवा गैरकानूनी काये के कारण अयोग्य 
ने ठहरा दिया गया हो | 

निवांचन-ज्षेत्र प्रादेशिक होंगे और प्रतिनिधित्व का आधार इस 
प्रकार होंगा कि प्रति ७४,००० जनसख्या के लिए एक प्रतिनिधि से 
अधिक नहीं होगा । यह प्रतिबन्ध आसाम के स्वायत्त जिलों तथा शिज्ञांग 
के नगर-त्षेत्र (म्युनिसपेलटी) तथा कथ्क के लिए लागू नहीं होगा । किसी 
भी शज्य की विधान-सभा के सदस्यों की संख्या ५५० से अधिक ओर 
६० से कम नहीं होगी । जहाँ तक संभव होगा, संपूर्ण राज्य के अन्दर 
प्रतिनिधित्व का अनुपात समान होगा । 

ण्ज्यों की विधान-सभाओं में अल्पमतों के लिए स्थान सुरक्षित रखे 
गए. हैं। प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में अनुसूचित जातियों के लिए 
तथा आसाम राज्य के आदिम जाति-ल्षेत्रों की आदिम जातियों को छोड़- 
कर अन्य आदिम जातियों के लिए स्थान सुरक्षित रहेंगे। आसाम की 
विधान-सभा में वहां के स्वायत्त जिलों के लिए, भी स्थान सुरक्षित रहेंगे । 
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आदिम जातियों ओर अनुसूचित जातियों के लिए विधान-सभा में 
उनकी जनसंख्या के आधार पर स्थान सुरक्षित रखे जायंगे। आसाम की 
वधान-सभा भें स्वायत जिलों के प्रतिनिधियों की संख्या जनसंख्या के 
आधारपर नियत की जावेगी | इस राज्य के स्वायत्त जिलों के निर्वाचन- 
मंडलों से कोई भी प्रतिनिधि ऐसा नहीं निर्याच्ित किया जायेगा, जो 
ग्रादिम जाति का न हो परन्तु यह प्रतिबन्ध शिलांग के स्युनिसपल क्षेत्र 
ओर छावनी के क्षेत्र के सम्बन्ध म॑ लागू न होगा। एंग्लो-इन्डियनों के 
प्रतिनिधित्व के लिए विशेष व्यवस्था की गई है । यदि किसी राज्य के 
राज्यपाल का मत यह हो कि उस राज्य की विधान-सभा में एंग्लो- 
इन्डियन समुदाय का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, तो वह उस समुदाय के 
जितने सदस्य उचित सममेगा मनोनीत कर देगा; यह विशेष व्यवस्था 
संविधान लागू दोने के १० बर्ष तक अर्थात्‌ २६ जनबरी १६६० तक 
लागू रहेगी। उसके पश्चात्‌ समाप्त हो जावेगी । 

सदस्य सझपा---राज्यों की विधान-सभाओं के सदस्यों की संख्या 
इस भांति होगी :--आसाम १०८, ब्रिहार ३३०, बम्बई ३१५, मध्यप्रदेश 
२३२, मद्रास ३७५, उड़ीसा १४०, पंजाब १२६, उत्तरप्रदेश ४३०, 
पश्चिमी बंगाल २३८ 

विधान-सभा के सदस्यों की योग्यता--विधान-सभा का 
सदस्य निवाचित होने के लिए ग्रवश्यक है कि उम्मेदवार भारत का नाग- 
रिक हो, २४ वर्ष से कम आयु का न हो, ओर उसमे विधान-मंडल द्वारा 
निश्चित अन्य योग्यताएं हों । 

कोई ब्यक्रि विधान-सभा का सदस्य निर्वोचित होने के लिये अगोग्य 

समका जायगा, यदि बह (१) भारत-सरकार के था किसी भारतीय राज्य 
की सरकार के ऐसे पद्‌ पर आसीन हो, जिससे उसे आथिक लाभ होता है । 
[मंत्रियों के ऊपर यह प्रातबंध लागू नहीं होगा ।| (२) पागल हो या किसी 
न्यायालय द्वारा पागल करार दे दिया गया हो। (३) ऐसा दिवालिया हो 
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जिसका भुगतान न हुआ हो । (४) विधान-मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि 
के अतर्गत अयोग्य ठहराया गया हो। (५) भारतीय नागरिक नहोंया 
उसने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की'नागरिकता स्वीकार करली हो | 
सदस्यों की अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्न उपस्थित होने पर उसका निर्णय 

निर्वाचन-कमीशन के परामर्श से, राज्यपाल करेगा ।.. 

सदस्यों के पद की रिक्तता--एक ही समय में कोई व्यक्ति 
किसी राज्य के विधान-मंडल् के दोनों सदनों का सदस्य न हो सकेगा | यदि 
कोई व्यक्ति दोनों सदनों के लिए, निर्वाचित हो जाय तो उसे किसी एक 
सदन की सदस्यता छोड़नी होगी। इसी प्रकार एक ही समय में 
कोई व्यक्ति दो या अधिक राज्यों के विधान-मंडलों का सदस्थ न 
हो सकेगा | यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के विधान मण्डलों 
का सदस्य निर्वाचित हो गया तो उसे राष्ट्रपति द्वारा निश्चित अवधि के 
अन्दर ही एक को छोड़ कर अन्य सब राज्यों के विधान मण्डलों से त्याग- 
पत्र दे देना होगा अन्यथा उनका स्थान समस्त विधान-मणडलों में रिक्क 
हो जायगा अर्थात्‌ वह किसी भी विधान-मणडल का सदस्य न रहेगा। 
निर्वाचित होने के पश्चात्‌ यदि किसी सदस्य में कोई अयोग्यता उत्पन्न हो 
जाय तो उसका पद रिक्त हो जायगा | यदि कोई सदस्य अपने सदन 
की अनुमति के बगैर, उसके अधिवेशनों में ६० दिन तक लगातार अनु- 
पस्थित रहेगा तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जावेंगा। 
त्यागप्नत्न देने से तो सदन में उसका स्थान रिक्त हो ही जायगा । सदस्यों 
के पदरिक्षता सम्बन्धी समस्त नियम विधान-मंडल के दोनों सदनों पर 
लागू होंगे। 

विधान-सभा के पदाधिकारी और कार्य-काल--विधाल- 
सभा अपने सदस्यों में से किन्हीं दो सदस्यों को अध्यक्ष ( स्पीकर ) और: 
उपाध्यक्ष ( 'डिप्टी-स्पीकर! ) चुनेगी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य 
आर अधिकार विधान-सभा के सम्बन्ध में वही होंगे, जो संसद की लोक 
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सभा के अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष के उस सभा के सम्बन्ध में है। विधान- 
सभा के अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष को अपदस्थ करने की प्रक्रिया भी लोक- 
सभा के अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष को अपदस्थ करने की प्रक्रिया के अनुसार 
ही है। जब ये विधानसभा के सदस्य न रहें तो इन्हें झपना पद छोड़ 
देना पड़ेगा | ये गवनर की लिखित सूचना देकर अपना पद छोड़ सकेंगे, 
ओर विधान-समा के उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पास किए हुए 
प्रस्ताव द्वारा भी अपने पद से हटाए जा सकेंगे; हाँ, ऐसे प्रस्ताव की 
सूचना चोदह दिन पहले दी जानी चाहिए । स्पीकर और डिप्टी स्पीकर 

की विधान-मंडल द्वारा निर्धारित वेतन दिया जायगा | | 


विधान-सभा का कार्य-काल पांच वर्ष होगा, परन्तु राज्यपाल 
को अधिकार है कि वह इससे पूव विधान-सभा को भंग कर दे । अपने 
नियत समय से पूर्व, यदि विधान-सभा भद्ग नहीं की जाती तो बह अपने 
प्रथम अधिवेशन के दिन से पॉच वर्ष तक रहेगी ओर उसके बाद स्वयं 
भज्ञ हो जायगी | संसद ( पार्लिमेंट ) को अधिकार है कि संकट्कालीन 
प्रोपण। की अवधि में विधि द्वार इसकी अवधि एक बार एक बष के 
लिए बढ़ा दे। घोषणा समाप्त होने के उपरान्त यह अतिरिक्त अ्रवधि 
किसी भी दशा में छः माह से ग्रधिक नहीं होगी | 


विधान-परिषद---राज्यों के विधान-मंद्रल का द्वितीय सदन 
विधान-परिषद! कहलाएगा। संविधान के अ्रन्तर्गत किसी राज्य में विधान- 
परिषद्‌ को स्थापित करने या समाप्त कर देने की व्यवस्था की गई है | 
यदि किसी राज्य की विधान-समा अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा 
अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई मत से ऐसा प्रस्ताव पास कर 
दे कि उस राज्य में विधांन-परिष्रद न रहे या जिस राज्य में वह नहीं है, 
वहाँ वह स्थापित हो जाय तो संसद की स्वीकृति से ऐसा किया जा सकेगा । 
( यह काय'सौ+धान झा संशोधन नहीं समझा जायगा। ) विधान-परिपद 
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एक स्थाई सदन होंगी। यह कभी मी भन्भ नहीं की जायगी किन्तु, उसके 
एक-तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष के पश्चात्‌ स्थान रिक्त करेंगे ओर उन 
स्थानों की पूर्ति नवीन सदस्यों द्वारा .होगी। ये नवीन सदस्य छुः वर्ष के 
लिए होंगे। आरंभ में इसका संगठन इस प्रकार होगा कि एक-तिहाई 
सदस्य छः वर्ष के लिए. होंगे, एक-तिहाई चार वर्ष के लिए, ओर शेष 
एक-तिहाई दो वर्ष के लिए। बाद में तो सदस्य छः वर्ष के लिए ही होंगे 
ओर एक क्रम बैठ जावेगा | विधान-परिषद के सदस्यों की- संख्या उस 
राज्य की विधान सभा के सदत्यों की संख्या की चोथाई से अधिक नहीं 
होगी, किन्तु किसी भी दशा में सदस्यों की संख्या ४० से कम नहीं. 
होंगी | 


विधान-परिषद का संगठन--जब तक संसद विधि द्वारा कोई 
दूसरी व्यवस्था नहीं करती, विधान-परिष्रद का निर्माण निम्नलिखित 
रीति से होगा ४+-- 

(क) यथा-शक्य एक-तिहाई सदस्यों का निर्धाचन ऐसे निर्वाचक-मंडल 
द्वारा होगा, जिसमें राज्य की नगरपालिकाओं ( भ्यूनिसपेलिटियों ) और 
जिला-मंडलियों ( डिस्ट्रिक्ट बो्डों ) के सदस्य तथा अन्य ऐसे स्थानीय 
अधिकारी, जैसे कि संसद विधि द्वारा निश्चित करे, होंगे | 

(सर) यथा-शक्य कल सदस्य संख्या के बारह॒वें भाग का निर्वाचन 
एक ऐसा निरवांचक-मंडल करेगा, जिसमें भारत के किसी विश्वविद्यालय 
के कम से कम तीन वष के स्नातक हों; अथवा जो कम से कम तीन वर्ष 
से ऐसी योग्यता धारण करते हों, जो संसद द्वारा स्नातक के बराबर 
मान्य हों | ु 

(ग) यथा-शक्त कुल सदस्यों की संख्या के बारहवें भाग का निर्वाचन 
एक ऐसा निर्बाचक मंडल करेगा, जिसमें वे अध्यापक होंगे जो राज्य के 
ग्ंतर्गत किसी माध्यमिक पाठशाला या इससे उच्च शिक्षा-संस्था में तीन 
वष से पढ़ा रहें हों। 
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(घ) यथा-शक्त कुल सदस्यों के एक-तिहाई सदस्यों का निर्वाचन 
विधान-सभा के सदस्य ऐसे व्यक्तियों म॑ से करेंगे जो विधान-सभा के 
सदस्य नहीं हैं । हे 

(७) शेष सदस्य [अर्थात्‌ सदस्यों की संख्या का छुठा भाग] राज्य- 
पाल द्वार नामजद [नाम निर्देशित] किए जाय॑गे । राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों 
को नामजद करेगा जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला ओर सामाजिक सेवा का 
विशेष ज्ञान अथवा व्यवह्यरिक अनुभव हो । 

ऊपर बताए गए. समस्त निर्वांचक मंडलों में निवांचन अनुपाती 
प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत पद्धति के अनुसार होगा । 
प्रथम तीन श्रेणियों यानी स्थानीय अधिकारी, स्नातकों ओर अध्यापकों के 
निर्वाचक-मंडलों के प्रादेशिक निवांचन-्त्ञेत्रों को संसद विधि द्वारा 
निश्चित करेगी | _ 

सदस्य सख्या--दो सदन वाले गण्यों भ॑ विधान-परिपदों के 
सदस्णों की संख्या इस भाँति होगी ४--- 


राज्य' का नाम सदस्य संख्या 
१--बिहार ५ ७२ 
२--बम्तई ७२ 
२३०-मद्रास ७२ 
४--पंजा न ७० 
५--उत्तरप्रदेश ७२ 
६--पश्चिमी बंगाल कु 


विधान-परिषद के सदस्यों की योग्यता आदि---विधान- 
परिषद का सदस्य निवोचित होने के लिए. आवश्यक होगा कि कोई भी 
व्यक्ति [१] भारत का नागरिक हो, [२] ३० बष से कम आयु का न हो, 
[३] उसमें वे दूसरी योग्यताएँ भी हों, जो विधान-मंडल विधि द्वारा 
निश्चित करे | 
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विधान-परिषद्‌ की सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ वही होगी, जो 
विधान सभा की सदस्यता के लिए हैं। अग्रोग्यता सम्बन्धी प्रश्नों का 
निर्णय राज्यपाल निर्वाचन-आयोग के परामर्श से करेगा। सदस्यों के 
पदरिक्तता सम्बन्धी नियम विधान-सभा के पदरिक्तता सम्बन्धी नियमों 
के अनुसार ही हैं| 

विधान-परिषद्‌ के सदस्य अपने सदस्यों में से एक सभापति 
(चेयरमेन) एक ओर उपसभापति (डिप्टी चेयरमेन) निर्वाचित करेंगे | उनके 
कार्य ओर अधिकार विधान-परिषद के सम्बन्ध में वही होंगे, जो विधान-सभा 
के सम्बन्ध में अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष के हैं। उन्हें अपदस्थ करने की 
प्रक्रिया भी वही होगी, जो विधान-सभा के अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष की है । 


विधान-मंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार, वेतन तथा 
शपथ--विधान-मं ४ल के प्रत्येक सदस्य को » विधान-मंडल के नियमों एवं 
आदेशों के अधीन रहते हुए. विधान-मंडल में भाषण करने की पूर्ण 
स्वतंत्रता होगी । विधान-मंडल या उसकी किसी समिति में कहीं हुई किसी 
बात या मत-दान के लिये किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई 
कार्यवाही न हों सकेगी। विधान-मंडल के संदस्शें को इतना वेतन, 
भत्ता तथा वे सत्र विशेषाधिकार आदि मिलेंगे, जिन्हें विधान-मंडल विधि 
बना कर निश्चय करे | 
निर्बाचित होने के पश्चात्‌ प्रत्येक सदस्य को अपना पद अहण 
करने से पूर्व राज्यपाल के, अथवा राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति के, 
सम्मुख संविधान के प्रति भक्ति ओर अपने कतंव्य-पालन के सम्बम्ध में 
यह शपथ लेनी होती है--- 
मैं... ( अमुक ) ».« जो विधान-सभा (या विधान-परिषद्‌ ) का 
सदस्य निर्वाचित (या नाम-निर्देशित ) हुआ' हूँ, ईश्वर को शपथ लेता 
हूँ (या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ ) कि मैं विधि द्वारा स्थापित 
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भारत के संबिधान के प्रति श्रद्धा शोर निष्ठा रखू गा; तथा जिस पंद को 
में प्रहण करनेवाला हैं, उसके कतव्यां का श्रद्धापूचक्‍क पालन करूँगा । 

विधोन-मंडल की कायपद्धति--विभान-मंदल के प्रत्येक 
सदन में प्रत्येक बात का मिणंय उपस्थित नथा मत देने बाले सदस्यों 
के बहुमत से होगा। किसी भी सदन की कार्वाह्दी विधि के अनुसार 
तभी समझी जावेगी, जब कि कम-से-कम दस, यथा कुल सदस्य-संख्या के 
दशमांश सदस्य ( इनमें जो संख्या अधिक हो, उतने ) सदस्य उपस्थित 
हों। समापति साधारण दशा में मतन्प्रदान नहीं करेगा, परन्तु उसे 
निर्णायक मत देने का अधिकार है | द 

विधान-मंडल की कार्यवाही के अन्य नियम शज्यपाल सभापति तथा 
अध्यक्ष के परामश से बनाएगा । दोनों सदमों के संयुक्त अधिवेशनों में 
विधान-सभा का श्रध्यक्ष समापतित्व करेगा | 

किसी राज्य के विधान मंडल मे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों था 
उश्वतम न्यायालय के न्यायाधीशों के निशंय पर या उनके कततंव्य-पालन 
सम्बन्धी कार्यो पर कोई बाद-विवाद नहीं किया जायगा। विधान-मंडल 
की कार्य-प्रणालों की वेधानिकता के सम्पन्ध में किसी भी न्यायालय में 
कोई प्रश्न नहीं उठाया आ सकेगा | 

विधान-मंडल की कायथादही राज्य की भाषा, था हिन्दी या अ्रंगरेजी 
में होगी। यदि कोई शदस्य इन भापाओं मे मे कोई भाषा ने जानता हो 
तो उसे अपनी भाषा भें बोलने की शनुमति सदन का समभापतिया 
अध्यक्ष प्रदान कर देगा । यह व्यवस्था सॉबधान लागू होने से १५ वर्ष 
तक चलेगी | उसके पश्चात्‌ अंग्रेजी का व्यवहार बन्द हो जायगा । 

विधान-मंडलों के कानूनों का क्षेत्र राज्य-सची--विधान- 
मंडल अपने राज्यों के लिए बही सब कार्य करेंगे, जो संसद संत्र-सरकार के 
लिए करती है | विधान-मंडलों को गज्य सूची तथा समयर्ती यूत्री के समस्त 
विषयों पर कानून बनाने का अ्रधिकार है। परन्तु समबर्ती सूच्री के विषयों 
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में प्रथम अधिकार संसद को है । यदि वह इन विषयों की विधि न बनावे 
तो विधान-मंडल बना सकते हैं; संतद उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन 
या परिवद्धन कर सकती है, यहाँ तक कि उसे रद्द भी कर सकती है। यदि 
राज्य के विधान-मंडल को बनाई हुई विधि में ओर संसद की बनाई हुईं उस 
विषय की विधि में विरोध हो तो संध्द्‌ की बनाई हुईं विधि ठीक समभी 
जायगी । समवर्ती सूची के मुख्य-मुखझ्य विषय संसद के प्रसंग में बताए 
जा चुके हैं। ह 

राज्य-सूची के मुख्य-मुख्य विषय संक्षेप में ये हैं :-- 

( १ ) सावजनिक ब्यवस्था [ सैनिक बल के प्रयोग को छोड़ कर ]। 
( २ ) न्याय प्रशासन [ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय छोड़' 
कर |; उच्चतम न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालयों की फीस; राजस्व 
[ माल |; न्यायालयों को कार्यपद्धति | ( ३ ) पुलिस [ आरज्ुक | । 
( ४ ) जेल । ( ५ ) राज्य का लोक-ऋण | ( ६ ) राज्य-लोक-सेवाएँ 
ओर 'लोक-सेवा आयोग [ सार्वजनिक नोकरी कमीशन ] ( ७ ) राज्य- 
निगत्तिबेतन [ पेनशन ]। ( ८ ) मूमि पर अधिकार, और भूमि सुधार | 
( ६ ) सरकारी तार से भूमि प्राप्त करना । ( १० ) पुस्तकालय तथा 
अजायभबर ।( ११ ) राज्यों के विधान मंडलों के चुनाव | ( १२ ) 
राज्यों के मंत्रियों तथा विधान-सभाओ्रों और परिष्रदों के समापति, 
उपसभाषति ओर सदस्णों का वेतन ओर भत्ता। ( १३ ) स्थानीय 
स्वराज्य संध्याएँ। ( १४ ) सार्वजनिक स्वास्थ्य ओर सफाई, अस्पताल, 
जन्म-मृत्यु का लेखा। ( १४ ) तीथयात्रा | ( १६ ) कब्रिस्तान 
(१७ ) शिक्षा। ( ८ ) सड़कें, पुल, घाठ। ओर आवागमन 
के अन्य साधन (बड़ी रेलों को छोड़कर ) । (१६ ) जलप्रबन्ध, 
आबपाशी, नहर, बाँध, तालाब और जल से उत्पन्न होने वाली 
शक्ति ( २० ) कृषि, कृषि-शिक्षा ओर अनुसन्धान; पशु-चिकित्सा तथा 
कांजी हाउस । ( २१ ) भूमि, मालगुनारी ओर किसानों के पारस्परिक 
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सम्बन्ध। (२२ ) जंगल, (२३ ) खान; तेल के कुश्रों का नियंत्रण, 
ओर खनिज उन्नति | (२४ ) मछलियों का व्यवसाथ | ( २५ ) जंगली 
पशुओं की रक्षा | ( २६ ) गैस के कारखाने | ( २७ ) राज्य के अन्दर, 
का व्यापार वाणिज्य मेले-तमाशे, साहुकारी और साहुकार | ( ₹८) 
सराय। ( २६ ) उद्योग-धन्धों की उन्नति, माल की उत्पत्ति, पूर्ति और 
वितरण | ( ३० ) खाद्य पदार्थों आदि में मिलावट; तोल और माप । 
(३१ ) शराब ओर अन्य मादक वस्तुओं सम्बन्धी क्रम-विक्रय ओर व्यापार 
(अफीम की पैदावार छोड़कर )। ( ३२ ) गरीबों का कष्ट-निवारण; 
बेकारी | ( ३३ ) कारपोरेशनों का संगठन, संचालन ओर समाप्ति; अन्य 
व्यापारिक, साहित्यिक, वेशानिक, धार्मिक आदि संस्थाएँ; सहकारी समि- 
वियाँ। ( ३४ ) दान, ओर दान देनेबाली संस्थाएँ।( ३५ ) नाटक, 
थियेगर ओर सिनेमा । ( ३६ ) जुआ ओर सद्गा | ( ३७ ) राज्य सम्बन्धी 
विषयों के कानुनों के विरुद्ध होनेवाले अपराध | ( ३८ ) राज्य के काम के 
लिए आऑँकड़े तैयार करना | ( ३६ ) भूमि का लगान, और मालगुजारी 
सम्बन्धी पैमायश | ( ४० ) आबकारी, शराब, गांजा, अफीम आदि पर 
कर | ( ४९ ) कृषि सम्बन्धी आय पर कर ।| ( ४२ ) भूमि, इमारतों पर 
कर | ( ४३ ) कृषि-सूमि के उत्तराभिकार सम्बन्धी कर | ( ४४ ) स्वनिज 
अधिकारों पर कर । ( ४५ ) व्यक्तिकर; मनोरंजन, ( ४६ ) व्यापार और 
पेशे-धन्धे पर कर | (४७ ) पशुओं ओर किश्तियों पर कर। ( ४८ ) 
समाचायपत्रों को छोड़ कर माल की बिक्री ओर खरीद पर कर; समाचार- 
पत्रों में प्रकाशित होनेवाले विज्ञापनों को छोड़कर अन्य बविशापनों 
पर कर। (४६) चुगी। (५० ) बलासिता की तस्तुओं पर कर; 
इस में दावत, ज़ुए सद् पर का कर सम्मिलित है। (५१ ) सरट्ाम्प । 
(५२ ) राज्य के भीतर जल-मार्गों में जानेवाले माल ओर यात्रियों 
पर कर। (५३ ) मार्गकर ( टोल! ) (५४) किसी राज्य-विषय 
सम्बन्धी फीस | 
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विधि-निर्माण; साधारण विधेयक-.विधान-मंडलें में विधि- 
निर्माण की काय-प्रणाली प्रायः वेसी ही है, जैसी संसद में | इनमें भी उप- 
स्थित होने वाले विधेयक दो प्रकार के होंगे--धन या वित्त सम्बन्धी तथा 
साधारण । घन सम्बन्धी विधेयकों को छोड़कर अन्य (साधारण) विधेयक 
राज्य के विधान-मंडल के किसी मी सदन में प्रस्ताबित किए जा सकेंगे । 
कोई भी विधेयक दोनों सदनों में पास होने पर ओर राज्यपाल की अनुमति 
मिलने पर ही विधि बन सकेगा । यदि कोई विधेयक विधान-सभा में पास 
हो जाता है ओर विधान-परिषद में पास नहीं हो पाता, या उसमें विधान- 
परिषद्‌ ऐसा संशोधन कर देती है जो विधान-सभा को स्वीकार नहीं है, या 
विधान-परिषद उसे तीन माह के अन्दर न लौटावे तो विधान-सभा उस 
विधेयक को दुबारा उसी अधिवेशन में या अगले अधिवेशन में पास करके 
परिषद के पास भेजेगी और यदि उसने इस बार भी एक माह के अन्दर 
उसे स्वीकार नहीं किया तो यह विधेयक दोनों सदनों दारा पास हुआ 
समझा जायगा । इस भाँति यह स्पष्ट है कि विधान-परिष्द, विधान-सभा 
से नीचे दर्ज की दे । 

धन सम्बन्धी विधेयक--ऊपर साधारण विधेयकों की बात 
कही गयी है। अ्रत्र धन सम्बन्धी विधेयकों के विषय में लिखा जाता है । 
ये विधेयक विधान-सभा में ही प्रस्तावित किए. जा सकते हैं, विधान-परिषद्‌ 
में नहीं । विधान-सभा मे पास होने पर ऐसा विधेयक विधान-परिषद्‌ में 
उसकी सिफारिश के लिए भेज दिया जायगा | विधान परिषद्‌ को १४ दिन 
के अन्दर ही अपनी सिफारिश के साथ इसे विधान-स्मा में भेजना होगा । 
यदि वह ऐसा ने करे तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पास समझा जायगा । 
यदि विधान-परिष्रद्‌ १४ दिन के अन्दर ही विधेवक को अपनी सिफारिशों 
सहित वापिस भेज देती है तो विधान-सभा को उन सिफारिशों को मानने 
या न मानने का पूर्ण अधिकार है। इसके पश्चात्‌ विषेयक दोनों सदनों 
द्वारा स्वीकृत समझा जायगा । 
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वासकर निम्नलिखित विषयों का विधेयक घन सम्बन्धी विवेयक 
समझा जायगा--- 

१--कसी कर को लगाना,*उसे उठा देना, उसमें छूट देना तथा 
उसमें परिवर्तन करना । 

२--राज्य की सरकार द्वारा घन उधार लेना, अथवा कोई 
गारंटी देना । 

३--राज्य की निधि की रहा, ब्द्धि या व्यय की योजना | 

कोई विधेयक घन सम्बन्धी है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा 
का अध्यक्ष करेगा, ओर उसका निणय अन्तिम होगा । 

राज्यपाल की अनुमति--राज्य की विधान-सभा द्वारा, अथवा 
विधान-परिषद वाले गाज्य में विधान"मंइ्ल के दोनों सदनों द्वारा, पास किया 
हुआ विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति .के लिए सेजा जायगा। राज्य- 
पाल को अधिकार है कि बह उस पर स्वीकृति दे, अनुमति रोक ले, या 
उसे राष्ट्रपति के बिचाराथ रक्तित कर ले । राज्यपाल भन सम्बन्धी विधेयक 
को छोड़कर अन्य किसी भी विधेयक को विधान-मंद्ल के पास अपनी 
सिफारिशों सहित पुनः: बिचार करने के लिए. भेज सकता है। विधान- 
मंडल को अधिकार है कि बह सिफारिशों को माने या से साने | ने मानने 
की दशा में बह विधेषक को उसी रूप में फिर पास कर सकता है । इस बार 
राज्यपाल को उस पर स्वीकृति देनी ही होती है । 

क्‍ विचाराथे रज्षित विधेयक-..जबर राज्यपाल किसी विधेयक को 
राष्ट्रपति के विचारार्थ राक्षित करले तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि 
वह उस पर स्वीकृति दे, था स्वीकृति रोफले। धन सम्बन्धी विधेयकों 
को छोड़ कर, अन्य किसी भी विधेयक के सम्बन्ध में राष्ट्रपति शराज्यपाल 
को यह आदेश दे सकेगा कि बह विधेयक को यथास्थिति विधान- 
मंडल के सदन या सदनों की सिफारिश सहित लौटा दे | इसपर 
छः माह की अवधि के अन्दर सदन या सदनों द्वारा उस विधेयक पर 
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फिर ववचार किया जायगा। यदि विधेयक, संशोधन सहित या उसके 
बिना, सदन या खसदनों द्वाय फिर से पास हो जाता है तो वह 
राष्ट्रपति के सामने पुनः विचाराथ उपस्थित किया जायगा। संशोधन 
सहित स्त्रीकृत विधेयक को तो रष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान कर ही देगा, पर 
यदि विधेयक संशोधन के बिना स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के 
लिए बाध्य नहीं है | 


राज्य का आय-व्यय निश्चित करना--गवर्मर या राज्यपाल 

सरकार के प्रत्येक आर्थिक वर्ष के अनुमानित आय ओर व्यय के सम्बन्ध 
में एक वक्तव्य राज्य के विधान-मंडल के सामने उपस्थित कराता है । 
इसमें ब्यय के अनुमान के सम्बन्ध में दो प्रकार की मदों की रकमें अलग- 
अलग दिखाई जाती हैं--( १) जिन्हें खच करना अनिवार्य है, जिन 
पर विधान-मंडल केवल विचार या बहस कर सकेगा, परन्तु मत नहीं दे 
सकेगा, ओर (२) लिन्‍्हें खच्च करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिन 
पर विधान सभा का मत लिया जायगा | 

इनमें से प्रथम प्रकार की मर्दे निम्नलिखित हैंः--- 

( १ ) राज्यपाल का वेतन, भत्ता और उसके पद से सम्बन्धित 
दूसरे ब्यय | 

(२ ) विधान-सभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ओर विधान-परिषद के 
सभापति, उपसभापति के वेतन तथा भत्ते । 

(३ ) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते | 

(४ ) शजाओं को निजी खच के लिए दी जाने वाली ऐसी रकमें, 
जिनको राष्ट्रपति ने निर्धारित किया हो | 

(५ ) उच्च न्यायलयों का खच । 

(६ ) राज्य के लोक-सेवा आयोग ( कमीशन ) के खचच ! 
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(७ ) सरकारी ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज | 

( ८) किसी न्यायालय के निर्णय, आशा या किसी भुगतान के लिए 
धनराशि । 

(६ ) संविधान द्वारा अथवा विधान-मंडल द्वारा घोषित किया 
गया कोई अन्य व्यय । 

इन मदों को छोड़ कर शेत्र सब मदों का ख्े विधान-सभा के 
सामने माँग के रूप में पेश किया जायगा। विधान-सभा को अधिकार 
है कि वह किसी भांग पर स्वीकृति प्रदान करे, अस्वीकार कर दे, अथवा 
उसमें कमी कर दे | कोई भी मांग राज्यपाल की अनुमति बिना उपस्थित 
नहीं की जासकती | यदि राज्यपाल विधान-सभा द्वारा स्वीकृत घन-राशि को 
पर्याप न समझे ओर उसके विचार से भजिष्य में अधिक की आवश्यकता 
है तो वह अतिरिक्त व्यय के लिए अतिरिक्त या पूरक मांग भी कर सकेगा । 
पूरक मांगों की कार्यवाही साधारण मांगों की भाँति होगी। विधान- 
सभा को अधिकार है कि बहू भविष्य लम्बन्धी भांग या असाधारण भांग 
भी स्वीकार कर दे। इन मांगों की स्त्रीकृति के लिए साधारण मांग की 
प्रक्रिया ही व्यवहार में आवेगी | 


विधान-मंडलों की विधि-निर्माण सम्बन्धी सीमा---बद्मपि 


राज्यों के विधान-मंडल अपने-अपने क्षेत्र मे यथेष्ट अधिकार-सम्पन्न हैं, 
तथापि निम्नलिखित बिषयों में उनके अधिकार सीमित हैं।--- 

१--राज्य द्वारा स्व्रीकृत निम्नलिखित विधि तब तक अवैध होंगी, 
जब तक कि उन पर राष्ट्रपति की स्थीकृति ने मिल जा4:--( १ ) जिन 
विधियों का सम्बन्ध राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करने से होगा ( २) समबर्ती 
सूची के किसी विषय संबंधी विधि, जिसका संसद द्वारा स्वीकृत विधि से 
विरोध हो, ओर (३) वे विधि, जिनका उद्देश्य उन बम्तुओं के ऋय-विक्रय 
पर कर लगाना हो, जिन्हें संसद ने जनता के जीवन के लिये अत्यन्त 
आवश्यक ठहराया हो | 
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अनावश्यक शीघ्रता पर नियंत्रण रखने की व्यवस्था कर ही दी गई है । 
फिर, द्वितीय सदन अनावश्यक देर भी लगा सकता है | 

देश की अधिकांश जनता को द्वितीय सदन को उपयोगिता में विश्वास 
नहीं है। इसका सबूत यह है कि उड़ीसा, आसाम ओर मध्यप्रदेश 
ने अपने विधान-मंडल में द्वितीय सदन नहीं रखा है। संविधान-निर्माताओं 
को भी इसमें अधिक विश्वास नहीं था, क्योंकि उन्होंने द्वितीय सदन को 
हटाए जाने को व्यवस्था बहुत सरल रखी है | 

वेसे भी द्वितीय सदन, अधिकार ओर शक्ति की दृष्टि से, बहुत निर्बल 
रखे गए है। आर्थिक मामलों में उनके अधिकार नगण्य हैं। साधारण 
विधियों के सम्बन्ध में उन्हें केवल कुछ देर लगाने का अधिकार मिला है | 
सारी स्थिति पर दृ््य्पात करने से द्वितीय सदन की विशेष उपयोगिता 
प्रतीत नहीं होती | इसका व्यय बहुत-कुछ व्यथ है। 

'ख' वर्ग के राज्यों के विधान-मंडल 

विधान-मंडलों का संगठन--थ4िधानमंडलों की दृष्टि से ये शज्य 
का बर्ग के राज्यों से मिलते हुए ही हैं। हाँ, इसके विधान मंडलों का 
अभिन्न भ्रंग राजप्रमुख होगा, जब कि के! वर्ग के राज्यों में राज्यपाल 
होगा। इसकी विधान-सभाश्रों के सदस्यों को संख्या इस प्रकार है :-- 
हेदराबार १७४, मध्यभारत ६६, भंसुर ६६ पटियाला और पंजाब राज्य- 
संघ ६०, राजस्थान १६०, सोशष्ट्र ६०; त्रावेकोर-कोचीम १०८ । 

मैसूर राज्य के विधान-मंडल में विधान-परिपद भी है। उसके सदस्यों 
की संख्या ४० है । 

कार्य-क्षेत्र--इन राज्यों के विधान-मंडलों का कार्यक्षेत्र लगभग बैसा 
ही है, जेसा को भाग के राज्यों का। इन्हें भी शज्य-सूची और 
समवर्ती सूची के सब विषयों पर विधि या कानून बनाने का अधिकार है । 
समवर्ती सूची के विषयों के कानून बनाने भें संसद को प्राथमिकता और 
प्रधानता रहेगी, अ्रयांत्‌ राज्यों के विधान-मंडल उनके सम्बन्ध में कानून 
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उसी दशा में बना सकेंगे, जब संसद न बनाए। संसद उनमें आवश्यकता- 
नुसार संशोधन कर सकती है, ओर उन्हें रह भी कर सकती है | 

जम्मू ओर कश्मीर के सबंध में कुछ विषयों में मिन्नता है | संसद को 
इस राज्य के संबध में केवल संब-सूर्ची के विषयों और समवर्ती सूची के 
केबल उन विषयों पर विधि निर्माण करने का अधिकार होगा, जिनके 
विषय में प्रवेश-पत्र द्वारा उस समय तय हुआ, जब कि इस राज्य ने भारतीय 
संघ में सम्मिलित होना स्वीकार किया था। इसके अतिरिक्त संसद को उन 
विषयों पर भी विधि बनाने का अधिकार होगा, जिनके विषय में राष्ट्रपति 
राज्य की क_्रकार की सम्मति से तय कर दे | ऐसे विषयों को राज्य की विधान- 
सभा के सम्मुख रखा जायगा और उसका निणय लिया जायगा । राष्ट्रपति 
कभी भी राज्य की विधान-सभा का परामश पाने पर आज्ञा निकाल कर 
उपरोक्त विषयों सम्बन्धी अतिरिक्त उपबन्ध सम्राप्त कर सकता है या कम 
कर सकता है | 
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बीसवाँ अध्याय 
स्वायत्त राज्यों की न्‍्यायपालिकाएँ 


देश के वर्तमान जद्च न्यायालयों ने अपने आप को स्वाधीनता 
का गढू सिद्ध कर दिया है। --एन. एम. जोशी 


पिछले दो अध्यायों में स्वायत्त राज्यों की कायपालिका और विधान- 
मंडलों के बारे में लिखा जा चुका है। अब इनकी न्यायपालिकाओं का 
विचार करते हैं| इन राज्यों के अन्तर्गत को ओर “सब वर्ग के राज्य हैं। 
पहले 'क' वर्ग के राज्यों को लें । 
'क' वर्ग के राज्यों की न्यायपालिका 
उच्च न्‍्यायालय---क' वर्ग के शज्यों में से प्रत्येक में एक 
हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय होगा। संविधान लागू दोने से पहले जिन 
ण्ज्यों म॑ उच्चन्यायालय थे, वे संविधान द्वारा उन राज्यों के उच्च-न्यायालय 
स्वीकार कर लिए गए हैं। प्रत्येक न्‍न्यागालय में एक मुख्य न्यायाधिपति 
ओर अन्य न्यायाधीश होंगे । न्यायावीशों की अधिकतम संख्या राष्ट्रपति 
नियत करेगा | 
न्यायाधीशों की नियुक्ति और वेतन---प्रत्येक न्‍्याय्राधीश 
की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्‍्यायात्रिपति तथा शज्य के 
राज्यपाल के प्रशमर्श से करेगा ओर राज्य के मुख्य न्याथाध्रिपति 
को छोड़कर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भें राष्ट्रपति राज्य के मुख्य 
न्यायाधिपति का भी परामर्श लेगा । 
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए किसी व्यक्ति में निम्न- 
लिखित योग्यताएँ होना आवश्यक होंगी :--बह ( १ ) भारत का नागरिक 
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हो, ( २) कम से कप्त १० व तक भारत के रज्यन्क्षेत्र में किसी न्यायिक 
पद पर रहा हो या राज्यों के उच्चन्यायालयों में कम से कम १० बष तक 
एडवोकेट ( अधिवक्ता ) रह चुका हो | 

प्रत्येक न्यायाधीश ६० वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकेगा । 
बह इसके पूर्व भी राष्ट्रपति को लिखित त्याग-पत्र देकर अपने पद से हट 
पकता है| उसे उसके पद से हटाने का कार्य राष्ट्रपति कर सकता है; 
वह उसे उसके पद से उसी दशा में हट सकेगा, जब संसद के दोनों 
सदन अलग-अलग अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा ससद्‌ के सदनों 
की बैठक भें उपस्थित ओर मत देनेवाले सदस्यों के दो-तिहाई मत से, 
प्रमाणित अयोग्यता अथवा दुराचर्ण के लिए, उसे पदच्युत करने की 
प्राथना करें | संविधान लागू होने के उपरान्त जो व्यक्ति किसी भी उच्च- 
न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका है, वह भारत के किसी भी न्यायालय या 
अधिकारी के संमुक्ष बकालत न कर सकेगा । यह नियम इसलिए रखा गया 
है कि न्यायाधीश निष्पक्ष रहे ओर अपना कार्य ख्वतन््रता-पूवक करें | 


उच्च स्थायालयों के मुख्य न्यायाधीश की ४००० |, तथा अन्य न्यायाधीशों 
की ३१५००] मासिक वेतन मिल्लता है ओर उनके कायय-काल के अन्दर 
इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं कौ जा सकती | 

न्यायाधीशों की शपथ - प्रत्येक व्यायाघीश पद ग्रहण करने से 
पूर् उस राज्य के गज्यपाल के सामने अपने पद सम्बन्धी निम्नलिखित 
शपथ ग्रहण करेगा ४--- 

मैं... अमुक..... «जो उच्चन्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति 
(या स्थावाधीश ) नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ ( या सत्य- 
निष्ठा से प्रतिशञा करता हूँ) कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान 
के प्रति श्रद्धा ओर निष्ठा' रखूंगा, तथा मैं सम्पक्‌ प्रकार से ओर श्रद्धा" 
पूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, शान और विवेक से अपने पद के कतेव्यों 
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को भय या पतक्षपात, अनुराग या द्वेप के बिना पालन करूँगा तथा मं 
संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूगा । 

उच्च न्यायालयों का अधिकार ; न्याय सम्बन्धी --प्रत्येक 
उच्चन्यायालय दो प्रकार के कार्य करता है न्याय "सम्मन्ती आर पत्र 
सम्बन्धी । न्याय सम्बन्धी अधिकारों की दृष्टि से उसके दो भाग होते हैं : -- 
प्रारम्भिक ( आरिजिनल! ) और अपील माग । साधारणुतवा आरिजिनल 
भाग का काये-्षेत्र हाईकोट वाले नगर की सीमा से बाहर नहीं होता । 
इस भाग में उस स्थान के ऐसे सब दीवानी मामले जाते हैं, जे 
'स्माल काज कोर्ट (लघुबाद न्‍्याथालय या अरदाल्मत खफीफा) में नहीं 
जा सकते; तथा ऐसे सब फोजदारी मुकदमे जाते हैं, जिनका फैसला 
अन्य स्थानों में सेशन जज की अदालतों में हो | इसी माग में फोजदारी 
मामलों के उन अपराधियों का विचार होता है, जिनका विचार मुफास्सिल 
अदालतों में नहीं हो सकता। हाईकोट बादी ग्रतिवादी की प्रार्थना पर 
अथवा न्याय के विचार से, मुकदमों को सब-जजों को अदालतों से उठ 
कर अपने इस (थ्रारिजिंगल)माग में ले सकते हैं । 

अपील भाग में आरिजिनला भाग की तथा मुपराध्सिल अदालतों की 
ग्रपील सुनी जाती है | 

उच्चन्यायालयों के ज्ञेत्र आर अधिकार विधि द्वारा निश्चित हैं। संसद 
उनके क्षेत्राधिकार में परिवर्तन कर सकती है, ओर उसे घटा था बढ़ा सकती 
है | ऊच्चन्यायालयों से सब्र प्रकार के मुकदमों की अ्स्तिम अ्रपील उच्चतम 
न्यायालय में जाएगी | जो मुकदमे प्रारंभिक रूप में उच्चन्यायालग में ठी्‌ 
आरंभ होंगे, उनकी अपील उसी न्यायालय में दो या अधिक न्याय! भीशों 
के सामने जायगी | 


पबन्ध सम्बन्धी अधिकार ; अधीन न्यायालयों का 
नियंत्रण--उद्च न्यायालय की अपने अधीन सब्र न्यायालयों के निरीक्षण 
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का अधिकार है। इसके द्वारा बह (१) अपने अ्रधीन अदालतों से 
किसी मामले के कागजों को मांग सकता है, (२) अद्ालती कार्य-पद्धति के 
नियम निश्चित कर सकता है, (३) अदालतों के रजिस्टर हिसाब आदि 
रखने के सम्बन्ध में नियम बना सकता है, (४) उसके एंटार्नी, शेरिफ, 
क्लर्क आदि कर्मचारियों की फीस नियत कर सकता है। इसके अतिरिक्त 
उसे नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी व्यक्ति या 
अधिकारी को ओर सरकार को भी, आदेश देने का अधिकार है । 


उच्च न्यायालय अपने अधिकार-्तेत्र के अन्दर किसी मुकदमे को एक 
न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेज सकता है। यदि उसे यह विश्वास हो 
जाय कि उसके अधीन न्यायालय में कोई ऐसा मामला पेश है, जिसमें 
कीई ऐसा कानूनी प्रश्न उपस्थित है जिसमें संविधान की व्याख्या की 
आवश्यकता है तो वह उस मुकदमे की अपने पास मंगाकर स्वयं निपय 
सकता है; अथवा उस मामले में कानून का जो प्रश्न उलमा हुआ है, 
उस पर अपना निर्णय देकर उसी न्यायालय के पास, उस निर्णय के अनुसार 
उसे निपटाने के लिए वापिस भेज सकता है। उच्च न्यायात्लय को कठोर 
सजा देने का अधिकार है; अपने अधीन न्यायालयों द्वागा दी हुईं फॉसी 
तथा काल्ेपानी की सजा पर उसकी स्वीकृति आश्यक है | 
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जिला-न्यायालयों और उनसे छोटी अदालतों पर उच्चन्यायालय का 
नियंत्रण रहेगा | इस नियंत्रण के अंतर्गत नियुक्ति, तरक्की, छुट्टी आदि 
देने के सभी अधिकार सम्मिलित हैं, जो न्‍्याय-विभागीय कर्मचारियों के 
लिए, प्रयुक्त किए, जाय॑ंगे । 


0३0 मे 
उच्च न्यायालयों का महत्वपूर्ण काथें---भारत के उच्च 
न्यायालय नागरिक अधिकारों की रक्षा के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कार्य 


करते रहे हैं। श्ँगरेजों के शासन-काल में भी उन्होंने शासकों के कितने 
ही कार्यो को समय समय पर अवैध ठहराया | यद्यपि अधिकारियों ने अनेक 
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बार अपनी बात रखने के लिए दूसरे कानून-कायदे बना लिए, उच्च स्याया- 
लगों ने उनको कानून की सीमा में रखने का काय तो किया ही । इसी प्रकार 
उच्च न्यायालयों ने पुलिस-अधिकारियों, के कार्यो तथा नीचे की अदालतों 
के अनुचित फैसलों की खरी आलोचना करने के साथ अनेक बार व्यापक 
सिद्धान्त स्थिर किए, और जनता के हितो की रक्णा को | 

अब भारत ख्तन्त्र होगया है, तो भी न्‍्यायरालिका को अपना 
उत्तरदायित्व पूरा करते रहना है, ओर हमारे उच्च-न्यायालय प्रायः उसे 
कर रहे हैं। दल की ( सन्‌ १६५० के अन्तिम भाग की ) बात है कि 
पंजाब हाईकोट ने मास्टर तारासिंह को रिहा करने के साथ यह महत्वपूर्ण 
निणंय दिया कि दश्ड-विधान की १२४ ए० और १४३ ए० 
घाराएँ भारतीय संविधान द्वारा दी गई नागरिक स्वाघीयता ओर मूलभूत 
अधिकारों की भावना के विपरीत हैं, अतः अवैध हैं। निर्णय का य 
वाक्य भी ध्यान देने थोग्प नल कि पायियां आती हं जाती हैं; गयनमं८ई 
बनती ओर बिगड़ती हैं, ओर उनके लिए प्रयत्न कश्या गजद्रोह या 
असद्‌ भाव फैलाना नहीं | जब्र तक सरकार को पलटने के लिए. सशम्त्र 
प्रयत्न नहीं किया जाता, तब तक न्यायालय का कोई कायबाही करता भाषण- 
खातन््य ओर मत-प्रकाशन के लिए दी गई स्वतन्धता के बिशद्ध है | 

इससे स्पष्ट है. कि नागरिक अधिकारों की रक्षा करने में न्यायालयों 
का कैसा महत्वपूर्ण भाग रहता है। यह ठीक है. कि बहुत से श्रादमी 
खच तथा परेशानी के विचार से उच्च न्यायालय तक नहीं पहुँच पाते--- 
आर इस दृष्टि से सुधार की आवश्यकता ह--यहदे निर्विवाद है कि उच्च 
न्यायालय अपने स्वतंत्र निणयों से शासकों पर अ्रच्छा नियंत्रण रखते हैं, 
ओर नागरिकों का बड़ा हित साधन करते हैं । 

जिलां-न्यायाधीश---उच्च न्यायालत्र के अधीन, प्रायः हरेक 
जिले में एक जिला जज होता है। जिले में बह न्याय सम्बन्धी सब्र से बड़ा 
अधिकारी होता है | उसके न्यायालय में क्रिसी भी रकम के दीवानी मुकदसे 


स्वायत्त राज्यों की न्यायपालिकाएँ २४५ 


अरम्भ हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त वह अपने अधीन न्यायालयों से 
आयी हुई दीवानी तथा फोजदारी दोनों प्रकार की अपील सुनता है । 
दीवानी के केवल वही मुकदमें उसके पास अपील के लिए जाते हैं, जो 
पाँच हजार रुपये से अधिक के न हों; अधिक रकम के मामलों की अपीलें 
सब-जज (सिविल जज) के न्यायात्रय से सीधी उच्च न्यायालय में जाती है। 


जिला-नन्‍्यायाधीश की नियुक्ति तरक्की आदि, उच्च न्यायालय के परामश 
से, राज्यपाल करेगा । जिलाधीश के पद्‌ पर ऐसा ही व्यक्ति नियुक्त किया 
जायगा; जो राज्य या संघ की नोकरी में न हो, ओर जो या तो सात वर्ष 
तक वकील या एडवोकेट ( अधिवक्ता ) रह चुका हो, या जिसकी इस पद 
के लिए. न्यायालय सिफारिश करे | 


स्मरण रहे कि जिला-न्यायाधीश” पदावली के अन्तर्गत नगर-व्यवहार 
न्यायालय ( सिटी सिविल कोट ) का न्यायाधीश, अपर जिला-न्यायाधीश 
( एडिश्नल डिस्ट्रिक्ट जज ); संयुक्त जिला-न्यायाघीश, सहायक जिला- 
न्यायाधीश, लघुबाद न्यायालय (स्माल काज कोर्ट) का मुख्य न्यायाधीश, 
मुख्य प्रेसीडेन्सी-दंडाधिकारी (चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट), अपर मुख्य प्रेसी- 
डेन्सी दंडाधिकारी, सन्च न्यायाधीश ( सेशन जज ) और सहायक सत्र 
न्यायाधीश भी हैँ । 


अन्य न्‍्याय-विभागीय कर्मेचारी--जिला-जज के पद को 
छोड़कर अन्य न्याय-विभागीय कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में, उच्च 
न्यायालय और लोक सेवा आयोग (पब्लिक सर्विस कमीशन) के परामर्श 
से, राज्यपाल नियम निर्माण करेगा। न्याय विभागीय कर्मचारियों' के 
अंतर्गत केवल वे पद्दाघिकारी आते हैं, जो जिला-न्यायाघीशों का या 
उससे छोटा पद अहृण करते हैं । | 


जिला-जज के अधीन; जिले में दीवानी ओर फोजदारी के न्यायालय 
' होते हैं, इनका आगे क्रमशः विचार किया जाता है | 


॥ 
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दीवानी अदालतें (व्यवहार न्‍्यायालय)--|जला-जज की 
अदालत के गीचे सत्रजज झोर उसके नीचे मुन्सिफ की अदालत 
होती है। सब-जज को उत्तर-प्रदेश में सिविल जज कहा जाता है'। उसकी 
अदालत में किसी भी रकम के मुकदमे दायर हो सकते हैं। सुन्सिफ की 
अदालत में दो हजार रु० तक के, ओर विशेष अधिकार दिए जाने पर 
पॉच हजार रु० तक के, मुकदमे दायर हो सकते हैं । कुछ बड़े-बढ़े जिलों में 
लघुवाद न्यायालय ( स्माल काज कोर्ट या अदालत खफीफा ) भी हैं, जो 
छोटे-छोटे मामलों में जल्दी तथा कम ख् से अन्तिम निर्णय सुना देती 
हैं| प्रायः इनके फैसलों की अपील नहीं होती । 
फोजदारी अदालतें (दंड-न्यायालय)--हरेक जिले में था 
कुछ जिलों के एक समूह में, एक 'सिशन्स कोट रहता है। इसका प्रधान 
भी जिला-जन्ञ ही होता है, जो फोजदारी के अधिकार रखने से, सेशन जज 
का काम करता है। उसे अन्य सहायक सेशन-ज्ओों से इस काम में सहा- 
यता मिल सक्रती है। सेशन जज की अ्रदाजत, अपने क्षेत्र (जिले या' 
जिला-समूह) में सबसे ऊँची फॉजदारी अ्रदालत है। उसमें उससे नीचे की 
फोजदारी अदालतों की अपील होती है। सेशन जज मृत्य-दंड भी दे सकता 
है, पर ऐसा दंद दिए जाने से पूत उसकी पुष्टि राज्य के उच्च न्यायालय 
द्वारा दोनी चादिए | इसकी अदालत में पीसला जूरी या असेसरों की सहा 
यता से होता है। असेसर जज को अपनी सम्मति पर चलने के लिए 
वाध्य नहीं कर सकते । 
सेशन जन के नीचे मजिस्ट्रेट रहते हैं | ब्म्बई, कलकत्ता, और 
मदरास में प्रेसीडेन्सी मजिस्टू ०, छावनियों भें छाबनी मजिस्ठोंट', एवं 
कुछ नगरों ओर कम्तरों में आज़रेरी' श्रर्थात्‌ अवैेतनिक मजिस्ट्रोट, और 
पहले, दूसरे, या तीमरे दर्जे के मजिस्ट्रेट रहते हैं। आनरेरी मजिस्ट्रोशें 
का पद अब्र कई स्थानों में तोड़ दिया गया है। प्रेसीडेन्सी मजिस्टेयों तथा 
अब्बल दर्ज के मजिस्ट्रेटों को दो साल तक की कैद झ्रोर एक हजार रुपए 
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तक का जुमाना करने का अधिकार होता है | दूसरे दर्ज के मजिस्ट्रेट छुः 
मास तक की केद ओर दो सो रुपए तक जुर्माना कर सकते हैं । तीसरे दर्जे 
के मजिस्ट्रेट एक मास तक की केद ओर पचास रुपये तक का जुर्माना कर 
सकते हैं । 

दूसरे ओर तीसरे दूजे के मजिस्ट्रेट के फेसले के विरुद्भ, जिला- 
मजिस्ट्रेट के यहाँ अपील हो सकती है; ओर अव्वल दर्जे के मजिस्ट्रेट 
के फेसले की अपील सेशन्सकोर्ट में चल सकती है। जिन मनुष्यों को 
मुकदमे की प्रारम्भिक दशा में सेशन्स कोर्ट ने दोषी ठहराया हो, उनकी 
अपील उस राज्य के जय त्योयालिय में हो सकती हे | 

रेवन्यू कीटे-.राजस्व या मालगुजारी सम्बन्धी सब बातों का' 
फैसला करने के लिए, कहीं-कहीं रेबन्यू कोर्ट, ओर कहीं-कहीं सेटलमेंट 
( बन्दोबस्त ) कमिश्नर हैं। इनके अधीन कमिश्नर, कलेक्टर, तहसीलदार 
आदि रहते हैँ, जिन्हें लगान, मालशुजारी ओर आबपाशी आदि के मामलों 
का फैसला करने का निर्धारित अधिकार है. 
पंचायतें 

इनका संगठन आदि दूसरे अध्याय में बताया गया है। यहाँ इनकी 
केवल न्याय सम्बन्धी बातों का विचार करना है | पंचायती अदालतों को 
कुछ छोटे-छोटे दीवानी ओर फौजदारी मामलों का फैसला करने का 
अधिकार है। इनमें प्रायः पाँच था अधिक सदस्य होते हैं, उनमें एक 
सरपंच होता है। इनमें पेश होनेवाले मुकदमों में किसी की ओर से 
कोई वकील पैरवी नहीं कर सकता | ये वादी-प्रतिवादी से कुछ फीस ले 
सकती हैं | इनके द्वार फैसला कराने में बिलकुल थोड़ा खर्च होता है 
झोर इसके फेसलों की अपील भी नहीं होती। ये अपराधियों पर कुछ 
जुर्माना कर सकती हैं, इन्हें किसी को कैद करने का अधिकार नहीं होता । 

इनका संगठन; उत्तरप्रदेश का उदाहरण--फंचायतों के 

कार्य को स्पष्ट करने के विचार से यहाँ पर उत्तर प्रदेश का उदाहरण 
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दिया जा रहा है। अन्य राज्यों की पंचायतों सम्बन्धी स्थिति इस 
से मिल्ती-जुलती हे | इस राज्य में साथारणतया तीन से लेकर 
पाँच गांवों तक के क्षेत्र का एक सकल होता है। प्रत्येक सकल में 
एक पंचायती अ्रदालत स्थापित होती है । किसी बेन की प्रत्येक 
ग्राम-सभा उस ज्षेत्र की पंचायती अदालत के लिए निर्धारित योग्यता वाले 
प्रोद आयु के पांच-पांच पंच चुनती है, जो आसानी से हिन्दी पढ़लिख 
सकते हों । उनका चुनाव तीन साल के लिए होता है। उस ज्षेत्र की सब 
ग्राम-सभाओं के इस प्रकार चुने हुए पंचों का पंच-मंडल ( 'पेनल' ) होता 
है | सब पंच अपने में से एक व्यक्ति को सरपंच चुनते हैं। सरपंच वही 
व्यक्ति चुना जाता है, जिसमें कार्यवाही लिखने को योग्यता हो। 
सरपंच हरेक मुकदमे के लिए. पंच-मंडल मे से पांच पंचों का एक 
बेंच नियुक्त करता है, उसमें कम-"से-क्म एक पंच ऐसा होता है, जो 
गवाही ओर कार्यवाही लिख सके। प्रत्येफ बेच के पंचों में एकएक 
पंच गांव-सभा के ऐसे इलाकों का रहनेबाला होता है, जिश्मम बादी और 
प्रतिवादी रहते हैं । 
पंचायती अदालत के अधिकार---धचायती श्रदालतों को 
दीवानी, फोजदारी तथा माल के निधारित अभिकार हैं| दावे लिखित या 
जबानी हो सकते हैं। पंचायती अ्रदात्मत के फैसले की अपील नहीं 
होती | परूतु यदि किसी मामले में अ्रन्याथ हो तो उसको निगरानी हो 
सकती है--दीबानी के मामलों की निगरानी मुन्सिफ के यहां, माल के 
मामलों की निगरानी द्वाक्रिम-परगना-माल के यहां, ओर फोजदारी के 
मामलों की निगरानी हाकिम परगना फोमदारी के यहां होतो है। यदि 
कोई गवाह सम्मन तामील होने पर हाजिर न हो ती उस पर भुकदमा 
चलाया जा सकता है ओर २५) तक का जमानती बारूट भी जारी हो 
सकता है | पंचायती अदालत को दीवानी के १००) तक की 
मालियत के मुकदमे का फैसला करने का अधिकार होता है । सरकार इस 


स्वायत्त राज्यों की न्‍्यायपालिकाएँ २४६ 


अधिकार को. ५००) तक बढ़ा सकती है। अदालत १००) तक के 
दावे जो चल सम्पत्ति या उसके मूल्य या उसकी हानि के सम्बन्ध में हों, 
या सवेशियों द्वारा की गई क्षति की “पूर्ति के लिए हों, कर सकती है। 
परन्तु वह सामभेदारी के, वसीयत या गैर-बसीयत जायदाद के, सरकारी 
कर्मचारियों के विरुद्ध, नाबालिग की ओर से या उसके विरुद्ध, या कब्जा- 
आराजीं के दावे नहीं सुन सकती । 

फोजदारी के कुछ मुकदमों के उदाहरण ये हैं:--सार्वजनिक मार्ग 
पर लड़ाई, सम्मन तामील न करना या उल्लघंन करना, अश्लील क्रिया 
या गीत, मारपीट, हमला, किसी को बन्द करने के लिए. हमला, जबर- 
दस्ती बेगार, ४० से कम मूल्य की चोरी, भूमि या मकान में अनधिकार- 
प्रवेश या अधिकार कर लेना, धमकी, स्री की लजा-अपहरण करने की 
चेष्टा आदि | जुमाने में अदालत गदी का खर्चा दिला सकती है और 
छति-पूर्ति भी दिलासकती है। यदि अदालत को विश्वास हो जाय कि 
दावा निरथंक, क्ूठा या केवल परेशान करने को किया गया है तो वह 
अभियुक्त को वादी से मुआवजा दिला सकती है, जो ५) से अधिक न 
हो । यदि अदालत की राय में कोई मुकदमा ऐसा हो जिसे सुनने का उसे 
अधिकार नहीं है, अथवा जिसमें वह अपराधी को उचित दंड नहीं दे 
सकती तो वह उस मुकदमे के वादी को उसका दावा वापिस कर देती है, 
ताकि वह्द उसे किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे | यदि अदालत के 
सरपंच का ऐसा विश्वास' हो कि किसी व्यक्ति की ओर से शान्तिभंग की 
जाने की श्राशंका है तो जांच के बाद पंचायत उस व्यक्ति से १००) तक 
की जमानत मुचलका, १४ दिन तक के लिए, ले सकती है। पंचायती 
अदालत को कैद की सजा देने का अधिकार नहीं है; वह केवल १००) 
तक जुर्माना कर सकती है । 

विशेष वक्तव्य--भारत के विविध राज्यों से जमींदारी प्रथा हट 
रही है ; इससे जमींदारों ओर किसानों के बीच होनेवाले मुकदमे बन्द 
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हों जायेगे । पंचायतों के विस्तार से भी मुकदमेब्राजी श्रटेगी । नागरिकों में 
सहयोग का भाव बढ़ने से इस दिशा में अ्रच्छी प्रगति होगी | 


ख' वर्ग के राज्यीं की न्यायपालिका 

स्व वर्ग के राज्यों की न्यायपालिका को वर्ग के राज्यों की न्‍्याय- 
पालिका की ही तरह होगी। दोनों के उच्च न्यायालयों के कार्य और 
अधिकार लगभग समान होंगे; अन्तर यह होगा कि के वर्ग के राज्यों के 
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन संविधान द्वारा निश्चित किया 
गया है, किन्तु 'ख वर्ग के राज्यों के उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों का 
वेतन राष्ट्रपति राजप्रमुखों के परामश से नियत करेगा । इन राज्यों के 
न्यायाधीशों के भत्ते, पेन्शन आदि के नियम संसद विधि हाश निश्चित 
करेगी और जब तक बह ऐसा कोई निश्चय ने करे, तंत्र तक 
यष्ट्रपत राजप्रमुख के परामशश से निश्चित करेगा । 

>< ८ >८ 

कुछ विचारणीय बातें-्यायपालिका को निरु्षक्ष तो दोना ही 
चाहिए, इसके अतिरिक्त न्याय प्राप्त करना ऐसा खर्चीला, ओर कष्ट- 
साध्य न हो कि वह सबंसाधारण को पहुंच से बाहर हो। बह काफी सस्ता 
होना चाहिए। २>न्यायरिक कार्यवाही भें बहुत अधिक समय लगने से 
ग्रनेक बार उसका उद्देश्य ही नष्ट हो जाता हे । इस लिए यह्द कार्य 
जल्दी होने की व्यवस्था होनी चाहिए | ३--श्रपराध को केबल कानून की 
दृष्टि ही नहीं, मनोविशान और समाज-शासत्र की दृष्टि से देखा जाना 
चाहिए । आखिर, कानून भी लोकहित के लिए ही है। इस सम्बन्ध में 
हमने विस्तार पूषक विचार अपनी “अपराध-चिकित्सा' पुस्तक में किया है । 


रकीसवाँ अध्याय 
स्वायत्त राज्यों का'संघ से सम्बन्ध 


मारतीप संविधान की प्रव॒त्ति शक्तियों का केन्द्रीकरण करने 
की ओर है । वित्तीय अवस्था उसके अनुकूल है । समय की गति 
ओर भारत को अखंडता भी यही अपेक्षा रखती है। राज्यों को 
केन्द्र के दान पर निर्भर बना दिया है--यह सोचना बताता है कि 
हम सर्ब-प्रथम अपने को भारतीय नहीं मानते। 

--अवनीन्द्रकुमार विद्यालंकार 

संघात्मक शासन-प्रणाली वाले देश में संघ-सरकार ओर राज्यों शी 
सरकार के अधिकार बंदे हुए होते हैं। उनके आपस के सम्बन्ध अधिकार- 
विभाजन के आधार पर होते हैं । संघ और राज्यों के सम्बन्ध तीन प्रकार 
के हैं :--- 

१--विधायी सम्बन्ध, 

२--श, सकीय सम्बन्ध, 

३--न्यायिक सम्बन्ध, 

४-“वित्तीय सम्बन्ध, 

इन पर क्रमशः विचार किया जाता है। 

विधायी सम्बन्ध 

संघीय संविधान में विधि-निर्माण सम्बन्धी अधिकारों को स्पष्ट रूप 
से संघ और राज्यों के बीच बॉँट दिया जाता है। संविधान द्वारा यह 
स्पष्ट कर दिया जाता है कि किन-किन बिषयों पर संघ सरकार विधि-निर्माण 
करेगी ओर किन-किम विषयों पर राज्यों की सरकार। साधारणतथा इन 
अधिकारों के विभाजन की दो व्यवस्था अपनायी जाती हैं। पहली व्यवस्था 
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में कुछ विशेष अधिकार संघत्र को दे दिए जाते हैं ओर शेप बिपयों पर 
राज्यों की सरकार विधि बनाने की अधिकारी होगे है । दूसरी व्यवस्था के 
अन्तगंत कुछ निश्चित बिपयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्यों को, शोर 
शेप्र सब विषयों पर संघ्र को होता है। भारत में, श्रधिकांश में दूसरी 
व्यवस्था श्रपनायी गयी है । यहाँ शक्ति-बितरण में इस बात का ध्यान रखा 
गया है कि जो विषय सम्पूर्ण भारत के लिए महत्व के हैं, वे संघर-सूची 
में दिए. गए, हैं; जिन विषयों का महत्व केवल प्रादेशिक है, वे राज्य-सूची 
के अन्तर्गत किए. गए. हैं। जो विषय दोनों के महत्व के हैं, या जो वैसे 
तो प्रादेशिक महत्व के हैं, परन्तु जिनके सम्बन्ध में यह आवश्यक प्रतीत 
होता है कि विभिन्न राज्यों में उनकी व्यवस्था सावजनिक दृष्टि से एक- 
सी हो, वे समवर्ती सूची में रखे गए! हैं। जो विप्रय इन सूचियों में नहीं 
श्राये हैं, उन्हें अवशिष्ठ विषय कहा गया है, ओर वे संघ्र के अधिकार- 
क्षेत्र में आते हैं। उन पर विधि-निर्माण करने का अ्रधिकार संसद को है | 
उपयुक्त तीनों सूचियों का परिचय पहले दिया जा चुका है । संघ- 
सूची में ४७, राज्य-सूची में ६६ शोर समयर्ती सूची में ४७ विपय है। 
इन बड़ी बड़ी संख्याओं से यह स्पष्ट है कि इन सूच्ियों का निर्माण बहुत 
सूक्म दृष्टि से किया गया है | स्मरण रहे कि राज्यों में से केबल का और 
'ख वर्ग वालों को अ्रथांत्‌ स्वायतत राज्यों को दी कानून बनाने का श्रधि+र 
है । राष्ट्रपति द्वारा संकटकालीन स्थिति की घोषणा की जाने पर राज्य- 
सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद 
को कहाँ तक प्राप्त हो जाता है, यह पहले बताया जा चुका है । निदान, 
कानून-निर्माण में संसद की सत्ता सर्वोपरि हैं । 
शासकीय सम्बंध 
संविधान में यह व्यवस्था की गई है' कि शज्य अपनी कार्यपालिका 
शक्ति का प्रयोग इस भांति करें कि संसद्‌ की विधियों का, तथा संसद द्वारा 
निर्मित जो विधि उस राज्य में लागू हों--उनका, उचित रीति से पालन हो 


स्वायत्त राज्यों का संघ से सम्बन्ध २६३ 


"के ओर उसके कारण संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में किसी 
प्रकार का व्याघात या बाधा उपस्थित न हो। संघ इस सम्बन्ध में राज्यों 
को आवश्यक आदेश दे सकेगा। वह राष्ट्रीय महत्व के आवागमन के 
साधनों के निर्माण तथा उनकी रक्त करैने के लिए और राज्य की सीमाओं 
के अन्दर रेलों की रक्ता के लिये भी राज्यों को आवश्यक निर्देश दे 
सकेगा । इन निर्देशों के पालन में राज्य को जो अतिरिक्त व्यय करना 
पड़ेगा, वह संघीय सरकार देगी । 


राष्ट्रपति, राज्य की सरकार की अनुमति से ओर संसद विधि बनाकर 
राज्य के कर्मचारियों को संघीय सरकार के किसी भी काम को करने का 
आदेश दे सकती है। इस प्रकार के आदेशो' के पालन में राज्य को 
जो भी अतिरिक्त घन-व्यय करना होगा उसे संघ की सरकार देगी । 

रियासतों के पास संविधान आरंभ होने से पहले जो सेनाएँ थीं, वे 
उनके पास उस समय तक बनी रहेंगी, जब तक संसद विधि द्वारा उनकी 
कोई दूसरी व्यवस्था न कर दे । ऐसी सभी सेनाएँ भारतीय सेना का अंग 
समझी जावेगी, उन पर संघ सरकार का नियंत्रण रहेगा । 

संसद्‌ को अन्तर्राज्यिक नदियों या नदी की घाटियो' के सम्बन्ध में 
उठनेबाले भगड़ों को निपयने के लिए. विधि बनाने का अधिकार है। 
वह चाहे तो विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय और अन्य न्याया- 
लयों को ऐसे ऋणड़ों के विषय में निर्णय देने से अलग कर सकती है। 

यदि विभिन्न राज्यों के मध्य अथवा राज्यों ओर संघ के मध्य ऐसे 
विषयों में कोई भणड़े उठे, जिनमें सामान्य हित हो; तो राष्ट्रपति को उनकी 
जांच करने तथा उन पर सिफारिश करने के लिए एक अनन्‍्तरोज्यिक 
परिषद्‌ बनाने का अधिकार है | 


राज्यों को जो निर्देश संघ की ओर से समय समय पर दिए, जायंगे, 
उनका पालन यदि समुचित रीति से नहीं हुआ तो राष्ट्रपति इसका अथे 
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यह सममभेगा क्वि राज्य में वैधानिक शासन अ्रसफल हो गया है ओर वह 
संकटकालीन घोषणा द्वारा राज्य के प्रशासन को अपने हाथ मे लेगा | 

इस भांति यह प्रगट ही है कि स्वायत्त राज्यों को अपने न्षेत्र में पूर्ण 
अधिकार होते हुए भी संघ सरकार को राज्यों के प्रशासन-ज्षेत्र में हस्तक्षेप 
करने के अबसर हैं। सत्र बग के राज्यों पर संविधान लागू होने के 
१० वध पय॑न्त संघ-सरकार का प्रशासकीय विषयों में नियंत्रण रहेगा 
केद्र द्वारा शासित प्रदेशों का प्रशासन तो वह स्वयं करेगी ही। 
इस प्रकार संध की कारयपालिका शक्ति की प्रधानता स्पष्ट है। 


न्यायिक सम्बन्ध 


संघ तथा प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, लेख-पन्रों तथा न्याय 
सम्बन्धी कारबाइयों को भारत के समस्त राज्य-्त्षेत्र में पूर्ण मान्यता प्रात 
होगी । इनके प्रमाणित करने की रीति ओर शर्तों का; तथा इनके प्रभाव 
का निश्चय संसद के कानून द्वारा किया जायगा । भारत फे किसी भी राज्य 
के दीवानी न्यायलगों के अन्तिम निणयों या आदेशों पर देश भर में 
ग्रमल कराया जा सकेगा । 

वित्तीय सम्बन्ध 

अब संघ ओर राज्य के वित्तीय ओर घन विपयक सम्बन्धों को लें । 
इस प्रसंग में संचित निधि ओर आकस्मिक निधि का आशश जान 
लेना चाहिए । 

संचित ओर आकस्मिक निधि--भारत सरकार की जो आय 
होगी या वह जो ऋण लेगी वह, नारत की संचित निधि होगी। इसी 
प्रकार किसी राज्य की सरकार को आमदनी ओर कर्ज की रकमें उस 
राज्य की संचित निधि होगी । 

| संघ-सरकार अथवा राज्य-सरकार द्वारा प्रात अन्य सब रकमें क्रमशः 
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भारत के या राज्य के लोक-लेखों ( सार्वजनिक हिंसाब ) में जमा की 
जायेंगी। | 

संचित निधि से जो द्रव्य खच किया जायगा, वह जन-प्रतिनिधियों 
( विधान-मंडल ) की स्वीकृति से ही किया जायगा । 

यदि कभी संघ या राज्य को ऐसे समय कुछु व्यय तुर्त ही खच 
करने की आवश्यकता हो, जब संसद या विधान-सभा का अधिवेशन न 
हो रहा हो तो उसके लिए यह व्यवस्था की गयी है कि संसद या राज्यों 
के विधानमंडल विधि द्वारा आकस्मिक निधि! की स्थायना कर सकेंगे । 
भारत की आकस्मिक निथि ओर राज्यों की आकस्मिक-निधि अलग-अलग 
होगी। ये निधियाँ राष्ट्रपति, राज्यपाल ओर राज्यप्रमुख के हाथ में रहेंगी। 
इन्हें अधिकार होगा कि भूकम्प, बाढ़ या अकाल आदि के आकस्मिक कार्यों 
के लिए. इस घन-राशि में से खर्च करने की मंजूरी द । 

आय के समस्त साधन केन्द्र और स्वायत्त राज्यों के बीच में बॉँट 
दिए गए हैं। राज्यों को जो आय के साधन रिए हैं, उनकी आय उन्हीं 
के पास रहेगी, परन्तु संत्र को जो साधन दिए गए हैं, उनमें से कुछ की 
कुल आय या उसका निश्चित भाग राज्यों को दिया जायगा या दिया 
जा सकेगा । 

संघ सरकार को आय के साधन--संघ सरकार की आब के 
मुख्य-मुख्य साधन निम्नलिखित है--आयकर; (शराब-अफीम, भाग आदि 
मादक द्रव्यों को छोड़कर) देश में उत्पन्न होनेवाली तम्बाकू तथा अन्य 
वस्तुओं पर उत्पत्ति कर; आयत-निर्यातकर; निगम ( कारपोरेशन ) और 
कम्पनी कर; ( क्ष-भूमि को छोड़कर अन्य ) सम्पत्ति के उत्तराधिकार पर 
कर; रेल के किराये पर कर, तथा रेल या समुद्र या वायु से ले जाने वाली 
वस्तुओं या यात्रियों पर सीमा-कर; स्टाक एक्सचेंज पर स्टाम्प-ड्यू टी । 

स्वायत्त राज्यों की आय के मुख्य-मुख्य साधन--राज्यों को 
जो आय के साधन दिए. गए. हैं उनमें से मुख्य-मुख्य ये हैं--मालगुजारी; 
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कृषिलल्याय पर कर ; क्ृपिन्भूमि के उत्तराधिकार पर कर) कृषि-भूमि पर 
सम्पत्ति कर; भूमि और गषनों पर कर; खनिज अधिकार पर कर; सानव 
हपयोग के लिए बनाई जाने वाली शशत्र, अफीम, भांग तथा अ्रन्य 
प्रादक द्वब्यों पर कर; किसी स्थानीय क्षेत्र भें अवेश करने बाली विक्रय- 
योग्य बललुओं पर कर; विद्य त शक्ति के उपभोग या विद्य पर कर; समा- 
बरपत्रों को छोड़कर अन्य बस्तुओं के क्रय-विक्रम पर कर; समाचारपत्रों 
में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को छोड़कर अ्रन्प विज्ञापनों पर कर; 
सड़कों तथा अन्तदेशीय जल्लपथों पर ले जाये जाने वाले यात्रियों तथा 
बस्तुओं पर कर; सवारियों, पशुओं ओर नोकाश्रों पर कर; बृत्तियों, व्यापारों, 
आजीविकाओों झोर नौकरियों पर कर; पथ, कर ( टोल ), मुद्रांक-शुल्क, 
आय-कर तथा अन्य करों की आमदनी में से संघ सरकार की ओर से 
मिलने वाले भाग आदि । 
संघ तथा राज्यों में श्राय का वितरण-- 

१--निम्नलिखित कर संघ की और से लगाये जॉयगे, परन्तु उन्हें 
राज्य की सरकार बसूल करेगी ओर अपने लिए ही ख्े करेगी--मुद्रांक 
( स्टम्प ) शुल्क, तथा दवाइयों ओर श्यगाए की वस्तुश्रों पर लगने वाला 
उत्पत्ति-कर । | 

२--निम्नजिखित कर संघ द्वारा लगाये जाँगगे और वसूल किये 
जाँयगे परन्तु इन मदों से प्राप्त समस्त आय संसद द्वारा निर्धारित विधि 
के अनुसार, जिन शज्यों में वे कर ससूल करिए जांयगे, उन्हीं में बांट दी 
जायगी-( १) कृषि-सम्पत्ति को छोड़कर अन्य सम्पत्ति पर उत्तराधिकार कर; 
(२ ) कृषि-सम्पत्ति को छोड़कर श्रन्य सम्यस्ति पर कर ( ३ ) रेल, समुद्र 
तथा वाथुमार्ग से ले जाये जाने वाले यात्रियों तथा वस्तुओं पुर सीमा- 
कर ( ४ ) रेल किराये पर कर (५ ) श्रेण्टिचल्वर (स्टाफ ऐक्स्ेंज) और 
वादा-बाजार पर कर ( ६ ) समाचारत्रों के क्रमनविक्रम पर तथा उनमें 
प्रकाशित होंने बाले विज्ञापनों पर कर | 
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२३--क्ृषि-आय को छोड़ कर अन्य आय पर -कर संघ-सरकार लगा- 
येगी ओर वसूल करेगी परन्तु उससे होने वाली आमदनी को राष्ट्रपति 
निश्चित विधि द्वारा स्वयत्त राज्यों ओर संघ के बीच वितरण करेगा । 

( केन्द्र द्वारा प्रशासित राज्यों से प्रात आमदनी संघ की ही. होगी 
झोर उसका कोई विभाजन नहीं किया जायगा । ] 


अनुसूचित तथा आदिम जातियों के हितार्थ संघ सरकार द्वारा 
अनुमोदित योजनाओं पर राज्यों का जो व्यय होगा उसे संघ सरकार देगी | 
इसी भांति आसाम के स्वायत्त जिलों के शासन की उन्नति के लिए जो 
व्यय होगा उसे भी संघ-सरकार देगी। इसके अतिरिक्त आसाम के स्वा- 
यत्त जिलों के शासन में पहले दो वर्षो की आसत आमदनी से अधिक जो 
व्ययादिगा उसे भी संघ सरकार देगी। 


संसद को अधिकार है कि वह सहायता के रूप में उन राज्यों को 
केन्रीय आय में से अनुदान देना स्वीकार करे, जिन्हें वह इस सहायता के. 
योग्य समके ह। | 


बंगाल, बिहार, आसाम ओर उड़ीसा ऐसे राज्य हैं, जिनसे पटसन 
या पट्सन की बनी हुई चीजें नियांत की जाती हैं। ऐसे निर्यात पर 
निर्यात-कर संघ द्वारा वसूल किया जावेगा। इस से जो आमदनी होगी, 
उसका एक माग उन राज्यों को दिया जायगा ; इसका निणुय राष्ट्रपति 
वित्त-आयोग की सिफारिशों के ग्राधार पर करेगा। इस मद की रकमें 
उपयुक्त राज्यों को दस बरष तक ही दी जावेंगी। यदि इससे पूव निर्यात- 
कर समास कर दिया गया तो ये रकमें भी बन्द कर दी जावेगी | 


'ख? ब्ग के राज्यों से समकोते--उप्रोक्त वित्त सम्बन्धी व्य- 
वस्था समस्त स्काथत राज्यों के लिए, है | परन्तु 'ख वर्ग के राज्यों के 
संबंध में संविधान ने प्रथम दस वष के लिए संघ'सरकार को निम्नलिखित 
विषयों में समभोता करने का अधिकार दिया है :-- " 
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[१| उस राज्य में संत्र-सरकार द्वारा लगाये जानेबाले किसी कर को 
लगाना; उसे वसूल करना और उससे होने वाली आमदनी का वितरण | 

[२] यदि किसी ऐसे राज्य की श्राथ का कोई साधन संघ-सरकार को 
मिल गया है तो उससे होने बाली'हामि की पूर्ति के लिए संघ की ओर 
से आशिक सहायता । 

[२] उस राज्य की ओर से राज्यों के निजी खच के लिए संत्र को 
दिया जाने वाला घन | 

राष्ट्रपति को अधिकार है कि यदि वित्त-आयोग सिफारिश करे कि यह 
व्यवस्था आवश्यक नहीं है तो वह दस वर्ष से पहले भी (पाँच वर्ष के 
बाद) उस समभोते में परिवतन कर दे या उसे समाप्त कर दे | 

वित्त-आयोग--संविधान आरंभ होने के दो वर्ष के अन्दर और 
उसके पश्चात प्रति पाँच व के बाद शकब्ट्रपति एक वित्तनभ्रायोग की 
नियुक्ति करेगा । उसमें एक सभापति ओर चार सदस्प रहेंगे । सद्श्यों की 
योग्यता! संसद निश्चित करेगी। आयोग का कार्य शध्ट्रपति के संमुखत 
निम्नलिखित बातों के संबंध में सिफारिश करना है [१] संघ तथा राज्यों के 
बीच वितरण योग्य करों की क्रामदनी का वितरण [२] संत्र दारा राज्यों को 
सहायता देने के सिद्धान्त [३| ख्ष' वर्ग के राज्य के साथ किए गए. 
आर्थिक समभोतों में परिवतंग तथा [४] अ्रन्य कोई ऐसा अ्रथ सम्बन्धी 
विषय जिसके सम्बन्ध में राष्ट्रपति उससे परशामश चाहे । 

राष्ट्रपति वित्त-आयोग की सिफारिश तथा उन सिफारिशों के 
आधार पर किए हुए. कामों का विवश्ण संसद के सामने प्रस्तुत करेगा | 

कुछ उपरबंध--संविधानम दारा यह निश्चित कर दिया गया है कि 
संघ्र ओर राज्यों की संपत्ति पर तथा उतप्तकोी बिक्री और खरीद पर 
एवं राजाओं को दी जाने बाली घन-राशि' पर काई भी कर नहीं लगेगा । 

संघ की सम्पत्ति, जब तक संसद कोई अन्य व्यवस्था ने कर दे, स्वायत 
ण़्ज्य के-समस्त करों से मुक्त रहेगी। उसी भाँति स्वायत्त राज्यों को भी 
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संपत्ति संघ के कर से मुक्त होगी । परन्तु इससे संघ को स्वायत्त राज्य द्वार 
संचालित किसी भी व्यापार पर कर लगाने में कोई बाधा उपस्थित न होगी, 
जब तक संसद उस व्यापार को सरकार क्रे कार्यो में से ही एक न संममे । 


स्वायत राज्यों को किसी भी विधि द्वारा किसी वस्तु की बिक्री या 
खरीद पर कर न लगाया जा सकेगा, यदि ऐसी बिक्री या खरीद [अ] उस 
राज्य के बाहर हुई हो, अथवा [ आ | आयात-निर्यांत के रूप में भारत 
में अथवा भारत से बाहर हुईं हो | इसके साथ ही, कोई राज्य किसी वस्तु 
की खरीद या बिक्री पर कर न लगा सकेगा, यदि यह खरीद या बिक्री 
अन्तर्राज्यी व्यापार के सिलसिले में हुई हो | संसद्‌ विधि बनाकर इसमें 
परिवर्तन कर सकती है। 

राज्य की ऐसी कोई भी विधि वेध न समझी जायगी जो किसी ऐसी 
वस्तु की खरीद था बिक्री पर कर लगाती हो, जो संसद द्वाया जनता के 
जीवन के लिए आवश्यक ठहरा दी गई हो। हॉ. ऐसी विधि उस दशा में 
वैध समभी जा सकेगी जब उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो जाय । 

देशी श्यासतों के राजाओं को समभोते के रूप में भारत सरकार 
द्वारा निजी खर्च की जो निश्चित कर-मुक्त घनन्‍राशि देने का बचन दिया 
गया है, उस पर कोई भी कर नहीं लिया जायगा। यह धन-रणशाशि 
भारत की संचित निधि से अनिवार्य रूप से दी जायगी, उस पर संसद 
का मत नहीं लिया जायगा । 

संघ सरकार तथा राज्यों की सरकार का व्यय--संघ सरकार 
की व्यम की मुख्य-मुख्य मर्दे निम्नलिखित हैं--(१) थल, जल और नम 
वी सेनाओं पर व्यय (२) संघीय ऋण पर ब्याज (३) केन्द्रीय शासन 
व्यय (४) डाकख्ाना, तार, टेलीफोन (४) पेन्शन (३) कर्ज का भुगतान 
(७) राज्यों की सहायता (८) विकास की योजनाएँ (६) रेल । 

राज्यों के खर्च की मुख्य मर्दे ये हैं--(१) पुलिस ओर जेल (२ 
शिक्षा (३) कृषि की उन्नति (४) सावजनिक स्वास्थ्य की रक्षा (३) स्थानीय 
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स्व॒राज्य (६) अस्पताल (७) राज्यों के सार्वजनिक ऋण का ब्याज (८) 
राज्य-शासन-व्यय आदि । 
ऋण सम्बन्धी व्यवस्था-ंब-्सरकार को अधिकार है कि वह 
निर्धारित सीमाओं के अन्दर भारत की संचित निधि की जमानत पर ऋण 
ले ले । संघ सरकार राज्यों को ऋण दे सकती है श्रोर उसके ऋशणों की 
गारन्टी भी दे सकती है। किन्तु जब तक किसी राज्य पर संघ सरकार का 
ऋण हो या कोई ऐसा ऋण न चुक पाया हो, जिसकी जमानत संघ-सरकार 
ने दी हो, वह राज्य संघ-सरकार की रवीकृति के त्रिना ऋण नहीं ले सकेगा। 
विशेष वक्तव्य---राज्यों की आमदनी के साधन पर्यात ओर 
घ्वतंत्र नहीं हैं, इसलिए उन्हें संघ्र की ओर से सहायता देने की व्यवस्था 
की गई है। इस व्यवस्था का कुछ क्षेत्रों में बहुत विरोध हुआ है| यह 
क;। जाता है कि शप्र-गिर्मागन्‍्कार्यों और विकास का उत्तरदायित्व शज्यों 
पर है, ओर 'जिन श्रोतों की आय बदने बाली है, वे केन्द्र के आधीन है | 
परन्तु ६म स्मस्ण रखे कि देश की आर्थिक अवस्था को यरथेष्ट जांच हो 
जाने पर इस व्यवस्था में आवश्यक परिवतन आसानी से हो सकता है | फिर, 
वर्तमान परिस्थितियों में भाश्तीय संविधान की प्रत्रेत्ति केन्द्र को हृद बनाने 
की ओर है, ओर वित्तीय व्यवस्था उसके अभुकूल दी दे, जैसे कि विधायी, 
शासकीय और न्यायिक व्यवस्था उसके अनुकूल ऐ । 


बाइसवाँ अध्याय 


संघ सरकार द्वार शासित राज्य 


हमारे संविधान में कुछ ऐसी धाराएं हैं, जो कुछ लोगों को 
आपत्तिजनक सालूम होती हैं। हमें यह मानना होगा कि दोष 
देश की परिस्थिति ओर जनता में है । 
--डा० राजेन्द्रप्मसाद 
पिछले चार श्रध्यायों में स्वायत्त राज्यों की शासनपद्धति का वर्णन 
किया गया । पर जैसा पहले कहा गया है, कुछ राज्य ऐसे भी हैं, जो 
स्वायत राज्यों की श्रेणी में नहीं आते | यह बात अ्रच्छी नहीं मालूम 
होती | इस पर आमे' विचार किया जायगा | अस्तु, हमें यहाँ जिन राज्यों के 
शासन का विचार करना है, वे अभी दस हैं। उनमें से तीन ( अजमेर, 
क्ुंगं, श्रौर दिल्‍ली ) तो पहले के चीफ कमिश्नरों के प्रांतः है, और 
'जम्नलिखित राज्य पहले की रियासते या उनके संत्र हैं :--(१) भोपाल, 
(२) बिलासपुर, ( ३ ) हिमाचल प्रदेश और (४) विन्ध्य-प्रदेश, 
(५ ) मणिपुर, (६ ) श्रिपुण और (७) कच्छु । 
इन राज्यों का शासन--- इन राज्यों का शासन राष्ट्रपति 
करेगा | उसे अधिकार है कि वह इन राज्यों में चीफ-कमिश्नर (मुंख्य- 
आयुक्त) या उपराज्यपाल नियुक्क करे, या किसी पड़ोस के राज्य को शासन- 
भार सौंप दे | पड़ोस के राज्य को शासन-कार्य सौंपने से पू्े राष्ट्रपति का 
कतंव्य होगा कि वह पड़ोस के राज्य की सरकार से सम्मति ले ले और - 
इस राज्य की जनता की इच्छा भी जान लें | जनता की इच्छा जानने के 
लिए वह जो भी तरीका उचित सममेगा, ग्रहण करेगा | 
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कानून-निर्मोश--संसद को अधिकार है कि वह चीफ-कमि- 
श्नर या उपराज्यपालों के राज्यों के लिए विधान-मंठज़ बनाएं या किसी 
राज्य में विधान-मंडल हो तो उन्हें चालू रखे | ऐसे विधान मंडलों के 
काय, अधिकार और कार्य-अगगाली को संसद ही निश्चित करेगी। उन 
राज्यों के विधान मंडलों का निर्माण निर्याचन दरार अथवा नामजदगणी द्वारा 
अथवा नामजदगी ओर निर्वाचन दोनों के द्वारा होगा । इसके अतिरिक् 
धंसद इन राज्यों के लिए. मंत्री अथवा सलाहकारों की समिति का निर्माण 
करेगी । 


इन राज्यों में से कुर्ग में पहले से ही विधान-परिपद है। जब तक 
संसद उसके अधिकार ओर काय आदि के सम्बन्ध में कुछ निश्चय नहीं 
करती, उक्षकी स्थिति ओर अतिकार बसे ही सहेंगे, जसे धंविधान के पूर्व 
थे। जब्न तक शष्ट्रपति कोई निश्चित आदेश नहीं देगा, कुर्ण की राजस्व- 
संग्रह को पुरानी व्यवस्था ही रहेगी । 


न्याय-व्यवस्था--संसद ही इन गण्यों के लिए. उच्च न्याया- 
लय बनाएगी था किसी मौजूदा उच्च न्याथालय को ही उस राज्य का उच्च 
न्यायालय धोषित कर देगी। इन गज्यों के उच्च न्‍्यासाववयों के सम्मन्ध में 
वे सब नियम ओर उपबन्ध लागू होंगे, जो का वर्ग के राज्यों के उच्च 
न्यायालयों के सम्बन्ध मे लागू होते हैं। जो उच्च न्यायालय इन राज्यों में 
से किसी राज्य के सम्बन्ध रे संविधान लागू होने से पूव कार्य करते रहे हैं, 
वे बैसे ही कार्य करते रहेंगे । 
लोकतंत्र ओर केन्द्र द्वारा शासन--ट्ून शज्यों के सम्पन्ध 
में एक बात विशेष बिचार करने की है| जब्र कि भारत जोकतंन्नाताक गणु- 
शज्य घोषित है, उसके किसी भाग को लोकतंत्री व्यवस्था से बंचित करना 
कैसे उचित कहा जा सकता है ! जैसा ऊपर बताया गया है, वतंमान अवश्या 
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में इस समय दस राज्य ऐसे हैं, जो स्वायत्त नहीं है; जिन्हें अपने शासन, 
कानून-निर्माण ओर न्याय-व्यवस्था के लिए साधारण अर्थात्‌ शान्ति काल 
में भी केन्द्रीय सरकार के अधीन रहन[ पड़ता है। [ कुर्ग में विधान- 
परिषद है , पर उसे विशेष अधिकार नहीं है | | यह ठीक है कि इन राज्यों 
के प्रतिनिधि संसद ( लोकसभा ओर राज्य-परिषद ) में हैं, परन्तु वही तो 
पर्याप्त नहीं है ! 

[ इन राज्यों में विधान-समाएँ न होने से यह प्रश्न उपस्थित होता है 
कि इनकी ओर से राज्य-परिषद में लिए जाने वाले प्रतिनिधियों के चुनाव 
की पद्धति क्या हो । दिसम्बर १६५० में कानून-मंत्री डा० अम्बेडकर ने 
संसद में कहा कि यदि इन राज्यों की स्थानीय संस्थाओं को निर्वाचन-्षेत्र 
बनाया जाय तो वे काफी बड़े नहीं हाते । इस लिए यह उचित समझा 
गया कि मताधिकार उन लोगों को भी दिया जाय जो हाई स्कूल अथवा 
उसकी बराबरी की किसी परीक्षा में उतीण हो चुके हों। मनीपुर तथा त्रिपुरा 
में राज्य-परिपद्‌ के चुनाव नहीं हो सकेंगे, क्योंकि वहां स्थानीय संस्थाएँ भी 
नहीं हैं, और न अधिक शिक्षित लोग ही हैं.। त्रिपर आदिवासी ज्षेत्र हैं 
ओर मनीपर बहुत पिछुड़। है । वहाँ के प्रतिनिधि राष्ट्रपति द्वारा 
मनोनीत किये जाय॑ंगे | ग वर्ग के अन्य राज्यों का प्रतिनिधित्व निर्वाचन 
के द्वारा होगा । संसद के अधिकांश सदस्यों ने केन्द्र द्वारा शासित 
राज्यों में निवाँचित विधान-सभाएँ स्थापित करने की मांग की | ] 


सरकार की नीति-...इस विषय में सरकार लोक-प्रतिनिधियों 
की भावनाओं से अपरिचित नहीं है, और उसकी नीति भी विरोधी नहीं है । 
इस वर्ष (१६५४०) के आरम्भ में राष्ट्रपति के भाषण पर संसद में जो बहस 
हुईं, उसका जवाब देते हुए उप-प्रधान मंत्री सरदार पटेल ने कहा था कि 
धीफ-कमिश्नरी-प्रदेशों के बारे में सरकार की नीति यह है कि वहां धीरे- 
धीरे शासन को उत्तरदायी बनाया जाय, ताकि लोग बोर को ठीक _ 
तरह सम्हाल सके ओर इन प्रदेशों में किसी किप्ष्म की गड़बड़ न 

भा? शा०--१८ 
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होने पाये | यदि किसी चीफ-कमिश्मरी-प्रदेश भें गढ़बढ़ होती है तो देश 
के दूसरे हिस्तों पर भी उसका असर पढ़े ब्रिना नहीं रह सकता। चीफ- 
कमिश्नरी-प्रदेशों की जनता को यह भरोसा झवना चाहिए कि उनकी 
मौजूदा ध्थिति हमेशा कायम रहने वाली नहीं है, ओ्रोर जैसे-जैसे व्यक्तिगत 
कठिमाइरयां दूर होती जायंगी, वैसे-वैसे उनके स्वशासन का मांग प्रशस्त 
होता जायगा । जहां तक विन्ध्य-प्रदेश # का तालल्‍्लुक है, वहां की मोजूद 
स्थिति के लिए वह्मं के कांग्रेसी-नेता ही बहुत हृद तक शिम्मेदार हैं | 
यदि उन्होंने विवेक ओर समझदारी से काम लिया होता तो अन्य रिथिसती 
संधों की भांति विन्ध्य-्प्रदेश भी लोकप्रिय शासन का उभभोग कर 
सकता था ।' 

कुछ ज्ञातव्य बात--अञ्रल, सरकार इन प्रदेशों की यह स्थिति 
अस्थायी मानती है, ओर यह आश्वासन देती है कि यथा-सम्भव शीघ्र ही 
इनके स्वशासन का मार्ग प्रशस्त होगा | इनमें से कुछ प्रदेशों के सम्पन्ध 
में कुछ उल्लेखनीय बातें आगे दी जाती हैँ | 

दिल्‍ली--सन्‌ १६१२ से यह शहर ब्रिटिश भारत की राजधानी बना, 
तब से इसका महत्व बढ़ता गया है। पहले इसे पंजाब से अ्रन्नग 
करके केन्द्रीय सरकार के श्रधीन किया गया और इसका शासम 
चीफ-कपिश्नर द्वारा कराया जाने लगा। यहाँ के नागरिकों ने यह व्य- 
वस्था बदलवाने का बहुत प्रयत्न किया | सन्‌ १६३० में इसका प्रथक्‌ प्रान्त 
बनाने की योजना बनी, जिसमें पंजाब का अ्रम्ताला जिला और संयुक्रप्रान्त 
का मेरठ; आगरा आदि शामिल किया जाता | यह योजना अ्रमल में नहीं 
आयी । पीछे सन्‌ १६४७ में देश का विभाजन होने के समय, दिल्ली को 
स्वायत्त प्रान्त बनाने का आन्दोलन हुआ, पर संयुक्रप्रान्त ओर पंजात 
दोनों ही को सरकारों के विरोध के कारण उसे सफलता न मिली | केन्द्रीय 
अधिकारी दिल्ली का प्रान्त बनाने के विरोधी थे ( क्योंकि ऐसा होने से 
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89 इसके विधय में आगे लिखा जायगा | 
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थंह राजधानी का नगर उनके अधीन न रह कर एक प्रान्तीय सरकार के 

अधीन होजाता ) तथापि वे यहां के निवासियों को ध्शासन में भाग देने 
के लिए सहमत थे। उनके आदेशानुसारश, जून १६४६ में श्री के० एम० 
मुन्शी ने दिल्ली के शासन का एक ढांचा ढनाया। उसकी मुख्य बातें ये 
थीं:--यहाँ एक लेफिय्नेंट गबनेर रहें ओर ३०-४० सदस्यों की विधान- 
सभा स्थापित की जाय | सभा के तीन प्रमुख सदस्यों का एक मंत्रिमंडल 
हो | लेफ्टिनेंट-गवर्नर शासन, कानून-निर्माण, न्याय, सावजनिक निर्माण-कार्य, 
ओर विश्वविद्यालय के बारे में भारत-सरकार का प्रतिनिधित्व करे | शेष 
बातें मंत्रिमंडल के अधीन हों, ओर समवर्ती सूची में रहें--अर्थात्‌ उनके 
सम्बन्ध में दिल्‍ली की विधान-सभा और भारतीय पार्लिमेंट ये दोनों ही 
कानून बना सके । विधान सभा के पास कानून बनाने का काम कम रहेगा, 
इस लिए वह दिल्ली कारपोरेशन के रूप में काम करे | मंत्रिमंडल को कर 
लगाने का अ्रधिकार न हो। इस योजना से दिल्ली में न तो पूरा स्वायत्त 
शासन ही होता है, ओर न केन्द्रीय ही, अर्थात्‌ दोहरा शासन होता है; फिर 
इससे ख्च भी काफी बढ़ता है, और उसका भार अकेला इस नगर के 
निवासियों से न उठने को दशा में वह भारत सरकार पर अर्थात्‌ देश भर 
पर ही पड़ता है। अमी यह योजना अमल में नहीं आयी, ओर दिल्ली केन्द्र 


द्वारा शासित क्षेत्र बना हुआ है | 
हाल में ( दिसम्बर १६४० में ) प्रधान मंत्री ने कहा था कि सरकार 


नयी दिल्ली को आसाधारण नगर समभती है, जहां पर केवल अधिकारी 
वर्ग रहते हैं ओर कुछ लोगों को बहिदिशीय अधिकार प्राप्त है। यह प्रधान- 
तया. 'शाजकीय नगर है। साधारणतया प्रत्येक देश में ऐसे नगरों की 
व्यवस्था अन्य नगरों की अपेक्षा विभिन्न रूप से होती है, ओर हम लोग 
भी वैसा ही करने जा रहे हैं ।' 
. अजमेर--अंगरेजों ने इसका शासन सन्‌ #८१्८ से अपने हाथ 

में लिया था। सन १८२१ से १८७१ तक इस जिले का शासन संयुक्त 
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प्रान्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा संचालित रहा; इस समय यहाँ के प्रचन्ध, 
कानून-निर्माण, न्याय, शिक्षा आदि की व्यवस्था संयुक्कप्रान्त के समान 
थी। बाद में आसपास की रिकसतों पर नियंत्रण रखने के लिए यह 
भारत-सरकार के राजनैतिक विभाग द्वारा शासित होने लगा ; इस व्यवस्था 
में गवनर-जनरल का प्रतिनिधि ए०जी०्जी० अपने पद को देसियत से यहाँ 
का चीफ-कमिश्नर हुआ |# जनता का उस पर कोई नियंत्रण न था। 
राष्ट्रीय कार्यकर्ता बराबर इस क्षेत्र को स्वशासित प्रान्त बनाने का श्रान्दोलन 
करते रहे, पर कोई फल न निकला | 

सन्‌ १६२१ में श्री ई० एच० एस्वर्थ की अधीनता में नियुक्त 
कमेटी ने यही सिफारिश की कि इसे संयुक्रप्रान्त के साथ मिला दिया 
ज्ञाय | इसमें उस परिस्थिति को ध्यान में रखा गया था, नंब कि देशी 
रियासतों का शासन-प्रबन्ध देश के शेष भागों से बिल्कुल श्रलग रखा 
जाता था| अ्रब तो देश स्वाधीन है, ओर रिपासतों को प्रान्तों के स्तर पर 
लाने का कार्यक्रम चल रहा है। अ्रव गजस्थान भारत की एक स्वायत्त 
इकाई है, ओर अजमेर तो मानो उसका दृदय ही है। ऐसी दशा में 
इसे राजस्थान से अलग रखना उचित नहीं है। ब्रीच में तो ऐसी 
आशा भी हो चली थी कि अश्रजमेर गाजस्थान में मिलनेवाला ही नहीं है, 
उसकी राजधानी भी बनने वाला है। उस बात को काफी समय हो गया, 
ओर राजधानी के लिए कई अन्य नामों का सुझाव आकर आमिर जमपुर 
को यह पद मिल गया । अस्तु, अब अजमेर प्रदेश जल्दी दही राजस्थान 
में मिल जाना चाहिए, जिससे यहाँ की जनता शासनिक तथा राज- 
नेतिक अ्रधिकार पाने के अतिरिक्त राजस्थान के विकास की योजनाओं 
में यथेष्ट भाग ले सके ओर समुचित लाभ उठा सके | 
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4 सन्‌ १६४० से इसका शासन सीधे गह-विभाग द्वारा होने लगा ; 
उसी के द्वारा यहाँ के लिए चीफ-कमिश्नर की नियुक्ति होने लगी, जो 
गवनेर जनरल के अधीन और उसके ही प्रति उत्तरदायी होता था। 
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विन्ध्य मदेश---यह संघ ४ अप्रेल १६४८ को, बचेललंड और 
बुन्देलखंड की २५ रियासतों को मिला कर ख' वर्ग का राज्य बनाया गया 
था; रीवाँ-नरेश इस के राजप्रमुख थे। कुछ समय बाद यहां राजनैतिक 
अशान्ति ओर कुव्यवस्था हो गयी । मंत्रिमंडल केन्द्रीय सरकार के प्रति 
उत्तरदायी था, जिसे अधिकार था कि अयोग्य मन्त्रिमंडल को भज्ज कर दे 
ओर सारी व्यवस्था अपने हाथ में ले ले। इस अधिकार से केन्द्रीय 
सरकार ने यहां के मंत्रिमंडल को हटा कर १ जनवरी १६७० से इसे 


चीफ-कमिश्नर का प्रदेश बना दिया | दो मन्त्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप 
में मुकदमे चले । 


जेसा कि वर्तमान काल में स्वभाविक ही है, जनता यहां की शासन- 
व्यवस्था से बहुत असंतुष्ट है। उसकी मांग है कि अनियंत्रित शासन 
का अन्त हो, विधान-सभा का चुनाव किया. जाय, लोकप्रिय मन्त्रिमंडल 
की स्थापना हो, इस राज्य के जो भाग अन्य राज्यों में मिला दिए गए, : 
हैं वे फिर इस राज्य में जोड़े जाये, और विन्ध्य-प्रदेश को “ग वर्ग से 
हटा कर पहले की तरह “खत वर्ग में रखा जाय | आशा है, उसकी मांग 
पूरी होने की व्यवस्था जल्दी की जायगी । 


विशेष वक्तव्य----संघ सरकार द्वारा शासित अन्य राज्यों के 
सम्बन्ध में अलग-अलग विचार न कर हमें यहाँ यही कहना है कि इस 
समय विशेष परिस्थितियों के कारण, इन राज्यों का सघ सरकार द्वारा 
शासित होना भत्ते ही आवश्यक समझा जाय, उनकी इस स्थिति का 
जितनी जहदी अन्त होकर उनमें लोकतंत्री शासन की स्थापना हो उतना 
ही अच्छा है । उनके निवासियों को भी यह अनुभव करने को अवसर 
मिलना चाहिए कि हम अपनी शासन-व्यवस्था स्वयं करने लगे हैं; 
हमारी अपनी कार्यपालिका, विधान-सभा ओर न्यायपालिका है । इनमें से 
जिन राज्यों के आकार, क्षेत्रफल ओर आय आदि को इतना न बढ़ाया जा 


र७्प भारतीय शासन 


सके कि वे स्वतंत्र इकाई बन जायें, उन्हें उनके पास के ही किसी राज्य 
में मिलाने का विचार किया जाना चाहिए, जिससे उनके निवासी इसी 
प्रकार अपने स्वशासन के अ्रथिकारों का उपथोग कर सके । 

हैँ 


2५ ० लो 


अन्दसान-निकोबार---पिछले प्रष्ठों में “क', ख! और ग! 
वर्ग के राज्यों की शासनपद्धति बतायी गयी है। भारतीय संघ के प्रदेशों 
का, इनके अतिरिक्त एक वर्ग ओर है--घ वर्ग । इस बग के प्रदेशों को 
स्वतंत्र इकाई नहीं माना जाता। इनमें अन्दमान-निकोबार द्वीप-समूह तथा 
ऐसे अन्य च्षेत्र होंगे जिनका प्रशासन राष्ट्रपति त्रीफकमिश्नर था अपने 
किसी अन्य अधिकारी के द्वारा कराना चाहे । इस राज्य में कोई विधान- 
मण्डल नहीं होगा | राष्ट्रपति इस राज्य ओर अ्रन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में ऐसे 
नियम निर्माण करेगा, जिससे वहाँ शान्ति ओ्रोर श्रच्छी सरकार की 
स्थापना हो । उसे अधिकार है कि वह संसद द्वार बनाई विधियों 
में, शोर प्रचलित विधियों में जो इस राज्य पर लागू हों, संशोधन या 
'परिवर्तेन करदे । 

इस क्षेत्र का नया रूप--इस न्षेत्र के विषय में सर्व साधारण की 
जानकारी चहुत कम रही है | भारतीय स्वाधीनता के पहले संग्राम सन्‌ 
श्प्प७ से आँग्रेजों ने लग्बी सजा पाने वाले अपराधियों और राजनैतिक 
बंदियों को यहाँ भेजना शुरू कर उनफो बहुत कष्ट दिये; विशेष जेलों का 
निर्माण कर इस उपजाऊ और सुरम्य द्वीप को जनता द्वाया' “ऋलापानी' 
नाम दिज्ववाया । लोग इसे पृथ्वी का नक समझने लगे | हमारे देश की 
आजादी के लिये लड़ने बाले बहुत से अशात और शांत शाह्दीदों ने इस 
द्वीप पर अपने जीवन के बहुत से कष्ट-भरे दिन बिताए। #० गांधी के 
प्रयास से सन्‌ १६२१ में यहाँ केदी भेजे जाना बंद हुआ । 


भारत के स्वाधीन द्वोने पर इस ज्ञेत्र का भी कायाकल्प होना स्वभाविक 
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था। पंजाब ओर पश्चिमी बंगाल के शरणाथथी पुनर्वास सचिवालयों ने 
इन द्वीपों में एक खोज-मिशन भेजा तो मालूम हुआ कि पुनर्वास के लिए, 
ये बहुत उपयुक्त हैं। इनकी कृषि-योग्य १६ लाख एकड़ भूमि में से अभी 
केवल सत्तर हजार एकड़ ही जोती जाती है। शेष का उपयोग बहुत 
आसानी से हो सकता है। ऐसा अनुमान है कि १७ हजार आबादी ओर 
२५४०८ बगमील क्षेत्रफल वाले इस प्रदेश में लगभग दस लाख आदमी 
अच्छी तरह बसाए; जा सकते हैं। अपराधियों की बस्ती के गन्‍्दे मकान 
तोड़कर सुन्दर स्वास्थ्यप्रद धर बनाए जा रहे हैं। सरकार यहां की राज: 
धानी पोथब्लेअर ओर कलकत्ता तथा मद्रास के बीच में अच्छे ओर तेज 
यातायात का प्रबन्ध कर रही है। 


आशा है, आवश्यक प्रबन्ध हो जाने पर यह क्षेत्र हमारी शरणार्थोी 
समस्या को हल करने के अतिरिक्त बंगाल की खाड़ी में हिन्दुस्तान का 
मजबूत किला बन सकेगा ओर यहां रहने वाली हमारी ताकतवर नौ-सेना 
बंगाल को खाड़ी की रक्षा कर हिन्दुस्तान के पूर्वी भाग की रक्षा कर सकेगी | 


शक 


सब्ब्ब_्) कह “40 


तेश्सवाँ अध्याय 
आदिम-जातिजक्षे त्र 


यह नहीं हो सकता कि आप तो आधुनिक जगत के नवीन- 

तस साधनों और डपकरणों का भोग करें, और ये बेचारे आदि- 
वासी उन सुख-साध नों से वंचित रहेँ । 

--डा० राजेन्द्र प्रसाद 


निश्चय ही न तो सताधिकार, न धारा सभाएं, न डालर 
ओर स्टर्लिंग क्षेत्र से आने वाली वस्तुए उनके लिए लुभावनी 
हैं| उनकी मांग तो केवल इतनी है कि क्‍यों न अब अधिक स्कूल, 
अस्पताल, पीने के पानी के कुए , सिंचाई के लिए अधिक नहरें 

और अधिक विद्य त शक्ति दी जाय । 
--ठक्रर बापा 


हमारी आदिम जातियाँ, इनकी घोर उपेक्षा -... भारतीय 
जनता में दरिजन श्रोर आदिम जातियाँ ऐसी हैं, जो शिक्षा और श्राधुनिक 
सम्यता में बहुत पिछड़ी हुई हैँ। ये बहुत ही उपेक्षित रही हैं । हरिजनों 
की ओर तो फिर भी समाज का श्रोर नेताओं का ध्यान गया; वे अ्रन्य 
लोगों के साथ गांवों ओर नगरों में रहते थे; इस लिए. उनकी दशा सब" 
साधारण से छिपी नहीं रही । क्रमशः उनमें सुधार हुआ, चाहे उसको 
गति मन्द ही रही। पर आदिम जातियों के बहुत से श्रादमी तो साधारण 
बस्तियों से दूर जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं, जहां जाना. आना बहुत 
ही कठिन है । 


आदिम-जातितक्षेत्र सदर 


ब्रिटिश सरकार ने इनकी घोर उपेज्षा की; यही नहीं, उसने ईसाइयों 
को छोड़कर अन्य कार्यकर्ताओं का उनसे सम्पक नहीं होने दिया और 
उनके सुधार में तरह-तरह की बाधाएँ उपस्थित की। मांठफोड सुधार 
( सन्‌ १६१६ ) तथा प्रान्तीय स्वराज्य अधिनियम ( सन्‌ १६१४ ) से भी 
इन्हें कुछ राहत न मिली; उन्हें शेष भारतीयों जैसे भी अधिकार नहीं दिये 
' गये। इनके अधिकांश निवास-स्थान वहिष्कृत या अपवर्जित (एक्स- 
क्लूडेड') ओर अद्ध-वहिष्क्ृत ज्षेत्र उहराए, गए । 


वर्तमान अवस्था--आदिम जातियों में लगभग ढाई करोड 
भारत-सन्तान की गणना है। संविधान में इन जातियों को अनुसूचित 
जन-जति' भी कहा गया है। इनकी अवस्था बहुत शोचनीय है। ये जन- 
जातियोँ अधिकांश .में बिह्वर, उड़ीसा, आसाम, मध्यप्रदेश, मद्रास 
तथा राजस्थान में निवास करती हैं। इनकी कुल संख्या ३०० के लगभग 
है। ये प्रायः पहाड़ी एवं बन-प्रदेशों में गंवारू ठ्गञ से रहती हैं। कुछ 
आदमी शिकार करके, कुछ कृषि करके तथा कुछ शहरों के निकट होने पर 
मजदूरी आदि करके जीवन-निवाह कर लेते हैं। इन जातियों में सभ्यता का 
चार करने तथा उन्हें राष्ट्रीय जीवन में समुचित स्थान देने के लिए कोई 
विशेष प्रयत्न नहीं हुआ है । ईसाई मिशनरियों ने जो कार्य किया .वह 
खासकर अपने धर्म का प्रचार करने के लिए किया । हाँ, पिछले तीस साल 
से श्री ठक्कर वापा ने आदिवासियों की सेवा व उद्धार का प्रशंसनीय कार्य 
किया है; आप के तत्वावधान में देहली में इनकी उन्नति के लिए 
भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की स्थापना भी हुईं है। अब तो 
और भी कई संस्थाएँ इस दिशा में अ्रच्छा काय कर रही है। इन 
जातियों तथा इनमें कार्य करनेवालों का, तथा जो काम हो रहा है, या 
होने की आवश्यकता है, उसका परिचय हमारी हमारी अदिम जातियाँ” 
'नाम की पुरुतक में दिया गया है | 


श्८२ भारतीय शासन 


आदिम जातियाँ और नया संविधान--२६ जनवरी 
१९५० को भारत के “सम्पूश-प्रसुलन्सम्पन्न-लोकतत्रात्मक गणराज्य का 
संबिधान पास हो जाने से जहों जवतदा के नागरिक अधिकारों की घोषणा की 
गयी है, उससे आदिम जातियों के लोगों को भी बहुत राहत मिली है । 
भारतीय संविधान ने इनके लिए काफी संरक्षण दिये है; इन्हें अन्य 
देश-बंधुओं की समानता के स्तर पर लाने के लिए. १० बष की 
अवधि निश्चित की गई है । 


संविधान में अनुसूचित जन-जातियों ओर अनुसूचित क्षेत्रों के शासन 
के लिए विशेष उपबन्धों की रचना की गयी हे, ये समस्त उपभन्ध अआसाम 
राज्य के अनुसूचित ज्षेत्रों पर लागू नहीं हें।गे । 


अनुसूचित जन-जातियाँ ओर क्षेत्र--.त्येक राज्य की भ्रनु- 
सूचित जन-जाति ओर अनुसूचित क्षेत्र वे होंगे, जिन्हें राष्ट्रपति ऐसे शेना 
घोषित करे | बह इस घोषणा में समय-समय पर परिवर्तन भी कर सकेगा। 
इस विषय में बह जो परिवितंन करेगा बद् केवल विम्गलिसित प्रकार 
के होंगे--(१) बह घोषणा कर सकता है कि किसी अनुसूचित त्षेन्र का 
कोई भाग अथवा संपूर्ण अनुसूसित क्षेत्र अब अनुसूचित नहीं रहा। 
(२) वह किसी भी अनुसूचित त्षेत्र की थरीमाओं मे परिबर्तन कर सकता है । 
(३) किसी नये शज्य की उत्पत्ति या किसी शज्य के संप्र में सम्मिलित 
होने पर श्रथवा किसी राज्य की सोमा बदलने पर कि वहू किसी ऐसे ज्षेत्र 
को जो पहले राज्य का अंग नहीं था, अनुसूचित ज्षेत्र घोषित कर सकेगा । 

अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन शबज्य की कायपालिका के अ्रतर्गत 
रखा गया है श्रोर राज्य की कार्थपालिका इस सम्बन्ध में संघ की कार्य- 
पालिका के नियंत्रण में रहेगी । राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख को इन 
क्षेत्रों में शान्ति भर सुब्यबस्था रखने के लिए. नियम बनाने का अ्रधिकार 
होगा ओर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, वह संघ और राज्य की, इन ज्षेत्रों 


आदिम-जातितत्षेत्र स्ट्रे 


पर लगाने वाली विधियों में परिबतन कर सकेगा। ये नियम राष्ट्रपति के 
अनुमति के बगैर लागू न हो सकेंगे | संघ की कार्यपाल्िका को भी इन 
क्षेत्रों के प्रशासन के सम्बन्ध में विशेष निर्देष देने का अधिकार होगा, 
ओर राज्य का कतंव्य होगा कि उन निर्देशों का पूणतः पालन करे । राज्य- 
पाल या राजप्रमुख इन ज्षेत्रों के सम्बन्ध में आदिम जाति मंत्रणा-परिषद्‌ 
से परामर्श लेकर ही नियम बनाएगा | 


आदिम जाति मंत्रणा-परिषद्‌--प्रत्येक ऐसे राज्य में 
जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं, एक आदिम जाति-मंत्रणा परिषद होगी । राष्ट्र- 
पति ऐसे राज्यों में भी ऐसी परिषद्‌ स्थापित कर सकेगा, जिनमें अनुसूचित 
जन-जातियाँ तो होंगी पर्तु अनुसूचित क्षेत्र नहीं होंगे । इस परिषद में 
२५ से अधिक सदस्प नहीं होंगे । इसके तीन-चोथाई सदस्य राज्य की 
विधान-सभा' में अनुसूचित जन-जाति के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। यदि 
अनुसूचित जन-जातियों के प्रतिनिधि विधान सभा में उतने नहीं होंगे 
जितने क्रि आदिम जाति मंत्रणा परिषद के रिक्त स्थानों के पूर्ति कर सके 
तो वे स्थान अन्य जन-जातियों के प्रतिनिधियों द्वार भरे जावेगे। इस 
परिषद का कार्य राज्य में आदिम जातियों के सुधार व जन-कल्याण 
सम्बन्धी ऐसे विषयों में परामर्श देना है, जिन्हें राज्यपाल या राजप्रमुख 
उसके पास भेजेगा | राज्यपाल या राजप्रमुख निम्नलिखित विषयों के 
लिए, नियम बनायेगा (१) परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या, उनकी नियुक्ति 
की पद्धति, और परिषद्‌ के अ्रध्यक्ष की नियुक्ति की पद्धति तथा उसके 
अधिकारियों व कमंचारियों की नियुक्ति । (२) परिषद्‌ के अधिकारियों की 
कार्य-विधि (३) इस सम्बन्ध की अन्य बातें । 
संसद को अधिकार है कि वह उपर्युक्त उपबन्धें में परिवर्तन करदे। 


आदिम जातियों की उन्नति की व्यवस्था-- राष्ट्रपति को 
स्वायत्त राज्यों की आदिम जातियो' एवं उनके क्षेत्रों की उन्नति के लिए 


श्ध्ड भारतीय शासन 


आदेश देने का अधिकार है। इन आदेशो के पालन में जो विशेष व्यय 
होगा, उसे संत्र सरकार देगी। संत्र सरकार इन क्षेत्रों की उन्नति के लिए 
विशेष योजना भी बनाएंगो, जिससे कालान्तर में शासन की हृष्टि से ये 
तेत्र स्वायत राज्यो' के समान स्तर पर आर जाने। इन योजनाओं में जो 
विशेष व्यय होगा बह संब सरकार देगी। संघ सरकार आदिम जातियों 
के ज्ञेत्र वाले राज्यों की उन्नति के लिए विशेष अनुद्यान सहायता के रूप 
में धदान करेगी । 

बिहार; मध्यप्रदेश ग्रौर उड़ीसा के राज्यों की मंत्रिपरिषद में एक- 
एक मंत्री आदिम जातियों की उन्नति ओर देख-भाज्न के लिए रहेगा। 


पिछड़े वर्गों के लिए आयोग---ष्टपति कभी भी स्वायत्त 
श्ज्यों में आदिम जातियों की रक्षा की जाँच तथा उनकी कठिनाइयों 
की जांच-पड़ताल करने के लिए. एक कमीशन या आयोग नियुक्त 
करेगा | यह आयोग उनकी कठिसाइथाों के निवारण तथा उनकी 
अवस्था भे॑ सुधार तथा तत्सम्बन्धी आधिक सहायता के लिए सिफारिशें 
करेगा | यह अपनी, रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा ओर वह उसे संसद के 
समक्ष अपने स्मृति-पत्र के साथ प्रस्तुत करयाशएगा, जिसमे बह रिपोर्ट के 
सम्बन्ध में की गई कायवाही का उल्लेख करेगा | ' 


आसाम के अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन--आ्रासाम के 
ग्रनुसूचित जछेत्रों की प्रशासन व्यवस्था अन्य अनुसाधित क्षेत्रों से 
पृथक की गई है। इस का मुख्य कारण यह है, कि सांस्कृतिक दृषिटट 
से आसाम की अ्रनुसूचित जन-जातियाँ अन्य अनुसूनित जन-जातियों 
से अलग हैं। भारत के अन्य भागों की अनुसूचित जन-जातियों 
पर हिन्दू' संस्कृति का प्रभाव विशेष रूप से पड़ा है, परन्तु आसाभ की 
अनुसूचित जन-जातियों के विषय में ऐसा नहीं है। उनकी अ्रपनी एक 
अलग ही संस्कृति है | 


श्टद भारतीय शासम 


व उनके अधिकार | ( ६ ) आम व नगर सम्बन्धी अन्य विपय; जैसे आम 
पुलिस; सार्वजनिक स्वास्थ्य; स्वच्छुता | ( ७ ) झाम-समभाश्रों व न्यायालयों 
द्वारा मुकदमों की व्यवस्था | (८) जाति के प्रमुश्रों की नियुक्ति | ( ६ ) 
संपत्ति का उत्तराघिकार | (१०) बिवाह। (११) अन्य सामाजिक रिवाज | 
परिषद द्वारा उपरोक्त बिफयों सम्बन्धी जो नियम बनाये, जांगगे उन पर 
राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त कर्मी होगी ओर जब्र तक स्वीकृति प्राप्त 
नहीं की जायगी परिषद द्वारा निर्मित बिधि सर्वथा प्रभाव-हीन दोगी। 
_ अन्य विषयों में राज्यपाल को संसद द्वारा या विधान मंडलों दारा 
इन प्रदेशों के लिए निर्मित उन विधियों में संशोधन करने का अ्रधिकार 
होगा, जो इन पर लागू हों। 


जिला ओर प्रादेशिक परिपदों को वित्त सम्बन्धी अ्रधिकार भी प्राप्त 
होंगे। प्रत्येक स्वायत्शासी जिले या प्रदेश के लिए! एक जिला निधि या 
प्रादेशिक निधि होगी, जिसमें जिला या प्रदेश की समस्त झ्राय जमा होगी 
झोर इस सम्बन्ध में निर्भित नियमों के अनुसार उनमें धन जमा होगा या 
उनमें से धन. निकाला जा सकेगा । परिषदों को अपनी सीमा के अन्तर्गत 
भूमि के सम्बन्ध में मालगुजारी निर्भारित करने तथा उसके संभद करने 
का अधिकार होगा । 


जिला-परिषद फो गिम्नलिखित प्रकार के कर लगाने का अधिकार 
होगा-+(क) व्यवसायों, व्यापार-उद्योग व धन्‍भो पर कर (सर) पशु, सवारी 
या बाहन अथवा नोका पर कर (ग) बाजार में बिक्री के लिए आने बाली 
वस्तुओं पर कर तथा नौका द्वारा आने जाने वाली वस्तुओं व व्यक्तियों 
पर कर । (ब) विद्यालय, चिक्रित्तालय तथा राजपथों के निभित कर | 
इन करो के अतिरिक्त आसाम की सरकार को जिला-परिप्दो' के ज्षेत्री' में 
स्थित खानो' से जो रायलटी प्रास होगी, उसमें से परिष्दों को भी, समभोते 
द्वारा निर्धारित भाग मिलेगा | 


आईददिम-जातित्त्ेत्रे श्र 


जिला परिषदों एवं प्रादेशिक परिषदों को न्यायपालिका सम्बन्धी 
अधिकार भी प्राप्त होंगे । राज्यपाल जिला-परिषिदों को व्यवहार-ःप्रक्रिया 
संहिता (जाब्ता दीवानी) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता ( जाब्ता फौजदारी ) 
के अधीन ऐसी प्रचलित विधियों के सम्बन्ध में मामले की सुनवाई के 
अधिकार दे सकेगा, जिनमें पग्राणदए्ड, कालापानी या ४ बरषं तक के 
कारावास के दण्ड को व्यवस्था है। इनको दिए हुए अधिकारों को 
राज्यपाल वापस भी ले सकेगा । जिला-परिषद एवं प्रादेशिक परिषद को 
अ्रपने क्षेत्र में ग्राम समितियाँ या ऐसे न्यायालय स्थापित करने का 
अधिकार होगा, जिनमें ऐसे मामलों पर विचार किया जायगा जिनमें 
दोनो पक्ष आदिम जाति के हो | 


जिला-परिषदों को अपने क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा-शालाएँ, चिकि- 
त्सालय, बाजार, मीनशालाएँ, पशुशालाएँ, राजपथ आदि निर्माण करने 
तथा उनक्री व्यवस्था करने का अधिकार होगा । 


राज्यपाल राज्य में जिला-परिषदों के शासन प्रबन्ध सम्बन्धी मामले 
की जाँच के लिए. जब्र भी उचित सममे, एक आयोग नियुक्त करेगा | वह 
समय-समय पर जिला-परिषदों के शासन-प्रबन्ध की जाँच के लिए भी 
आयोग नियुक्त करेगा, जो विशेष रूप से निम्नलिखित विषयों को परीक्षा 
करेगा---( १) जिले में शिक्षा, चिकित्सा, यातायात के साधनों की व्यवस्था । 
(२) जिले के सम्बन्ध में किसी विधि की आवश्यकता, (३) जिला-परिषदों 
दारा बनाए गए कानूनें व नियमों का पालन ओर जांच | इस आयोग 
की रिपोर्ट राज्यों की विधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत की जावेगी | 


आसाम के कुछ दूसरे अनुसूचित क्षेत्र (व) भाग में हैं । ये क्षेत्र 
निम्नलिखित हैँ--- 


(१) उत्तरी-पूर्वीय सीमान्त इलाका, जिसके अन्तगंत बालीपारा सरीमान्त 


श्ध्प् भारतीय शासन 


इलाका, तिराप सीमान्त इलाका, अभ्ोर पहाड़ी जिला और मिसिमि पहाड़ी 
जिला भी हैं | (२) नागा आदिम जाति छ्षेत्र | ये ऐसे ज्षेत्र हैं जिनमें अभी 
तक कोई व्यवस्थित प्रशासन नहीं है | 

इस प्रदेश के कुछ भागों के विषय में तो भारत के प्रशासन-अधि- 
कारियों को मयेष्ट ज्ञान भी नहीं है। नागा आदिम क्षेत्र में तो इस थुग 
में भी मनुष्यों का शिकार किया जाता है । इस प्रदेश का शासन 
राष्ट्रपति आसाम के राज्यपाल दारा करेगा। राज्यपाल उसके प्रतिनिधि 
रूप में प्रशासन-कार्य चलाएगा ओर इन क्षेत्रों के प्रशासन चलाने में वह 
स्वतंत्र होगा, उसे मंत्रिपरिषद का परामर्श मानना आवश्यक न 
होगा । राज्यपाल को अधिकार होंगा कि जब वह उच्चित समझे, कोई 
ऐसा उपबन्ध राष्ट्रपति की अनुमति से इन क्षेत्रों पर जगा दे, जो आसाम 
के स्वायत्त जिले पर लागू हो । 


आदिम जातियों का विधान-मंडलों में प्रतिनिधित्व - 


संविधान में आदिय जातियों को उन्नति के लिए. औओ व्यवस्था को गयी 
: है, उसका उल्लेख पहले किया जा चुका है, इसके अतिरिक्त लोकसभा 
ओऔर विधान-सभाओं में उनके वास्ते स्थान सुर्क्षत किए गए. हैं। शांगे 
के नक्शे में यह दिखाया. जाता दे कि ३ साथ १६५० को विधिभ राज्यों 
की कुल आबदी ओर आदिम जातियों की श्राभादी कितनीजकतनी थी 
ओर उसकी ओर से लोकसभा तथा राज्यों की विधान-ागाओं में कितने- 
कितने स्थान निषोरित हैं । द 

क वग के राज्यों में से उत्तर प्रदेश के, शरीर स॒ बर्ग के शाज्यों में 
से जम्मू-कश्मीर और पटियाला तथा पंजाब-रज्यरंथ के अंक नहीं हैं। 

[यह नक्शा भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के सासिक पत्र (नवम्बर 
१६४० ) के अधार पर बना है, जो किंग्सवे, देहली से प्रकाशित 
होता है ।] 


आदिम-जातित््षेत्र श्प्& 
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चोबिसवाँ अध्याय 
जिले का शासन 


“जिलाधीश जिले के शासन का केन्द्र-विन्दु है; वह जनता 
ओर सरकार के बीच की कड़ी है ।” 


अकनामरभारेक समन >कपकाल कम कब डक 'प-ननस्मकली अकेल व 


नितान्त केन्द्रगत शासन का सबसे बड़ा दुगु ण॒ यह होता है 
कि सरकार जो काम करना चाहती है और उप्तके लिए जिन 
उपायों का वह अवलम्बन करना चाहती है, उन्हें जब दूर-दूर के 
गांवों में कार्यान्वित किया जाता है, तब कास की शक्ल योजना 
तथा अभीष्ट से बिलकुल हो भिन्न हो जाती है । 
““म।० द्वारकाप्रसाद सिश्र 
राज्य के भाग--पेहले अ्रध्यायों में शज्यों की शासनपद्धति 
का वर्णन किया गया है। ये राज्य अहुत बड़े-बढ़े हैं। क्रिसी-किसीका तो 
क्षेत्रफल एक-एक लाख वर्ग मील से अ्रधिक श्रीर जन-संख्या कक 
करोड़ है | इनके अधिकारी लोकजीवन से दूर रहते है, उन्हें लोगों की 
स्थानीय आवश्यकताश्रों की पूरी जानकारी गहीं होती । वे नीति सम्बन्धी 
बातों का ही विचार कर सकते हैं। उस नीति पर अमल कराने के 
लिए. यह आवश्यक है कि शज्यों को छोटे-लोटे भागों भे विभाजित 
किया जाने | ऐसा किये बिना उनका शासन अच्छी तरह गहीं हो सकता | 
वैसे भी अब बिकेन्द्रोकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह भावना फैल रही 
है कि देश की छोटी-छोटी इकाइयों को अधिक से अधिक उत्तरदायित्व 
सोंपा जाय। अस्तु, भारत में खासकर शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक 
राज्य कई-कई हिस्सों में बंदा है | 
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कमिश्नरियाँ---यहाँ मद्रास राज्य को छोड़कर प्रत्येक बड़े राज्य 
में चार छः कमिश्नरियों हैं। कमिश्नरी के अफसर को कमिश्नर कहते हैं । 
वह शासन सम्बन्धी कोई कार्य स्वयं नहीं करता, केवल जिला-अफसरों के 
काम की जाँच-पड़ताल' करता है। जिलों से जो रिपोर्ट या पत्रादि राज्य- 
सरकार के पास जाते हैं, वे सब कमिश्नेरों के हाथ से गुजरते हैं। 
कमिश्नरों को म्थुनिसपेल्टियों का काम देखने-मालने के भी कुछ अधिकार 
हैं; परन्तु इनका विशेष सम्बन्ध मालगुजारी से रूता है, ये मालगुजारी के 
दोबस्त में परामर्श देते हैं, और विशेष दशा में उसे वसूल करने के 
काय को स्थगित कर सकते हैं। ये माल के मुकदमों की अपील भी 
सुनते हैं। 
कमिश्नरियाँ विशेष उपयोगी नहीं समझी जातीं | इन्हें तोड़ने का 
विचारबहुत समय से है; अब इस दिशा में विशेष प्रयत्न होने की आशा है | 


जिले ; उनका क्षेत्रल ओर जनसंख्या--प्रत्येक 
कमिश्नरी में एक या अधिक जिले हैं। इस प्रकार किसी राज्य में, खास- 
कर “ग? बर्ग के राज्यों में एक-दो ही जिले हैं ओर किसी में बहुत अधिक। 
उत्तरप्रदेश में तो जिलों की संख्या पचास से ऊपर है। यह संख्या समय- 
समय पर घटती-बढ़ती रहती है | कमी मितव्ययिता के विचार से जिलों की 
संख्या घटना आवश्यक समभा जाता है तो कभी कोई जिला शासन की 
दृष्टि से बहुत बड़ा मालूम होने पर उसका कुछ भाग अलग करके दूसरे 
जिले में मिला दिया जाता है, अथवा एक नया ही जिला बना दिया जाता 
है | पहले बताया जा चुका है कि पिछले दिनों में देशी रियासतों की 
स्थिति बदलने से राज्यों का पुनस्संगठन हुआ है; इस लिए कुछ स्थानों में 
आवश्यकतानुसार जिलों की भी पुनरचना हो रही है। 


प्रत्येक जिले का ओसत च्षेत्रफल चार हजार वर्गमील, तथा उसकी 
ओऔसत मनुष्य-संख्या नौ लाख है; कोई जिला छोगा होता है, कोई 


शहर भारतीय शासन 


बड़ा । इसी प्रकार किसी की आबादी कम है, किसी की बहुत श्रधिक | 
जिलों की सीमा निश्चित करने में प्रायः यह विचार रखा जाता है कि 
प्रत्येक जिले के शासक को मालगुजारी तथा प्रब॒न्धादि का काम बहुत- 
कुछ समान ही करना पड़े । 


शासन-व्यवस्था में जिले का स्थान-- राज्यों में शासन 
की इकाई जिला की है। शासन की कल जेसी एक जिले म॑ चलती 
दिखलाई पड़ती है, वैसी ही प्रायः अन्य जिलों में भी है। जेसे अफसर 
एक जिले में काम करते हैं, वैसे ही दूसरों में मी। जनता के कामकाज 
का मुख्य स्थान और लोक-व्यवहार का केन्द्र जिला है। जो मनुष्य अन्य 
जिलों या राज्यों से कुछ सम्बन्ध नहीं रखते, उन्हें भी बहुधा अपने 
जिले के मित्र-भिन्न स्थानों में, शासन या न्याव सम्बन्धी कुछु-न-कुल्ु काम 
पड़ जाता है। यहाँ के प्रबन्ध को देखकर जनसाधारण समस्त देश के 
राजप्रवन्ध का अनुमान किया करते हैं। 


जिलाधोश का महत्व--प्रत्येकछ जिला एक जिलाधीश के 
अ्रधोन होता है । जिलाधीश जिले का कलेक्टर भी होता है। कलेक्टर 
का अर्थ है, वसूल करनेबाला। उसका एक मुख्य कार्य मालगुजारी 
 बसूल करना होने के कारण उसे साधारण बोलचाल' में कल्ेक्ट*' कहते 
हैं। ( पूर्वी पंजाब, अवध ओर मध्यप्रदेश में वद्द डिप्टी कमिश्नर 
कहलाता है । ) 
जिले के लोगों के लिए. निलाधीश ही सरकार का प्रतिनिधि है | 
उच्च कर्मचारियों को वे भले ही न जानें, जिलाधीश से तो उन्हें काम 
पड़ता ही रहता है। इसी की योग्यता पर सरकार के नियमों से प्रजा का 
यथेष्ट लाभ होना. श्रथवा न होना, निर्भर है; ओर, जेसा इसका बर्ताव 
रहता है, उसी से अधिकांश जन-समाज सरकार की नीति का' अ्रन्दाज 
लगाते हैं| यह जो कार्य करता है, उसे सरकार का कार्य कहा जाता है; 
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इसकी कही हुईं बात सरकार की कही हुईं बात समझी जाती है | सरकार 
को बहुत-सी बातों का ज्ञान उतना या वेसा ही होता है, जैसा वह कराता 
है | इससे यह कहा जा सकता है कि वह सरकार का हाथममुंह ही नहीं, 
आंख कान मी है । यह तो स्पष्ट ही है कि वह जनता और सरकार के. 
बीच की कड़ी है, वह एक की बात दूसरे के सामने रखता रहता है | 


जिलाधीश के अधिकार--जिले में, उसका वेतन तो विशेष 
ऊंचा नहीं होता, पर अधिकारों के विचार वही सब से बड़ा माना 
जाता है | पहले इस पद पर प्रायः आई० सी० एस० ( इंडयन सिविल 
सर्विस ) का सदस्य नियुक्त होता था, जिसके लिए इंगलैंड में शिक्षा दी 
जाती थी; कुछ दशाओं में प्रान्तीय सिविल सर्विस के अनुमवी व्यक्तियों 
को भी यह पद दिया जाता था | अब आई० ए० एस० ( इंडयन एडमिनि- 
स्ट्रटिव सर्विस ) के आदमी इस पद पर नियुक्त किए जाते हैं। इस 
विषय में विशेष आगे, सरकारी नौकरियों के प्रसंग में, लिखा जायगा । 
यहाँ यही कहना है कि उसका जिले में होनेवाले विविध प्रकार के कार्यों 
से सम्बन्ध होता है, ओर इस लिए उसे कई प्रकार के अधिकार होते हैं । 


राजस्व या माज् सम्बन्धी अधिकार--जिलाधीश का एक 
मुख्य कार्य जिले का राजस्व एकत्र करना है | इस कार्य के प्रसंग में 
उसका सम्बन्ध जिले के गांव-गांव की जनता से होता है; यहां तक कि 
वे उसे कल्लेक्टरों नाम से ही अधिक जानते है | कलेक्टर! का अथ है, 
एकत्र या वसूल करनेवाला। वह मालगुजारी घटा-बढ़ा नहीं सकता; हाँ 
अकाल, महामारी आदि संकट के समय वह राज्य की सरकार से उसे 
घटाने का अनुरोध कर सकता है| 

मालगुजारी वसूल करने में कलेक्टर का सम्बन्ध किसानों से तथा उन 
सब लोगों से हो जाता है, जो किसी प्रकार खेती से सम्बन्धित हों। भारत- 
वध में गांवों का ओर खेती का विस्तार ध्यान में लाने से कल्तेक्टर के इस 
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अधिकार-क्े० का सहज ही अनुमान हो सकता है। किसानों को तकाबी 
देने का काम उसी के छाया किया जाता है। वह साल (मालगुजारी) के बड़े 
बड़े मामलों का फैसला करता है, ओर छोटे मामलों की भ्रपील सुनता है । 

न्याय और शान्ति सम्बन्धी अधिकार---जिलाभीश की संयुक्त 
उपाधि कल्ेक्टर>मजिस्टरट' उसके डबल कार्य की बीबक है। कलेक्टर 
की हैसियत से किए. जानेबाले कार्यों का उल्लेश् ऊपर किया गया है । 
जिला-मजिस्ट्रेट की देसियत से वह जिसे भर की छोटी अदालतों का 
निरीक्षण करता है। उसे अव्वल दर्ण की मजिस्ट्रीटी के अ्रधिकार होते 
हैं, जिनसे वह एक अपराध पर साधारणतः दो साल तक की केद ओर 
एक हजार रुपए तक का जुमोना कर सकता है। जिले की सत्र प्रकार की 
सुख-शान्ति का वद्ी उत्तरदाता है। वह स्थानीय पुलिस का निरीक्षण भी 
करता है | पुलिस उसकी आशा मानती है। जलूसों की व्यवस्था और 
दंगों का दमन करने में वह पुलिस-सुपर्रिटेग्डेन्ट की सलाह से काम करता 
है, ओर समय-समय पर आवश्यक आदेश जारी कश्ता रहता है । वही 
पेट्रोल या बन्दूक आदि का लाइसेन्स देता है । 

अन्य अधिकार--जेसा पहले कहां गया है, जिले में शासन 
सम्बन्धी कोई विभाग ऐसा नहीं है, जिसका जिलाधीश से सम्बन्ध ने हो | 
वह सब का ही निरीक्षण या नियंत्रण करता है। उदाहरण के जिए स्था- 
_ नीय आबकारी, स्टाम्प ब्यू टी, जिला-कोप आदि भी उसी के अ्रधीन हैं । 
यद्यपि जिले में गज्य-शासन के भिन्न-भिन्न विभागों के बड़े-बड़े पदाधिकारी, 
अपने-अपने विभागों की देख-रेख के लिए २४ते हैं--जैसे पुश्षिस-सुपरि- 
टेन्डेन्ट, जेलों का सुपरिन्टेण्डेण्ट, स्कूल इन्स्पेक्टर, इन्जीनियर, सिथिल 
सजन, जंगलों के चीफ कन्जरबेटर इत्यादि--तो भी इम सत्र विभागों की 
सुब्यवस्था का उत्तरदायित्व जिलाघीश पर है। प्रत्येक्ष विभाग का प्रधान 
अपने कार्यों के लिए. स्वतन्त्र होते हुए भी अपने आप को उस से नीचे 
समझता है। मिलाधीश स्थानीय स्वशासन संस्थाश्रों का भी नरीक्षण 
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करता है | जिला-बोर्ड तथा म्युनिस्पेलटियां साधारणुतया उसकी निगरानी 
में काम करती हैं। इस बात का निश्चय करने में, कि कहाँ पुल, सड़क 
इत्यादि बनने चाहिएँ, कहाँ सफाई का प्रबन्ध होना चाहिए, तथा जिले 
के किन-किन भागों को स्थानीय स्वराज्य का अधिकार मिलना चाहिए, 
उसी की सम्मति प्रमाणिक मानी जाती है। जिले में जो भी प्रबन्ध ठीक 
न हो, उसका सुधार करना, और हरेक बात की रिपोट उच्च कर्मचारियों 
के पास भेजना, उसी का कतंव्य है। जिले की आन्तरिक दशा 
जानने तथा उसे सुधारने के विचार से उसे देहातों में दोर करना 
होता है ।& ह 


इस प्रकार इतने भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्य उसके सुपुद हैं कि उसके 
लिए, उन सब को स्वयं भली प्रकार चलाना दुस्तर है। इसलिए बहुत 
से काम उसके अ्रधीन कमचारी ही कर डालते हैं, और वह उनके कागजों 
पर हस्ताक्षर कर देता है। हाँ, इससे उसकी जिम्मेवारी कम नहीं होती; 
जिले के शासन सम्बन्धी सब कार्य का उत्तरदाता वही होता है । आजकल 
सरकारी काम में कागजी कारवाई बहुत बढ़ गई है, इससे जिलाधीश को 
जनता की वास्तविक दशा जानने के लिए, उससे सीधे सम्पर्क में आने का 
अवकाश बहुत कम मिलता है। वह प्रायः अपने अधीन कर्मचारियों की 
रिपोर्ट या कुछ खास-खास लोगों की बातों के आधार पर ही अपनी राय 
कायम कर लेता है। 


जिलाधीश का प्रभाव---जिलाधीश को शासन-प्रबन्ध के 











७ आज कल खाने-पीने की चीजों का कंट्रोल (नियंत्रण ) और राश- 
निंग होने से, रोजमर्रा के काम की अनेक वस्तुओं का मूल्य-निधारण तथा 
मकानों का नियंत्रण होने से, सरकारी काम बहुत बढ़ा हुआ है; इसका 
स्वाभाविक परिणाम यह है. कि जिलाधीश का अधिकारत्तेत्र बहुत बढ़ा 
हुआ है | 
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सम्बन्ध में कुछ स्वतत्र अधिकार नहीं हैं, वह प्रान्तीय सरकार के आदेश 
नुसार कार्य करनेवाला कर्मचारी है, तथापि जिले भर में उसका' प्रभाव 
बहुत अधिक होता है। वह सत्र बड़े-बढ़े घनी प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सीधे 
सम्पक में आता है; सेठ, साहकार, जमींदार या महन्त सब्र उसको प्रसन्न 
रखना चाहते हैं। बहुत से आदमी उसके नाम पर कुछ सावेजनिक काय 
करने के इच्छुक रहते हैं | यदि उसमें लोकसेवा की अभिन्नापा हो ओर 
उसका व्यक्तित्व ऊँचा हो तो वह उन्हें विविध दितकर योजनाओं के लिए 
प्रोत्साहन दे सकता है, ओर जिले के निवासियों की सामूहिक उन्नति करने 
में बहुत सफलता प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत, यदि उसे जनता 
पर अपना रोबदोौब या आतंक जमाने की ही चिन्ता हो तो उसका प्रबन्ध- 
काल जिले के लिए. एक अभिशाप ही होगा | 

शासन ओर न्याय का प्रथककरण--पहले श्रताया जा चुक्रा है 
कि जिलाधीश को शासन सम्बन्धी श्रत्रिकार भी हैँ, श्रोर न्याय सम्बन्धी 
भी । वह अपने जिले की शान्ति का उत्तरदाता है, इसलिए पुलिस पर 
उसका नियंत्रण रहता है। पुलिस उसे इस बात की सूचना देती रहती 
है कि जिले में किस-किस व्यक्ति का व्यवहार था आचरण उसकी दृष्टि से 
आपत्तिजनक है । जिस व्यक्ति को पुलिस श्रपराधी ख्याल करती है, उसकी 
गिरफ्तारी के लिए बढ जिलाधीश की अनुमति ले सकती है, श्रथवा' 
जिलाधीश चाहे तो वह भी किसी व्यक्ति को पल्िस द्वारा गिरफ्तार करा 
सकता है । जब जिलाधीश ऐसे मुकदमों का फैसला करता है तो 
मानो वादी स्वयं ही न्यायाधीश बन जाता है। ऐसी दशा में न्याय-कार्य 
स्तंत्रता-पूर्वक न होना, पुलिस की बात रखने का प्रयत्न होना ओर अ्रमि- 
युक्त के साथ अन्याय होना स्वाभाविक ही है। इसलिए यह आवश्यक है' 
कि शासन और न्याय-कार्य प्रथक-प्रथक्‌ हों, जिलाधीश या उसके सहायक 
या अधीन पदाधिकारियों को मजिस्धरट के अ्रधिकार न रहें | फोजदारी 
मुकदमों का फेसला ( दीवानी मुकदमों की तरह ) मुन्सफी की अ्रद्लतों 
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द्वारा हुआ करे; कारण, मुन्सिफ जिलाधीश के अधीन नहीं होते, वे 
स्वतन्त्रता-यूबेक फैसला कर सकते हैं। 


इससे यह भी लाभ होगा कि जिज्ञाधीशों को अपने अन्य कतेब्यों 
का पालन करने के लिए. अधिक अवकाश मिलेगा । निस्सन्देह इस सुधार 
को. अमल में लाने से ख्च कुछ अधिक होगा, परन्तु न्याय ओर 
जनहित के लिए वह आवश्यक ही है। अब राज्य-सरकारें क्रमशः इस 
सुधार को अमल में ला रही हैं । 


जिले के अन्य कार्यकर्तो--जिले में अनेक प्रक.र के कार्य होदे 
हैं, यथा :--शान्ति रखना, रूणड़ों का फैसला करना, मालगुजारी वसूल 
करना, सड़क, पुल आदि बनवाना, अ्रकाल में लोगों की सहायता करना, 
रोगियों का इलाज करना; म्यूनिसपल और लोकल बोर्डों की निगरानी, 
जेलखाना ओर पाठशाला आदि का निरीक्षण करना इत्यादि | इन विविध 
कार्यो" के लिए जिले में कई एक अफसर रहते हैं, जेसे पुलिस-सुपरिंटे- 
डेशट, डिस्ट्रिक्ट-जज, मुन्सिफ, एग्जीक्यूटिव इंजिनयर, सिविल सर्जन, जेल- 
सुपरिण्टेडेशट, तथा स्कूल-इन्स्पेक्टर आदि । ये अफसर अपने प्रथक प्रथक्‌ 
विभागों के उच्च अधिकारियों के अधीन होते हैं, परन्तु शासन के विचार 
से, जिला-जज ओर मुन्सिफ आदि को छोड़कर, सब पर जिला-मजिस्ट्रे ट 
ही प्रधान होता है । जिले का हाकिम वही कहा जाता है। उसके कार्य 
में सहायता देने के लिए. डिप्टी ओर सहायक मजिस्ट्रेट रहते हैं । 


जिले के कायकर्ताओं को कानून बनाने का अधिकार नहीं होता | इनका 
मख्य काम यह है कि ये राज्य सरकार के कानून को व्यवहार में लावें, 
तथा उसकी आज्ञाओं का पालन करें; हाँ, कानून बनाने में अप्रकट रूप से 
इतना भाग इनका अवश्य रहता है कि इनकी रिपोट के आधार १२ सरकार 
स्थानीय परिस्थिति का अनुमान करती है, ओर तदनुसार कानूत 
बनाती है | 
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जिले के भाग, ओर उनके अधिकारी---शासन की दृष्टि 
प्रत्येक शिले के जो भाग होते हैं, उन्हें शमडिमिजन कहते हैं। हरेक 
सब्रडिविणवय एक ्िप्टीकलेक्टर। शथवा ऑक्‍्सट्रा एसिस्टेंट कमिश्नर के 
अधीन रहता है । अ्रपनी-ग्पणी अ्मलदारी में, सबडिविजनों के श्रफश्तरों 
के अधिकार थोड़े-बहुत भेद से, कलेक्टर मजिस्ट्रठों के समाम ही होते 
हैं। इन्हें एल० डी० ओ० भी कहते है, यह “सबडिविजनल 
आफीसर' का संझ्ेप है| बिहार को छोड़कर, अन्यन्न प्रत्येक जिले के 
अन्तगत ४-६ तहसील ( या ताल्‍्लुके ) हैं। जिले के ये भाग सब-हिप्टी- 
कलेक्टरों या तहसीलदारों के श्रधीन हैं, ये कर्मचारी प्रजा और सरकार 
को एक दूसरे के विषय में आवश्यक सूचना देते रहते हैं, ओर अपने 
इलाके के माल आंर फोजदारी के काम के भी उत्तरदाता हैं। ये अपने 
हल्के में दौरा करके म्युनिसपेलटियों ओर जिला-बोर्डों का भी काम देखते 
हैं। इनके सहायक कमचारी गायत्र तटसीलदार, पेशकार, कानूनगो, रेवन्यू- 
इन्स्पेक्टर आदि होते हैं। प्रायः एक तहसील मे एक या अधिक परगने, 
आोर कई सकल या हल्के होते हैं। परगने का अधिकारी “हाकिम परगना 
कहलाता है । 
गाँवों के अधिकारी--वदसीजदारों के अधीन, गाँवों में 
नम्बर्धार (पटेल), चोकीदार आर पटवारी रझहुते हूँ। भम्परदार गांव का 
सबसे बड़ा अधिकारी होता है। यह जगींदारों से मालगुजारगी तथा 
आबपाशी की रकम वसूल करके तहसील में भ्ेजता है, वहाँ से बह जिले में 
भेजी जाती है। यह अपने गॉँब में शांति सखने का प्रयत्न करता है। 
चौकीदार पहणा देता है श्रोर चौकसी करता है | वह पुलिस में प्रति सप्ताह 
यह खबर देता है कि गाँव में उस सप्ताह के भीतर कितनी मृत्यु हुई, और 
कितने बालकों का जन्म हुआ । बह गाँव की चोरी, कत्ल तथा अन्य 
अपराधों को भी सपोर्ट करता है। चोकीदारों का अफसर मुखिया कहलाता 
है । प्यारी अपने इल्के (आम या भाम-समूह) के किसानों श्रौर जमींदारों 
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के भूमि सम्बन्धी अधिकारों के कागज तथा रजिस्टर आदि रखता है। 
कोई खेत या उसका कुछ हिस्सा बिक जाय या किसी खेत का मालिक 
बदल जाय या मर जाय तो पण्वारी इस बात की रिपोर्ट तहसील में करता 
है, ओर अपने कागजों में उचित सुधार कर लेता है। वह खेतों के 
नक्शे तथा खेबट 'खतोनी आदि'रखता है। इन सब कर्मचारियों के 
यथेष्ट कतव्य-पालन पर ही तहसील ओर जिले का शासन अच्छा होना 
निर्भर है | क्‍ 
विशेष वक्तव्य--जिले का शासन; भारत के स्वतंत्र होने पर भी, 
बहुत कछ उसी ढंग से हो रहा है, जैसा पहले, अंगरेजों के समय में, होता 
था | और; अंगरेजी शासन वास्तव में एकतंत्री सत्ता थी, जो एक केन्द्र 
से सारे देश पर राज करती थी । ब्रियिश सरकार ने अधिकारों का केन्द्री- 
करण कर रखा था, उसने अपने मुट्ठी भर आदमियों को उत्तरदायित्व के 
पदें पर नियुक्त कर उन्हें खूब अधिकार सौंपे हुए थे | उसने देश भर में 
प्रायः एक ही प्रकार की शासन-व्यवस्था स्थापित की थी, जिसके मुख्य 
दो उद्देश्य थे--(क) लगान वसूल करना ओर (ख) जनता पर नियंत्रण 
रखना, जिसे शान्ति ओर सुव्यवस्था' कहा जाता था। इन उद्द श्यों की 
पूर्ति के लिए. अंगरेजों ने कलेक्टर या डिप्टी-कमिश्नर -में जिले भर के 
शासन को कैन्द्रित किया | यही नहीं, उन्होंने कुछ हृद् तक गांव के शासन 
को भी, पटेल या मुकद्दम में केन्द्रित कर दिया था; इस पदाधिकारी पर 
गांव का लगान वसूल करने के साथ शान्ति और सुरक्षा को जिम्मेदारी 
भी रहती थी | यह एक प्रकार से गांव का हाकिम था, जैसे कि जिलाधीश 
जिले का हामिक था । 
इस समय जिलाधीश को निम्नलिखित कार्य रहते हैं :-- (१) लगान 
बसूल करना, (२) शान्ति ओर सुव्यवस्था , (३) न्याय ओर (४) जिले का 
विकास । इन सब कामों का उत्तरदायित्व एक व्यक्ति पर रहना 
विकेन्द्रीकरण या जनतंत्री नीति के विरुद्ध है। शासन ओर न्याय 


कीं 
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को प्रथक करने क्री उपयोगिता पहले बताभी जा चुकी है । जमींदारी 
उन्मूलन से, जमीदारों ओर किसानों के बीच होने वालें मुकदमें बन्द हो 
जायंगे; इससे जिल्ाधीश का इन मुकदमों सम्बन्धी काय स्वयं ही हट 
जायगा | उसे जिले के विकास काय में सहायता देने के लिए विकास-तबोड 
स्थापित करने की बात चल रही है। आवश्यकता दे, जिलों में जिला- 
परामर्श-समितियाँ स्थापित करने ओर जिल्लाधीश की सत्ता को नियंत्रित तथा 
विकेन्द्रित करने की योजना का विचार किया जाय । पंचायती की उन्नति से 
गांवों में पटेल (नम्बरदार) की सत्ता मर्यादित होगी ही । 


५>फण हि टिक 


पच्ची सवाँ अध्याय 


स्थानीय शासन-संस्थाएँ; (१) पंचायतें आदि 


( आम-स्वराज्य की जो मेरी कल्पना है; उसके अनुसार ) 
गाँव का शासन चलाने के लिए हर सातल्ष गाँव के पांच 
आदमियों की पंचायत चुनी जायगी। इसके लिए नियमानुसार 
एक खास योग्यता वाले गाँव के बालिग श्ली-पुरुर्षो को अ्रधिकार 
होगा कि वे अपना पंच चुनलें। इस पंचायत को सब प्रकारकी 
सत्ता ओर अधिकार रहेंगे-- यह पंचायत अपने एक साल के 
कार्यकाल में स्वय ही धारा-सभा, न्याय-सभा, और कार्यकारिणी 
सभा का सारा काम करेगी । 


--म० गांधी 


पंचायत-पद्धति का समुचित बिकास करना हो | तो वह 
पार्टीबन्दी को बुनियाद पर नहीं हो सकता । ,'पंच-परमेश्वर” का 
पुनरुत्थान समग्र ओर सामूहिक लोकराज की नींव पर 
ही हो सकता है। 


--श्रीमन्नारायण अग्रवाल 


स्थानीय स्व॒राज्य-- अँगरेजों के शासन-काल में, खासकर 
सन्‌ १८७० से जनता स्थानीय मामलों में कुछ स्वाधीन हुईं । किसी 
पराधीन देश में, जिन विषयों का सम्बन्ध किसी एक शहर, कस्बे 
या गाँव से हो, ,नके प्रबन्ध के लिए तथा वहाँ की जनता की सामू> 
हिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के वास्ते, वहाँ के ही आदमियों का 
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अधिकार प्रात होना स्थानीय स्वराज्यं कलाता है। ओर, इन अधिकारों 
का उपयोग करने के लिए बनाई हुई संस्थाओं को स्थनीय-स्वराज्य-संस्थाएँ 
कहते हैं। इस प्रकार स्थानीय स्व॒राज्य और स्थानीय स्वराज्य संस्थाएँ?, 
शब्द उस समस के चक्ते हुए हूँ, जब देश परराधीन था | पर शब्द चल 
पढ़े हैं, आदमी इनका प्रयोग करने में विशेष तक से काम नहीं लेते । 
यदि विचार किया जाय तो अत्र भारत के स्वतंत्र हो जाने. पर इन शब्दों 
की जगह हमें क्रमशः स्थानीय शासन ओर स्थानीय शासन-संस्थाएँ” या 


संक्षेप में स्थानीय संस्थाए शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। 


स्थानीय संस्थाओं को सहत्व«--इन संस्थाओं का बड़ा महत्व 
है। भिन्न-भिन्न शहरों ओर देहातों की परिस्थिति तथा आवश्यकताएँ 
अलग-अलग होती हैं | केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकार को उनके विषय में 
व्योरेबार शान नहीं होता, ओर वे इन कार्यों की ऐसी श्रच्छी तथा मितत- 
व्ययिता-पूर्वक व्यवस्था नहीं कर सकतीं, जैसी स्थानीय व्यक्षिय्ों की 
संस्थाएँ कर सकती हैं। आदरमियों को अपने स्थाग की समस्याश्रों आर 
आवश्यकताओं का ज्ञान अधिक होता है। और उन्हें उनकी पूर्ति 
करने भें रति भी विशेष होती है। वे स्थानीय कार्या' को बड़े उत्साह से 
करते हैं, ओर उनका अनुभव प्राप्त करके वे प्रान्त शरीर देश के विधिध 
गश्जैतिक कार्य करने के अधिक योग्य हो जाते हैं। स्थानीय संस्थाओं 
के द्वारा अनेक आदमियों को लोकसेवा का अश्रवलर सहज ही मिल 
सकता है । 


स्थानीय संस्थाओों की एक ओर विशेषता है। गाँव या नगर में 
हर एक आदमी अपने यहाँ के बहुत से आदमभियों को निजी तौर पर 
जानता है, ओर उनके गुण“दोपों तथा स्वभाव आदि से परिलित रहता 
है । इसलिए स्थानीय संस्था का कोई कर्मचारी जनत . अपने व्यवहार 
की बातें छिपी नहीं रख सकता, वह सहज ही धोखा-घड़ी नहीं कर सकता, 
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वह रिश्वत या घूस आदि नहीं ले सकता तथा किसी प्रकार का अनेतिक 
व्यवहार करने का साहस नहीं कर सकता । वह जानता है कि ऐसा करने 
से तुरन्त ही स्थानीय लोकमत उसके विरुद्ध हो जायगा, जिसे कोई मला 
आदमी कभी पसन्द नहीं करता | * 


आजकल लोगों का जीवन बड़ा व्यस्त हो चला है। शहरों के तीन- 
तीन चार-चार या अधिक मंजिलों वात्ते बड़ीबड़ी विशाल इमारतों में 
रनेवाले आदमी प्रायः एक-दूसरे से अपरिचित से रहते हैं, यहाँ तक 
कि वे उनका नाम या पेशा आदि भी नहीं जानते । फिर्ञ्लाजकल शहरों 
का आकार-प्रकार बढ़ता ही रहता है। ऐसी परित्थिति में स्थानीय 
संस्था की उक्त विशेषता जाती रहती है | विचारशील सजनों क। 
मत है कि बड़े-बड़े नगरों को ऐसे कई-कई हिस्सों में बांद दिया जाय कि 
एक बस्ती के आदमी आपस में अधिक-से-अधिक सम्पक रख सके। अस्तु, 
वर्तमान अवस्था में भी अधिकांश स्थानीय संस्थाओं में उपर्युक्त.विशेषता 
बहुत-कुछ बनी हुई है । 


प्राचीन व्यवस्था---प्राचीन समय में यहाँ चिरकाल तक स्थानीय 
कार्य गाँवों में आम-संस्थाओं, ओर नगरों में व्यवसाय-संघों आदि द्वारा 
होता रहा | भारतवष की पंचायतें बहुत प्रसिद्ध रही हैं। प्रत्येक गाँव 
स्वावलम्बी होता था; पंचायत उसकी रक्ाथ पुलिस रखती थी, छोठे-मोटे 
भेगड़ों का निपयारा करती थी । पंचायत का यहां इतना विश्वास था कि 
अब तक (पंच-परमेश्वर कहावत चली आती है। वह भूमि-कर वसूल करके 
राजकोष में भेजती थी; तालाब, पाठशाला, मन्दिर, पुल, सड़क आदि 
सार्वजनिक उपयोगिता के कामों की व्यवस्था करती थी। अपने क्षेत्र में 
बह यथेष्ट शक्तिशाली होती थी। सरकारी कर्मचारी उसका आदर करते 
थे | राजा बादशाह तक उसके काम में दखल नहीं देते थे। सरकारी 
कर्मचारी मुखिया द्वारा गांव का हाल मालूम करते, और शासक को 
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उसकी सूचना देते थे | प्रजा को इससे विशेष मतल्ब्र नहीं होता था कि 
प्रधान शासक कोन है, ओर उसकी क्या नीति है। क्रमशः राजवंश बदले, 
क्रान्तियाँ हुई, बारी-बारी से हिन्दू ( क्त्रीय, राजपूत ), पठान, मुगल, 
मराठे, सिक्‍खों का प्रभुत्व हुआ। परन्तु सत्र विप्न-्बाधाओं" का सामना 
करते हुए, भी प्राम्य "संस्थाओं ने अपना अस्तित्व और स्वतन्त्रता 
बनाए रखी । ह 

प्रायः लोगों की धारणा है कि प्राचीन काल में यहां गांवों में तो 
पंचायते खूब थीं, परन्तु नगरों या शहरों म॑ स्थानीय संस्थाएँ विशेष प्रभाव- 
शाली न थीं । परन्तु प्राचीन ग्रन्थों से, खासकर कौटिल्य के अरथंशास््र से 
यह गलत धारणा सहज ही दूर दो जाती है। उस समय प्रत्येक शहर का 
प्रबन्ध करने के लिए. वहाँ के निवासियों की एक संस्था थी, जिसकी कई 
कमेटियाँ होती थीं। प्रत्येक कमेटी श्रपने निर्धारित कार्यों को अच्छी तरह 
पूरा करती थी। नगर-निवार्सियों की शिक्षा, स्वास्थ्य आर व्यापार आदि 
की उचित व्यवस्था की जाती थी। गलियों, सड़को' और बाजारो' की 
सफाई का पूरा प्रबन्ध था। कोई दुकानदार अपनी चीजों के अनुचित 
दाम नहीं ले सकता था, न वहाँ कोई मिलाबट कर सकता था श्रौर न 
सड़ी-गली या खरात्र चीजें ही बेच सकता था । स्थानीय संस्थाओं की 
क्तंव्यपरायणुता तथा शासकों द्वारा उन्हें, यथेष्ट अधिकार तथा प्रतिष्ठा 
मिलने की बात इस समय भी कितनी अनुकरणीय है ! 

अंगरेजों के शासन-काल में--.अ्रंगरेजी शासन के प्रारम्मिक 
समय में गआम्य संस्थाओं की श्राय श्रोर अधिकार प्रान्तीय सरकारों दारा 
ले लिए. जाने पर, आम-संगठन का क्रमशः हास हो गया । यद्यपि कहीं-कहीं 
पञ्मायती मन्दिर ओर घर्मलाशा आदि बनते रहे, ये प्राचीन व्यवस्था के 
स्मृति-चिन्ह मात्र थे | 

सन्‌ १६२१ के लगभग प्रत्येक प्रान्त में पद्मायत-कानून बनाया गया। 
इसके अनुसार बहुत से स्थानों में पश्चायतें खुल गयीं । परन्तु स्मरण रहे 
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इनके अधिकार पुरानी पशञ्चायतों की अपेज्ञा बहुत कम थे। इनके 
सदस्य नामजद होते ये, ग्रामवालो के प्रतिनिधि नहीं | ये एक प्रकार कीं 
सरकारी संस्थाएं ही थीं। इनका काय सरकारी कमचारियों की सहायता से, 
ओर उनके ही निरीक्षण और नियंत्रण में होता था। 
सन्‌ १६३१५ के संविधान के बाद, एक प्रकार से प्रान्तीय त्वराज्य की 
स्थापना हुईं | तब प्रान्तीय सरकारों का ध्यान इन स्थानीय संस्थाओं 
की उन्नति ओर प्रगति की ओर जाना स्वाभाविक ही था। इस समय इनकी 
जांच के लिए विविध प्रान्तों में कमेटियाँ बैठाई गई, उन्होंने प्रायः अपने- 
अपने प्रान्त की संस्थाओं के सम्बन्ध में बहुत असन्‍्तोष प्रकट किया । 
प्रान्तीय सरकारें इनकी स्थिति सुधारने का प्रयल्ल कर रही थीं, परन्तु 
सन्‌ १६३६ में द्वितीय महायुद्ध प्रास्म्म हो जाने के समय प्रान्तों के कांग्रेसी 
मन्त्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया, ओर यह काम जहाँ का तहाँ रह गया । 
धत॒मान स्थानीय शासन-संस्थाएँ---भारतवर्ष की वर्तमान 
स्थानीय-शासन संस्थाएँ निम्नलिखित हैं :-- 
१--पंश्ञायतें, 
२--जिला-बोड आदि, 
३--म्युनिसपेलणियाँ, कारपोरेशन, नोटीफाइड एरिया, 
४--इम्प्रवमेंट ट्रस्ट, ओर पो-द्रस्ट । 
इनके दो भेद किए. जा सकते हैं। पद्चायतें ओर जिला-बोर्ड आदि 
गाँवों के लिए हैं, ओर अन्य संस्थाएँ शहरों के लिए। मध्य प्रदेश में 
: ज्ञनपद सभाएँ स्थापित की गयी हैं, जिनका कार्यक्षेत्र आम्य ओर श 


दोनों प्रकार का है | 
(क) पंचायतों 


स्वतंत्र भारत और पंचायत-राज--सन्‌ १६४७ में मारत- 
वर्ष के स्वतंत्र हो जाने पर यहाँ की सरकार ने यह अनुभव किया कि यह 
भा० श[9--- २० | 
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देश गाँवों का देश है; यहाँ की ८८ प्रतिशत जनता गाँवों में रहती है 
उसमें नवजीवन का संचार करने के लिए गांवों में पश्मायकरज कायम 
किया जाय, जिससे आदमी अपने-श्रपने गाव का शासन अपने हाथ परे 
लें । वे अपने झगड़े अपने श्राप निषथ्ा सके; फॉजदारी, दीवानी तथा 
माल के सुकदमों का शिना वकील की सदायता के फैसला कर सके | यही 
नहों; वे शिक्षा, चिकित्सा ओर यातायात के लिए पाठशाला, श्रीपधा- 
लय ओर सड़के भी आदि बनवा सके | 


उत्तर अदेश का उदाहरण--्रत्र हम पश्चायतों के काये, 
अधिकार, ओर आय आदि की' बातों को स्पष्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश 
की पश्मचायतों की मुख्य-मुख्य बातों का उल्लेख करते हैं। अन्य प्रान्तों की 
पश्चायतों सम्बन्धी स्थिति इससे मिलती जुलती है; श्रथवा बहुत-कुछ इस 
तरह की होने बाली है । इस प्रकार आगे के व्शन से मारत की बतेमान 
पश्नायतों के सम्पन्ध भें साधारण शान हो जायगा। पश्मावतों के न्याय 
सम्बन्धी कार्यों या अधिकारों के विषय में हम पहले लिख चुके हैं, अ्रतः 
यहाँ उनकी अन्य बातों का ही विचार किया जागभा । 

ग्राम-सभा--६ल पमन्‍सभाशों के विधय भे जाने लेना 
जाहिए, क्योंकि इससे ही आगन्‍पंचायतों का निर्माण होता है। साथारण- 
तया लगभग एक-एक हजार आबादी बाले गति था आग समूह में आम- 
सभा स्थापित की जाती है। यदि किसी गाँव को शाजदी एक हजार से 
कम हो ओर उसे विकश्वर्ती ( त्तीवन मील के भीतर ) गाँव या गाँवों में 
न मिलाया जा सके, तो उसमें एक प्रथक्‌ आमन्‍सभा होती है। हिसाब 
लगाने पर तीन गाँवों भें एक ग्राम-सभा की औसत आती है। आम-त्षेत्र 
के सब्र प्रोद अर्थात्‌ इक्कोस बे या. अधिक आयु के व्यक्ति आम-सभा के 
आजीयन सदस्प होते हैं । लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति किप्ती आमनन्‍्सभा का 
सदस्य नहीं होता--(क) जिसका दिमाग खरात्र हों, या (सब्र) जिसे कोढ़ 
हो, था (ग) जो दिवालियापन से बरी नहीं किया गया हो, या (घर) जो 


स्थानीय शासन-सस्थाएँ; (१) पश्चायते आदि ३०७ 


सरकारी कर्मचारी हो, या (व) जिसे चुनाव सम्बन्धी किसी अपराध के 
लिए दंड मिल चुका हो, या (के) जो नैतिक अपराध का दोषी हो, ओर 
जिसे नेकचलनी के लिए. ज़मानत जमा करने की आशा दी गई हो। 
इसमें शर्ते यह है कि (ग), (व) और (छ) प्रतिबन्ध सरकार द्वारा हटाए, 
जा सकते हैं। क्‍ 

ग्राम-समा की प्रति वर्ष दो बैठकें अवश्य होती हैं--खरीफ की बैठक 
आर रबी की बैठक | खरीफ की बैठक में अगले वर्ष के बजट पर विचार 
होकर उसे स्वीकार किया जाता है; रबी की बैठक में पिछले वर्ष के हिसाब 
पर विचार होता है | ग्राम-सभा अपने सदस्यों में से एक ( सभापति प्रधान 
या सदर ) और एक उपसभापति चुनती है, जो तीन-तीन वर्ष तक अपने 
पद्‌ पर रहते हैं । समा के सदस्यों की कार्य-निवोहक संख्या ( कोरम ) 
उनकी कुल संख्या का पाँचवाँ हिस्सा होती है । 

गाँव-पंचायत की स्थापना ओर संगठन--प्रत्येक गाँव- 

सभा अपने भेम्बरों में से एक कार्यकारिणी कमेटी का चुनाव करती है | 
यह कमेटी गाँव-पंचायत कही जाती है। इसके निवांचित सदस्यों की 
संख्या सभा के सभाप्रति और उप-समापति के अतिरिक्त, सभा के क्षेत्र 
की जन-छंख्या के अनुपात से ३० से ४१ तक होती है--- 

(१) यदि जनसंख्या १००० से अधिक न हो «३० संदस्य 
(२) यदि जनसंख्या १००० से अधिक हो, 

किन्तु २००० से अधिक न हो... ... ... «- ३२६ 


(३) यदि जनसंख्या २००० से अधिक हो, 
किन्तु २००० से अधिक न हो... ... ..५०-०५००००००-- ३६ 
(४) यदि जनसंख्या २००० से अधिक हो, 
किन्तु 2००० से अधिक न हो.... ..- ««« «०० ०००००००००० ४. % 


(४) यदि जनसंख्या ४००० से अधिक हो ३ 


झ्ग्ट भारतीय शासन 


परिगणित जातियों के लिए उनकी जनसेझ्या के अनुपात से 
सुरक्षित स्थानों की संख्या का द्विसाथ लगाते समथ आधे से कम राशि- 
भागों को छोड़ दिया जायगा ओर जो अ्रपूर्णाक आधे से कम न हों, 
उन्हें पूर्णाक गिना जायगा। अल्पसंख्यक जाति का एक मेम्बर अवश्य 
होगा | | 

गॉवसभा के सभापति तथा उपसभापति गाँव-पंधायत के भी 
सभापति ओर ठपसभापति होंगे । द 

पंचायत के निर्वाचित सदस्य तीन वर्ष के लिए. सदस्य रहेंगे परन्तु 
कुल सदस्यों में से एक-तिहाई हर वर्ष अवकाश अहण करते जायेंगे। 
चुनाव संयुक्त निवाचन-पद्धति के श्रमुसार किया जायगा । 


निर्वाचन “जिलाभीश प्रत्येक ग्राम-सभा के लिए एक निर्वाचन 

अध्यक्ष की, और हरेक न््ाचिन क्षेत्र के लिए. सहायक विर्वानन-अ्रध्यक्ष 
की नियुक्ति करता है, और उस ज्षेत्र के अन्तर्गत पंचायत के सभापति 
उपन्‍सभापति तथा सदस्यों और पंचायती अदालत के पंचरों की उम्मेदबारी 
तथा चुनाव के नर्मित्त इसकी बैठक के लिए एक तारीक्ष, समय श्रौर 
स्थान नियत करता है श्रार इसकी घोजणा ४ग्गी पिद्वाकर या अन्य प्रकार 
से की जाती है | 

निर्वाचन अध्यक्ष प्रस्येक निर्माचन कै या उसके किसी भाग के लिए 
आवश्यक पोलिंग अफसरों (पत-गणनाधिकार्रियों) को नियुक्त करता है । 

उम्मेदवारी का प्रस्ताव साधारण कागज पर होता है, जिसमें उम्मेद- 
वार का नाम, विवरण, तथा उस पद का नाम जिसके लिए. बह खड़ा 
ही रहा है, दिया जाता है। उस पर उम्मेदय्रार के तथा प्रस्ताव और 
अनुमोदन करनेवाले दो प्रोद व्यक्तियों के हस्ताक्षर होते हैं | 

विभिन्न पदों अर्थात्‌ (क) सभा के।समभापति, (ख्) उपसभार्पात, (ग) 
पश्चायत के सदस्य, और (त्र) पश्चायती अदालत के पश्च के चुनाव की 
कारबाई अलग-अलग की जाती है। 
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निर्वाचन-त्षेत्र के प्रत्येक मतदाता को उतने ही मत देने का अधिकार 
होता है, जितने कि उस ज्षेंत्र के पश्चायत के सदस्यों तथा ग्राम-समा के 
अन्य पदों के लिए, जैसी मी दशा हो, उस्मेदवार हों । 

प्रत्येक समूह का मत-गणनाधिकारी सभा के समापति, उप-समापति, 
पञ्चायत के सदस्य तथा पद्चायती अदालत के पदों के लिए खड़े-होने 
वाले प्रत्येक स्वीकृत उम्मेदवार के लिए, हाथ उठवा कर मत लेता है; 
आर निवाचन-अ्रध्यक्ष को लिखित सूचना देता है कि प्रत्येक उम्मेदवार 
को कितने मत प्राप्त हुए। जब उम्मेद्वारों को मिलनेवाले मतों की 
समानता हो तो उनमें से कौन सा उम्मेदवार सफल घोषित किया 
जाय--इसका निणय लाटरी द्वार (चिट्टी डालकर ) निर्वाचन-अध्यक्तु 
ओर उम्मेदवारों के सामने किया जाता है । े 

पंचायत के कमचारी--पल्ञायत को अ्रधिकार है. कि वह 
तहसीलदार द्वार स्वीकृत योजना के अनुसार कर्मचारियों को नियुक्त करे। 
नियुक्ति के समय कमचारी की आयु २० से ३४ वर्ष तक की होनी 
चाहिए | पश्चायत के मंत्री की इंटरमिजियट (एछ० ए.०) तक की योग्यता 
होनी आवश्यक है दूसरे कर्मचारियों को हिन्दुस्तानी मिडल या एग्लो- 
वर्नाक्यूलर की आठवीं कक्षा पास होना चाहिए | 
पंचायत के अधिकार; जन-मार्गों आदि के संबंध में... 

पंचायत का नियन्त्रण ऐसे सब सार्वजनिक मार्गों तथा जन मार्गों पर है 
जो उसके अधिकारुन्क्षेत्र में हों। वह उनको अच्छी दशा में बनाए 
रखने ओर उनकी मरम्मत करने के लिए. आवश्यक काम करती है, ओर 

(क) नए, पुल या पुलिया बनवायगी ; उन्हें आवश्यकतानुसार बदल 
देगी, छोड़ देगी या बन्द कर देगी; उन्हें चौड़ा या गहरा करेगी । 

( ख ) ऐसी भाड़ी या पेड़ की शाखा को काठेगी, जो सार्वजनिक 
मार्ग पर कुक आई हो । 


३१० भारतीय शासन 


( ग ) सावजनिक उपयोग में आनेवाले किसी श्रोत ( चश्मे ) का 
पानी केवल पीने या खाना बनाने आदि के काम के लिए: सुरक्षित रखने 
की घोषणा करेगी | 


सफाई सम्बन्धी सुधार--गाँन-पंधायत को यह अधिकार है 
कि वह नोटिस द्वारा किसी भूमि या इमारत के मालिक को निम्नलिखित 
बातें करने के लिए. आदेश दे :-- 

( क ) किसी पाखाने, पेशाबखाने, नाबदान, नाली, चहबच्ना या 
दूसरी गन्दगी का बर्तन, मोरी का गन्दा पानी कूड़ा-करकट या मेल जमा 
करने की जगह, जो ऐसी भूमि या इमारत से संबंधित हो, बन्द करना, 
हटाना, उसमें परिवतेन करता, उसकी मरम्मत करना) उसकी सफाई 
करना, कीटाशुनाशक दवाइयों द्वार उसे शुद्ध करना था अश्रच्छी दशा में 
सुना ; या किसी ऐसे पाखाना, पेशाबखाने या नाबथदान को जो किसी 
सड़क था नाली पर खुलता हो, हटाना या उसके किसी दरवाजे आदि को 
बदलना या उसके लिए नाली बनाना, या उते एक उपयुक्न छुत ओर 
दीवार था आड़' द्वारा गहगीरों या पड़ोस में रनेवालों की दृष्टि से 
लिपाए रखना | 

( ख ) किसी निजी कु, तालाब, होग, जोहड़ ( पोलवर ) गदद़ा था 
खुदी हुई गहरी जगह को जो उस भूमि या इमास्त में हो जो स्वास्थ्य के 
लिए. हानि-कारक हो, पड़ोस में रहने वालो के लिए नागवार हो, साफ 
करना, उसकी मरम्मत करना, उसे दक देगा, भरना, गहरा करना या 
उसमें से पानी निकालना | 

( ग॒ ) वहाँ से बनस्पति, पेड़ों के नीचे उगनेवाली छोटी भाड़ियाँ 
नागफनी आदि को साफ करा देना | 

( ध ) वहां से घूंल, गोबर, गलीज खाद या किसी अदबुदार, तीज को 
हटाना और भूमि या इमारत की सफाई करना । 
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कुछ अफूसरों के दुराचार की रिपोर्ट---यदि किसी पंचायत 
की अपने क्षेत्र के भीतर रहनेवाले किसी आदमी से अमीन, टीका लगाने- 
वाले, कान्स्टेबल, पय्वारी, सिंचाई-विभाग के पतरौल या किसी सरकारी 
विभाग के चपरासी के विरुद्ध सरकारी कर्त्त॑व्यों के पालन करने में दुराचार 
सम्बन्धी शिकायत मिले और उसका प्रगट रूप से प्रमाण हो तो उस 
पंचायत को अधिकार है कि वह उस शिकायत को अपनी रिपोर्ट के साथ 
उपयुक्त अधिकारी के पास भेज दे। उस अधिकारी का कत्तेव्य होगा कि 
ह आवश्यक जांच करने पर उचित कारवाई करे और उसके नतीजे की 
सूचना पंचायत को भेज दे | 
पंचायतों के ऐच्छिक काये “कुछ काय ऐसे हैं, जिनका करना 
पंचायतों की इच्छा और सुविधा पर निर्भर है। उदाहरण के लिए कोई 
पंचायत नीचे दी हुईं बातों के सम्बन्ध में मी व्यवस्था कर सकती हैः-- 
( क ) जन मार्ग के दोनों ओर तथा दूसरे सावजनिक स्थानों में पेड़ों को 
लगाना ओर उन्हें अच्छी दशा में रखना। ( ख ) मवेशियों की नस्ल 
सुधारना, उनकी चिकित्सा और उनके रोगों की रोक-थाम करना । (ग ) 
गन्दे गडह़ों को भरवाना और भूमि को समतल कराना | ( घ॒ ) गांव 
की रक्षा ओर चौकी पहरे के लिए, पंचायत और पंचायती अदालतो को 
उनके काम में सहायता करने के लिए. और उनके द्वारा जारी किए हुए 
सम्मनों और नोटितो' को तामील करने के लिए गाँव-स्वयंसेवक दल का 
संगठन करना | ( थे ) सरकारी ऋण प्राप्त करने; उसे आपस में बॉटने 
ओर उसके चुकाए, जाने के सम्बन्ध में किसानो की सहायता करना ओर 
उनको परामश देना। (छु) सहकारिता सम्बन्धी कामों को उन्नति 
आर बढिया बीज और ओऔजारों के गोदाम ( मण्डार ) स्थापित करना | 
(ज ) पुस्तकालय, वाचनालय, अखाड़े ओर क्लब आदि का संचालन 
करना । (क) सावजनिक उपयोगिता के ऐसे अन्य कार्य करना, जिससे गाँव- 
वालों की नैतिक ओर भौतिक उन्नति हो। (5) जिला-बोड की अनुमति 
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से लोगों की भलाई के ऐसे अन्य कारय करना जो जिला-बाड के कार्यो 
के अन्तर्गत हों | 
गॉव-कोप---गॉव पश्ष+सत , के कप को गाँव-कोप कहते हैं। 
इसमें निम्नलखित रकमें जमा होती ४ :--- 
(१) जो पश्चायत द्वारा लगाए, हुए, टेक्सों से वसूल हों । 
(२) जो प्रान्तीय सरकार गाँव-सभा के सुपुद करे। 
(३) जो किसी श्रदालत के हुक्म से जमा की जाएें। 
(४) जो किती अपराध के सम्बन्ध में राजीनामा होने पर प्राप्त हों । 
(४) जो पश्चायत के कर्मचारियों द्वारा इकट्ठा किया हुआ कूड़ा, 
गोबर, खाद, तथा मरे हुए जानवरों को लाशें बेचने से मिलें। 
(६) जो नजून की जमीन के लगाने श्रारदि के भाग के रूप में मिले । 
(७) जो सरकार, जिलाबोढ या दूसरे स्थासीप्र अ्रभिकारी देँ। 
(८) जो ऋण या दान के रूप में प्राप्त हों | 


पंचायतों की आंधिक स्थिति---.]वारुण तौर पर पंचायतों 
की आय के साधन बहुत कम मालूम होते हैं, और उन्हें सरकार या 
जिला-बो्ड की सहायता पर निभर रखना पड़ेगा। पर्स पश्चायतों को 
हिम्मत से काम लेगा चाहिए, ओर स्वावजम्बी बनता लाहिए गाँव में 
जो आदमी सम्पन्न या धनवान हों, उनसे दान के रूप मे गथेट्ट सहायता 
प्रात करने का प्रवत्न करना चाहिए।। जो भाई पैसा खन् नहीं कर 
सकते, वे लोक-हित के कामों में अपने शारीरिक श्रम से सहयोग प्रदान 
कर सकते हैं। मिसाल के तोर पर वे सहक बनाने, कुएँ खोदने 
ओर नालियों आदि के बनवाने में सद्दायता कर सकते हैं। श्रस्तु, 
यह आवश्यक है कि पत्चायत के अधिकारी ओर कार्यकर्ता अश्रपने 
सद्व्ययह्यर, ईमानदारी ओर मितव्यविता से गाँव वालों के विश्वास-पात्र 
हों, ओर गांव-फंड का एक-एक पैसा खूब सोच समझ क* खर्च करें | 
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(ख) जिला-बोड आदि 
९ 

बोड के भेद--अ्रब गांवों भे शिक्षा स्वास्थ्य आदि का कार्य 
करने वाली दूसरी संस्था--जिला-बोड या बिला-मंडली आदि--का 
विचार करें। जिला-बोडों की स्थापना अ्रंगरेजों ने सन्‌ १८७० के बाद 
की । उनके द्वारा आम-पद्चायतों की शक्ति का ह्ास हो जाने पर उन्होंने 
अनेकानेक गांवों के बड़े-बड़े क्षेत्रों का कार्य संगठित करने के लिए बो्ड 
. बनाए । बोर्डा शब्द का अर्थ संस्था या समिति है, चाहे वह किसी भी 
कार्य सम्बन्धी हो, परन्तु यहाँ इससे केबल उसी संस्था का आशय लिया 
जाता है, जो गांव वालों की सुविधाश्रों ओर उन्नति की व्यवस्था 
करे तथा उनके देनिक जीवन में सहायक हो | 

बो्डों के निम्नलिखित तीन भेद हैं; किसी-किसी प्रान्त में तो इनमें 
से तीनों ही प्रकार के बोड हैं; ओर कहीं-कहीं केवल दो या एक ही 
तरह के हैं।--- 

१--लोकल बोडे। यह एक गाँव में या कुछ ग्रामों के समूह में 
होता है | 

२--ताल्लुका या सब-डिविजनल बोड | यह एक ताल्लुके या सब- 
डिविजन में होता है। यह लोकल बोर्डों के काम की देख-भाल 
करता है | | 

३--जिला बोडे । यह एक जिले में होता है, ओर जिले भर के 
लोकल बोर्डो' या ताल्लुका-बोर्डो' का निरीक्षण करता है । 

आसाम में केवल तालुका-बोड ही हैं। मद्रास में कुछ गांवों को 
मिलाकर उनकी यूनियन-कमेटियाँ बनाई गई हैं | 


बोडों का संगठन; सदस्य--जिला-बोर्ड: स्थापित करने का 
अधिकार राज्य-सरकार को है। उत्तरप्रदेश में पच।स से अधिक जिला- 
बोर्ड हैं। प्रत्येक बोर्ड में कुछ सदस्य, एक सभापति, एक सेक्रेय्री तथा 
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कुछ अन्य कर्मचारी रूते हैं। प्रत्येक जिल्लाओोड के सदस्यों की संख्या 
गज्य के जिला-बोट कानून से निश्ित राती हे। जिले के शहरी इलाके 
को छोड़कर शेप भाग को कुछ नियाचिनन्त्रैनों भें आांद दिया जाता है, 
ओर प्रत्येक निर्वाचन बेस से दोप्तीग सदस्य चुने जाते हैं। इस प्रकार 
एक जिल्लान्यीड भ॑ चालीस पतालीस सदस्य हो जाते हैं। सदस्यों का 
चुनाव लगभग चार बष में होता है, पर सराज्य-सरकार चुनाव की अवधि 
को बढ़ा सकती है। सदस्य अ्रवेतनिक होते हैं ; हां, उन्हें दोरे का भत्ता 
मिलता है । ; 
सदस्यों का चुनाव संयुक्त प्रणाली से होता है; अर्थात्‌ किसी उम्मेद- 
बार के लिए केबल उसकी जातिया सम्प्रधाय के नहीं, बरन सभी 
जातियों या सम्प्रदायों के निर्बाचक्र अपना मत दे सकते हैं. निर्बाचन या 
मतदान के लिए बालिंग होना आवश्यक है, पर कोई ऐसा व्यक्ति निर्माचित 
नहीं हो सकता, जो भारतीय नागरिक न हो, श्रथवा जो पागल या' दिया 
लिया हो। नबिला-बोड्ड' का उद्देश्य गांबों की जनता की असुतिधाएँ दूर 
करना तथा उसकी सेवा श्रोर उन्नति करना है; इसलिए गतदाताओं को 
उनका चुनाव करते समय अपने उत्तरदायिल्ल को भल्ली भांति भ्यान में 
रखना चाहिए । 
सभापति---जिला-ोर्ड के सदा्यों के सभे बुगाब के साथ ही 
एक व्यक्ति बोड का सभापति चुना जाता है। उसे जिला-बोड के 
त्ञेत्र के सत्र निर्बाचक प्रत्यक्ष मत से चुनते हैं। उपसभापति का निर्वाचन 
सदस्यों द्वारा ही होता है, ओर वह सभापति की श्रनुपस्थिति में उसका 
कार्य सम्पादन करता है। सदस्यों की तरह सभापति भी अ्रवैतनिक होता 
है, ओर उसे दौरे के लिए* मत्ता दिया जाता है। उसे कुछ वाषिक भत्ता 
दिए जाने का विचार चल रहा है। अस्तु, बतमान दशा में प्रायः सभा- 
पति और सदस्यों को नियमानुसार बिशेष आय नहीं होती, तो भी इन 
पदों को प्राप्त करने के लिए, प्रायः बहुत जोर का संत्र्ष रूता है। कुछ 
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आदमी इसलिए ही इन पदों के लिए चुनाव लड़ते हैं कि वे इनसे अनु- 
चित लाभ उठा सके,--अ्रपने यार-दोस्त या से-सम्बन्धियों कों सड़क 
आदि का ठेका दे सके, या किसी प्रकाशक की पुस्तक अपने जिले के 
स्कूलों में जारी करा सके | यह भावना * लोक-हित-घातक है। इसलिए, 
यह बहुत आवश्यक है कि निर्वाचन खूब सोच समझ कर किया जाय । 


: सेक्रेटरी आदि--प्रत्येक जिला-बोर्ड का एक सेक्रेटरी होता 
है। यद्यपि बह सभापति के अधीन होता है, वात्तव में सत्र काम की देख- 
भाल का काम उधी पर रहता है| बोड के सब्॒ कर्मचारी उसके निरीक्षण 
में काम करते हैं। इस प्रकार इसके पद का महत्व स्पष्ट है | इसे निर्धारित 
वेतन मिलता है। बोर्ड में इसके अतिरिक्त एक इंजिनियर, एक स्वास्थ्य- 
पदाधिकारी, एक सफाई-निरीक्षक आदि विविध- कर्मचारी रहते हैं। इनके 
श्रलावा बहुत से कन्नक ओर चपरासी आदि भी काम करते हैं। इन्हें भी 
निर्धारित वेतन दिया जाता है। 


कार्य-पद्धति; कमेटियाँ---जिला-बो्ड अपना कार्य कई कमे- 
टियों या समितियों द्वारा करता है। नया चुनाव होने के बाद जब्र बोर्ड की 
पहली मीटिंग होती है तो सदस्य विविध कार्यों के लिए अलग-अलग 
कमेटि बना देतें हैं, यथा शिक्षा-कमेटी, स्वास्थ्य-कमेटी, सफाई-कमेटी, 
पानी-कमेटी, निर्माण-कमेटी आदि । प्रत्येक कमेटी में तीन-चार या 
अधिक सब्स्य होते हैं, ओर एक सभापति होता है। कमेटियों में शिक्षा- 
कमेटी बड़ी मानी जाती है; इसका सभापति जिला-बोड के शिक्षा विभाग 
का चेयरमेन कहलाता है। इसका सम्बन्ध सैकड़ों अध्यापकों ओर हजारों 
विद्यार्थियों से होता है। इन कमेटथियों की मीटिंग समय-समय पर होती 
रहती है, ओर इनमें आवश्यक (वषयों पर विचार होता है। बोड के 
सदस्यों की मीटिंग महीने में एक बार होती है, आवश्यकता होने पर 
अधिक बार भी हो सकती है । 
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जिला-बोड के कार्य---बोर्ड अपने ज्ञेत्र भ॑ शिक्षा, स्वास्थ्य 
यातायात और सफाई आदि के काय करता है, इसके अतिरिक्त उसे कृषि 
आर पशुओं की उन्नति भी करनी होती है । इस प्रकार उसके मुख्य कार्य 
ये हैंः--१--सड़के बनवाना श्रौर उनको मरम्मत करवागा, पेड़ लगवाना 
तथा उनकी रक्षा करना | २--प्रारम्पिक शिक्षा का प्रचार करना (देहातों 
में प्राइमरी या मिडिल स्कूल जिला-बोर्डा' के ही होते हैं । ) ३---सचिकित्सा 
ओर स्वास्थ्य का प्रबन्ध करना, चेचक या प्लेग आदि का टीका लगवाना, 
पशुओं के इलाज के लिए पशु-चिकित्सालय को व्यवस्था करना | ४-- 
बाजार, मेला, नुमायश या क्ृषि-प्रदशनी आदि का प्रबन्ध करना | ५-- 
पीने के पानी के प्रतन्ध के लिए. तालाब या कुए खुदबाना या उनकी 
मरम्मत करवाना । ६--कांजी होज श्रथांत्‌ ऐसे स्थान की व्यवस्था करना, 
जहाँ खेती आदि को नुकसान पहुँचाने वाले जानवर रोक कर रखे जाते 
हैं। [ जिस आदमी का, पशु सुकसान फरते हों, बह उन्हें इस स्थान 
में भेज देता है, जब उनका मालिक उन्हें लेने के लिए, श्राता है, तो 
उसे निधारित जूमाना देना पढ़ता है। ) ७--माट, नाक, पुल आदि का 
प्रबन्ध करना | ८--सायजनिक सुभीते के अन्य आवश्यक काय करना । 
इस प्रकार बोर्डों का कर्तव्य महान हे । 

बोडों की आय--जोश की श्राथ अधिकतर उस ॥हसूल से 
होती है जो भूमि पर लगाया जाता है, ओर जो सरकारी बापिक राजस्व 
या मालगुजारी के साथ हो प्रायः एक आना या अ्रधिक फो रपये के 
हिसाब से वसूल करके इन बोर्डा को दे दिया जाता है| इसके अ्रतिरिक्त 
विशेष कायों के लिए सरकार उन्हें कुछ रकम कुछ शर्तों से प्रदान कर 
देती है | मकान बनाने आदि की सुधार-योजनाओं के लिए. वे खुले बाजार 
में ऋण भी ले सकते हैं। आय के अन्य साधन तालाब, घाट, सड़क पर 
के भद्सूल-पशु चिकित्सा और स्कूलों की फीस, काँजी होज की आमदनी, 
मेले नुमायशों पर कर, तथा सार्वजनिक उद्यानों का भूमि-कर हैं। प्रायः 


स्थानीय शासन-संस्थाएँ (१) पश्चायते आदि ३१७ 


लोकल बो्डों या ताहलुका-बोर्डा की कोई स्वतंत्र आय नहीं होती; उन्हें समय- 
समय पर जिला-बोर्डों से ही कुछ रुपया मिन्न जाता है। वे उस रुपये 
को जिला-बोर्डो की इच्छा या सम्मति के विरुद्ध खच नहीं कर सकते । 

सरकारी नियंत्रणु--- जिला-बोर्डों के काम की देख-भाल 
कल्लेक्टर (या डिप्टी-कमिश्नर ) अथवा कमिश्नर करते हैं। कलेक्टर 
को इस सम्बन्ध में बहुत अधिकार हैं; जब वह यह समझे कि जिला-बोडों 
का कोई काम) या कोई प्रस्ताव आदि ऐसा है, जिससे सावंजनिक हित 
की हानि होगी तो वह उस काम को बन्द कर सकता है, तथा उस 
प्रस्ताव को अमल में लाये जाने से रोक सकता है। यदि प्रान्तीय सरकार 
यह समके:कि कोई बोर्ड अपना काम ठीक तरह नहीं करता और अपने 
अधिकारों का दुरुपयोंग-करता है, तो वह उसे तोड़ सकती है। इस दशा 
में उसका नंया चुनाव होगा । ह 

बो्डों' और पंचायतों का सम्बन्ध-लोकल बोडं, तालुका' 
बोर्ड और जिला-बो्डों आदि के कर्तव्य अपने-अपने क्षेत्र में उसी प्रकार 
के हैं, जैसे पंचायतों के हैं | उनके कुछ कार्यो में तो पूण रूप से समा- 
नता है। वास्तव में दो प्रकार की संस्थाओं के कार्यों में स्पष्ट भेद होना 
चाहिए, जिससे एक क्षेत्र के एक काय की पूरी जिम्मेदारी एक ही संस्था 
पर हो | इस दृष्टि से बोर्डों' का पुनः संगठन होना चाहिए । हमारा 
सुझाव है कि स्थानीय प्रबन्ध की सारी जिम्मेवरी गाँव-पश्चायतों पर रहे, 
और जिला-बो्ड अपने क्षेत्र की पश्चायतों के ऊपर एक निरीक्षक 
संस्था हो । वह नीति निर्धारित करे ओर ऐसी योजनाओं में सहायक 
ओर पथ-प्रदर्शक हो जिनका सम्बन्ध कई पश्चायतों के क्षेत्र से, 
भ्रथवा जिले भर से हो । ऐसा होने की दशा में जिला-बोर्ड का नाम 
जिला-पश्मायत हो सकता है । यह जिला-पशञ्चायत जिला-मजिस्ट्रेण के 
लिए. ग्राम-सम्बन्धी विषयों में एक अच्छी सलाहकार कमेटी का काम 
दे सकती है । ' 


३१८ भारतोय शासन 
(ग ) जनपद सभाएँ 


जनपद सभा का क्षेत्र ओर सब्स्य -अच्यप्रदेश मे जिल्ला- 
बोर्ड को पहले जिल्ा-हॉसिल कहा जाता था। सन्‌ १६४७८ से जिला कॉ्िलों, 
तथा लोकल श्रीर तालुका-बोर्डों को समाप्त करके जनपद योजना काम 
में लाई जा रही है। प्रत्येक तहसील या तालुका में जद॒पद सभा स्थापित 
की गयी है। इस इकाई का क्षेत्रफल मोटे तोर पर डेढ़ सो, दो सो 
वर्ग मील के लगभग है। राज्य की म्युनिसपेलणियां पूर्वंबत अपनी 
खतंत्र अवस्था में हैं। प्रत्येक जनपद सभा में उस ज्षेत्र की जनसंख्या 
के अनुसार २० से ४० तक सदस्य होंगे। इनका चुनाथ नागरिक तथा 
ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से वालिंग मतामिकार के अनुसार छुआ करे। । 
( अ्रभी आरम्भ में तो सदस्य गामजुद कर दए गाए हैं. ) | 


स्थायी समितियाँ---/0% जनपद सभा में अ्र्थ॥ लोककर्म, 
सावजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, कषि तथा विकार विभागां की टु £ थायी 
समितियां ६५ ी, तथा स्वत्त उगके प्राश विधवात्रिए स्ध्यक्ष हैं।गा' । गरशापि 
स्थायी प्रबंध सम्बन्धी सीतिविर्धारण का कार्य सम्पूर्ण जनपद समा द्वारा 
ही किया जायगा तथ  सखव। कार्योन्वित फरना इन्हीं धथायी स॑ पितियों 
के हाथ भें रहेगा तथा इसमें इनका सरकारी की चारियों की सहाथता भी 
प्राप्त होती रदेगी । 


कमचारी--प्रत्यक जनपद सभा में एक चीफ ' (जीक्यूटिव 
अ्रफसर ओर एक डिप्टी-बीडनएजीवक्यूटिय श्रपासर रहेगा, जो क्रमशः 
उस तहसील या तालुके का सव-शिविजनल अफसर तथा तदास|एव्दार दी | 
अन्य वेभागिक कमच्ारियों को रोबा प्राप्त करने की भी व्यवस्था रखी गई 
है, जिनमें से ठेकिनिकल अधिकारी तत्सस्पन्थी स्थायी सॉमराति के सचिव 
के रूप में काय करते रहेंगे । 


स्थानीय शासन-संस्थाएँ; (१) पश्चायतें आदि ३१६ 


आशिक व्यवस्था--म्युनिसपेलटियाँ जनपद सभा को नियमित 
रूप से निश्चित धन राशि देंगी। व्यक्तिगत बाजारों को सावंजनिक बाजार 
धोषित करने के उपरान्त मिलने वात्ते कर, तथा मालिक-मकबूजा जमीन 
के मालिक या ठेकेदार से ( जिनकी सख्या मालशुजारी उन्मूलन के 
उपरान्त बहुत बढ जाने वाली है ) उतके लगान पर प्रति रुपया १८ पाई 
का सेस जनपद सभाओं की आय के प्रधान स्त्रोत हैं। क्ृष्रि-इतर आय 
पर शिक्षा-कर तथा प्रति रुपया पीछे बारह पाई का ऐच्छिक कर लगाने 
का भी, अधिकार जनपद को है | अन्य प्रकार के कर भी, जनपद सभा 
द्वारा प्रांतीय सरकार की अनुमति से, लगाये जा सकते हैं | 

जनपद सभा के अधिकार--नागपुर और जबलपुर म्युनिस- 
पंल कारपोरेशन--केवल ये दो संस्थाएँ जनपद समाओं से पूर स्वतंत्र 
रेंगी। शेष सब क्षेत्र में जनपद समाओं को म्युनिसपेलणियों से अधिक 
महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा गया है। यदि कोई नगरपालिका अपने क्षेत्र 
में जल-पूर्ति, रोग-प्रतिबंध, ओषधि-प्रचार, सड़कों के निर्माण आदि 
विशिष्ट कार्य को ठीक ढंग से नहीं चला रही है तो सभा को यह अधिकार 
है कि वह तत्सम्बन्धी शिकायतों को सरकार के पास भेजे ओर सरकारी 
जांच के बाद आवश्यक कारवाही के लिये स्थानीय अधिकारियों को 
उचित आदेश दे । आवश्यक होने पर सरकार सम्बन्धित कार्य को कुछ 
निर्धारित समय के लिये सभा के अधिकार में दे सकती है ओर समा इस 
कार्य के लिये खर्च की गई रकम नगरपालिका से वसूल कर सकती है। 
राज्य-सरकार नगरपालिका के सम्बन्ध में अपने अन्य अधिकार भी जनपद 
सभाओ्रों को सोंप सकती है । 

जनपद सभा को यह अधिकार है कि वह अपने क्षेत्र की ग्राम-पंचायतों 
के कार्य का परीक्षण, निरीक्षण तथा नियंत्रण करे। उसका यह प्रमुख 
कर्तव्य होगा कि वह ग्राम-पंचायतों के द्वारा उन कार्यों को उचित 
रूप से संपन्न कराये | 


२३२० भारतीय शासन 


गांव वालों का उत्तरदायित्व-- भारत के स्वाभीन होने पर 
गांव बालों को आपनी स्थानीय रस्थाश्रो--पंचरायतों, मिला-बोडों और 
जनपद-रागाश्रों “-द्वाग अपने क्षेत्र की भीतिक तथा नैतिक उन्नति करने 
का झपूर्व झवसर मिला है। उन्‍हें लाहिए कि अपने उत्तरदायित्व को 
समझे ओर अपने सये अधिकारों का सोच-सम+ कर सावधानी से उप- 
योग करें | बहुत से स्थानों में ,जातिगत, साम्प्रदायिक या अन्य प्रकार की 
दलबन्दी का रोग बुरी तरह घुसा हुआ है, आदमी तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति 
में लगे हुए हैं | इन बातों का परित्याग होना चाहिए,। हम सर्वोदय की 
भावना रखें | तभी उक्त संस्थाओं का उद्देश्य पूरा होगा । 
इस समय अधिकतर गांव बीमारियों के केन्द्र बने हुए. हैं, वे इतने 
गन्दे ६ कि वहाँ, खासकर शहर सालों का रझूना कठिन है। इन गांवों को 
सुन्दर स्वच्छ ओर विरोग अगाया है, इन्हें भले आदमियों के रहने योग्य 
बनाना है, आमजीयस की अहिंसा अढानी है। इस महान कार्य को 
करने के लिए गाँव बाले ओर गतितपंनावर्त कॉटियद्ध हो जायेँ। 


अपरककक पक फीट १गम्वपमन्थक कक पिन फल, 


छब्बीसवाँ अध्याय 


स्थानीय शासन-संस्थाएँ 
(२) म्युनिसपेलटियाँ आदि 

ऐसे समय में जब लोग अपने मौलिक अधिकारों के ग्रति 
सर्वाधिक, और मौलिक कतेंव्यों के प्रति न्यूनतम, जागरुक हैं, 
यह आपका (स्थानीय संस्थाओं का) काम है कि नागरिक जीवन के 
प्राथमिक दायित्व ओर कतेंब्य का आप स्वर्य पालन करे और 
उन सब लोगों को बताएं जो नित्य आपके निकट सम्पर्क में आते 
. हैं। जहाँ तक सम्भव हो, स्वावलम्बन, ओर जहाँ आवश्यक 

हो सहयोगात्मक ड्योग, दोनों नागरिक जीवन की कु'जी हैं । 
द “सरदार पटेल 
पिछुले अध्याय में गांवों से सम्बन्ध रखने वाली संध्थाओं का विचार 
किया गया; अ्रत्र म्युनिसपेल्टियों आदि ऐसी संस्थाओं का विचार करेंगे, 
, जिनका कार्य-स्तेन्न शहर या नगर हैं। इन क्षेत्रों की परिस्थिति ध्यान में रखना 
उपयोगी है । ५ 
शहरों की समस्थाए---आरत में लगभग ८६ प्रतिशत जनता 
गाँवों में, ओर शेष ११ प्रतिशत जनता शहरों में रहती है। परन्तु जैसा 
पहले कहा गया है कि शहरों में रहने वालों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती 
जा रही है। व्यापार, उद्योग-बंधों आदि की बृद्धि के कारण नए-नए. 
शहर बनते जा रहे हैं | प्रायः हरेक शहर की आबादी बढ़ रही है, इससे 
उनका विस्तार बहुत अधिक हों गया है | कुछ शहर अपनी पहली सीमा 

भा० शा०--२६ 


३२२ भारतीय शास-। 


से बाहर इतने बढ़ गए हैं कि उनकी नई बस्ती पुरानी से भी अधिक हो 
गई है। शहरों की पुरानी चार्रदवारियों को जगई-जगह से तोड़ कर पुरानी 
बस्ती की नई बस्ती से जोड़ा गया ॥ । कुल शदर तो अपने पास के गाँवों 
को भी अपने अन्दर मिला चुके है। फिर भी उसमे वहाँ के श्राद्भियों के 
रहने के लिए जगह काफी नहीं है। मकानों का किशया बेहद बढ़ा हुआ 
है | अनेक आदमी बहुत अधिक किराया बचे को तैयार रहने पर भी 
मकान नहीं पा रहे हैं, और किसी तरह आने यार-दोस्तों या सगे सम्बन्धियों 
के यहाँ अथवा धर्मशाला या होठलों आदि में गुजर करते हैं। यह बात 
थोड़े ही समय चल सकती है, इसलिए इन्हें बार-आार गए निवास-स्थान 
की तलाश करने की समस्या का साथगा करना पड़ता है । 

शहरों में मकान कई-कई मंजिलों के हैं। इनमें हवा ओर रोशनी 
की समुचित व्यवस्था नहीं होती | नीचे वी मंजिल में गानेवालों को गर्मी 
की मोम में रात में सोने की बड़ी श्रसुविधा' रखती है, शंत्रके लिए ऊपर 
छुतों पर जगह नहीं होती। कितने ही मकानों को'छुतों का अहुत सा भाग 
टीन, छुप्पर, कबेखुशों था खपरेणों से छाथा हुआ होने के कारण शोने 
योग्य नहीं शोता । इस प्रकार बहुत से आदगी शत को सड़कों या गश्नियों 
में सोते हैं, जहाँ पास में ही गन्दे पानी को नालिर्यों बहती २४ती दे । शब्दरों 
के मकानों में पानी का अलग ही कष्ट है | शअ्रधिकार शहरों में श्र 
कुंशों का तो चलन ग्हा ही नहीं, गलों का प्रभन्‍्ध है; शरीर धह काफी नहीं 
है । प्रायः पानी चोबीतों धंदे ने श्राफर, निर्भाश्वि' समय में ही आता है। 
बह भी कहीं-कहीं तो दूसरी मंजिल पर भी मुश्किल से पहुंच पाता है; फिर 
तीसरी या चोथी मंजिल की तो बात ही क्या ! 

शहरों में सड़कें ओर नालियाँ कुछ खास-लास बाजारों में ही ठीक 
हैं। जरा अन्दरूनी या मीतरी हिस्सों में जाइए, तो आपको उनकी दुर्गति 
स्पष्ट हो जायगी | बस्ती इतनी घनी हो गई है कि सड़क यातायात के लिए 
बहुत कम चोड़ी मालूम होती हैं | आदमी गागरिकता के ज्ञान से इसने 
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यह निश्चित रहता है। प्रत्येक निर्बाचक, म्युनिसपेलटी का सदस्य बनने 
के लिए उम्मेदबार हो सकता है । जिसके पद्ष में श्रधिक मत या वोट 
आते हैं, वह सदस्य चुना जाता है | [सदस्य के लिए अ्रगरेजी शब्द 
मेम्बर' है, यह भी भोलचाल में काम आता है। | सदस्य '्पुनिसपल 
कमिश्नर कहलाते हैं । म्युनिसपल कमिश्नर होकर आदमी अपने नगर के 
सुधार तथा उन्नति का बहुत काम कर सकते हैं, उन्हें जनता की सेवा का 
बहुत अवसर मिलता है। जो सज्जन शिक्षित हों ओर इस कार्य के लिए. 
यथेष्ट समय देकर जनता की सेवा करना चाहें, उन्हें ही यह पद प्राप्त 
करना चाहिए। केवल प्रतिष्ठा के लए. म्युनिसिपल कमिश्नरो बनना, और 
पीछे अपना कतंव्य ओर उत्तरदायित्व ठीक तरह न निभाना अनुचित है। 


सभापति, उपसभापतति---समार्पात स्थुनिसपल्ल बोर्ड के निर्वा- 
चकों के प्रत्यक्ष मत से चुना जाथगा। उपसभापति सदस्यों द्वारा ही चुना 
जाता है। इस पद के लिए. प्रायः दो व्यक्ति चुने जाते है--एक सीनियर 
वाइस-चेयरमेन कहलाता है; दूसरा, जिसका पद इससे छोटा होता है, 
जूनियर बाइस-चेयरमेन कहां जाता है। समा्षति और उपसशभापति 


भत्ता दिया जाता है | 


(६ [ ता 
कमंचारी---सभापत और उपसभापति के: श्रतिरिक्त प्रत्येक 
म्थुनिसपेलटी में कुछ वेतन पाने वाले कर्मचारी होते हैं। इनमें सेक्रेटरी 
का पद बहुत महत्व का द्वोता है। वह स्युनिसपल आफिस का प्रधान कर्म- 


परन्तु उसमें प्रायः शर्त यह रहती है कि उस आदमी को सरकार पसन्द 
करते । 


सफाई के काम की देख-भाल के लिए हैल्थ-आफिसर तथा सेनिट्री 
इन्स्पेक्टर, और मेहतरों के काम की निगरानी के लिए जमादार रहते हैं। 


स्थानीय शासन-संस्थाएँ; (२) म्युनिसपेलटियाँ आदि ३२५. 


नल या पानी के इन्तजाम के लिए. तथा सड़क, पुल आदि की मरम्मत 
के लिए. इजिनियर ओर ओवरसियर होते हैं। इनके अलावा कुछ ओर 
भी कमचारी रहते हैं । ' । 


म्युनिसपेलटियों के कार्ये---शाधारण तौर से म्युनिसपेलटियों 

के मुख्य कार्य ये हैं :-- 5 

(१ ) सर्वसाधारण की सुविधा की व्यवस्था करना | सड़के बनवाना) 
उनकी मरम्मत कराना, उन पर छिड़काव कराना ओर पेड़ लगवाना॥ 
डाक-बंगला या सराय आदि सावजनिक मकान बनवाना, कहीं आग लग 
जाय तो उसे बुझवाना, अकाल में या जल की बाढ़ या अन्य विपत्ति के 
समय जनता की सहायता करना; व्यापार ओर उद्योग-धंघों कीं उन्नति, 
मकान बनवाना या नगर-निर्माण योजना अमल में लाना; सिनेमाघर 
बनवाना, मजदूरों का कुशल-च्षेम | 

(२) स्वास्थ्य-रत्ञा | अस्पताल या औषधालय खोलना, चेचक ओर 
प्लेग के टीके लगाने तथा मैले पानी बहने का प्रबन्ध करना, ओर छूत 
की बीमारियाँ रोकने के लिए. उचित उपाय काम में लाना | पीने के लिए, 
स्वच्छु जल ( नल आदि ) की व्यवस्था करना, खाने के पदार्थों में कोई 
हानिकारक वस्तु तो नहीं मिलायी गयी है, इसका निरीक्षण करना; 
शारीर्कि उन्नति के उपाय, व्यायाम आदि को व्यवस्था। 

(३ ) शिक्षा | विशेषतया प्रारम्भिक शिक्षा के प्रचार के लिए पाठ- 
शालाओं की समुचित व्यवस्था करना, मेले ओर नुमायश कराना । 

(४ ) रोशनी ( जिसमें बिजली की रोशनी भी सम्मिलित है ) कराना, 
ट्रामवे तथा छोटी रेलों के बनाने में सहायता देना । 

कार्य-पद्धति--म्युनिसपेलटी अपने कार्य की सुविधा के लिए 

साया प्रबन्ध विविध कमेटियों द्वारा. करती है। प्रत्येक कमेटी में प्रायः ३ 
से १० तक सदस्य होते हैं। हर एक कमेंटी का एक सभापति होता है । 
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एक व्यक्ति दो या अधिक कमेटियों का भी सदस्प हो सकता है । कमेटियों 
की नियुक्ति बोड स्वयं करता है । कमेटी में ऐसे आदमी भी मिला लिए 
जाते हैं जो म्युनितपेलटी के सदस्य न हों, पर उस विषय में अनुभवी हों, 
जिसकी कि बह कमेटी है। ऐसे सदस्य को 'को-आप्टेड' या मिलाए, हु 
सदस्य कहते हैं | मुख्य कर्मेटियाँ निश्निलिखित होती हँ--( १ ) राजस्व 
( फाइनेन्स ) कमेटी, ( २ ) शिक्षा कमेटी, ( ३ ) स्वास्थ्य कमेटी, ( ४ ) 
निर्माण-कार्य ( पब्लिक वकस ) कमेटी, (५) चुल्ली ( आक्ट्राय! ) कमेटी । 
राज्य-सरकार म्यूनिस्पेलटी के काम की देख-भाल और नियन्त्रण 
करती है | कमिश्नर वजट की जॉँच करता है ओर अनुचित समझे जाने 
वाले ख को रोक सकता है । 
आमदनी के साधन- इन संस्थाओं की आमदनी के मुख्य- 
मुख्य साधन ये हैं :---( १ ) चुज्ली | अधिकतर उत्तर भाश्त, अम्बई और 
पध्यप्रदेश में; यह इन संख्याश्रोंकी सीमा के अन्दर शानेवाले माल तथा 
जानवरों पर लगती है | उत्तरप्रदेश भ॑ इस कर की इतनी प्रधानता है 
कि कुछ जिलों में म्युनिसपेलणियों का नाम ही चुझ्ी पढ़ गया है। ( २) 
मकान ओर जमीन पर कर ( विशेषतया आसाम, बिहार, उड़ीसा, अम्पई, 
मध्यप्रदेश आर पश्चिमी बंगाल में )। ( ३) ब्यापार और पेशों पर कर 
( विशेषत॒या मदरास, उत्तरप्रदेश, धम्बई, मध्यप्रदेश और पश्थिमी भंगाल 
में )। (४ ) सड़कों और नदियों के पुलों पर कर ( विशेषत॒या मदर, 
बम्बई, और आसाम में )। (५ ) सवाश्यों, गाड़ी, भग्गी, साइकिल 
मोटर और नाव का शुल्क | ( ६) पानी, रोशनी, हाट नाजार, कलाई 
खाने, पाखाने श्रारद का शुल्क ( ७) देसियत, जायदाद ओर जागबरों 
पर कर । (८ ) यात्रियों पर कर। यह कर निधारित दूरी से अधिक के 
सले से आने वालों पर लगता है ओर प्राबः रेलवे टिकट के मूल्य के 
साथ ही बसूल कर लिया जाता है। ( ६ ) म्युनिसिपल स्कूलों की फीस | 
( १० ) कांजी होौस की फीस | 
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इसके अतिरिक्त म्थुनिसिपल बोडों' को राज्य की सरकार से भी 
आर्थिक सहायता मिलती है आर वे स्वयं भी व्यापार करके अपनी आय 
बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक बोड के पास कुछ निजी सम्पत्ति भी होती है, 
जिसको बिक्री करके या उसे किराए» पर देकर वह आय प्राप्त कर 
सकता है। राज्य-सरकार की अनुमति से वह नए कर भी लगा सकता 
है। आवश्यकता पड़ने पर वह उससे, अपनी स्थिति के अनुसार, ऋण 


से सकता है | 


खचे ओर उसका टेंग---स्थुनिसपेलटियों का व्यय उनके अनेक 
कर्तव्यों के पालन में होता «है | विशेष व्यय सार्वजनिक सुविधा, साव 
जनिक सुरक्षा, सार्वजनिक शिक्षा, सामान्य प्रशासन में ओर आय एकत्रित 
करने में तथा ऋण चुकाने आदि में होता है। म्युनिसपेलयियों द्वारा प्रति 
वर्ष लाखों रुपया खर्च किया जाता है | परन्तु बहुत सी म्युनिसपेलदियों 
में संतोषप्रद कार्य नहीं होता | इसका मुख्य कारण म्युनिसपल क्मचारियों 
तथा बोर्ड के सदस्यों की असावधानी, तथा अनुन्तरदायित्व पूर्ण दृद्ध से 
कार्य करना है। उन्हें अपनी स्वार्थपरता को छोड़कर ईमानदारी से काम 
नहीं करना चाहिए । 


सरकारी नियंत्रणश--.प्रायः म्यनिसपेलयियों को धन की बड़ी 
जरूरत रहती है। जिन कामों के लिए वें सरकार से सहायता लेती हैं 
उनके सम्बन्ध में उन्हें सरकारी शर्तों! का पालन करना पड़ता है। कुछ 
म्यनिसपेलटियों को अपना वार्षिक बजट सरकार से स्वीकार कराना होता 
है, तथा कुछ के लिए यह आवश्यक है कि यदि वे कोई नया कर लगायें 
तो पहिल्ले उसकी स्वीकृति ले लों । भ्युनिसपेलयियों के कामों की देख रेख 
सरकार करती है, यदि किसी का काम ठीक न हो तो सरकार उसे तोड़ 
भी सकती है ! 


हर्ष भारतीय शासन 


कारपोरेशन 

कलकता, बम्धई ओर मद्रास शहर भें कार्रोरेंशन स्थापित हैं। 
इनके कार्य तथा कायपद्धाति आदि म्थुनिसप्रेषटियों के ही समान 
हैं; केवल इनका दर्जा ऊंचा है। बड़े शहरों की आवश्यकताओं 
की पूर्ति के पिचार से इनका संगठन प्रगावशा्वी बताया जाता है। इसके 
सदस्पों का चुनाव तीन साल के लिए होता है। कारपोरेशंन के चेयरमेन 
को मेयर ओर वाइस-चेयरमेन को डिप्टी मेयर कहते हैं। ये दोनों पदा- 
घिकारी इसके सदस्यों में से ही चुने जाते हैं| इनका चुनाव प्रतिवर्ष होता 
है। इन्हें वेतन नहीं दिया जाता। कारपोरेशन अपने सारे कामों की 
देखरेख के लिए. एक वैेतनिक पदाधिकारी नियुक्त करती है, जिसे एक्जी- 
क्यूटिव अफसर कदते हैं | इसके अतिरिक्त एक एन्जीनिषर, एक स्वास्थ्य- 
अफसर, एक सहायक एक्जीक्यूटिव अफसर होते ईू। सत्र को कारपोरेशन 
स्वयं नियुक्त करती है, परन्तु राज्य सरकार से इनको मंजूरी लेगी होती 
है। कारपोरेशन अ्रपने सदस्यों की विविभ कमेटियों का संगठन करके 
उन्हें भिन्न मिन्न कार्य बांट देती है । 

नागपुर ओर जबलपुर आदि भें भी कारपोरेशन स्थापित करने को 
विचार हो रहा है । 


टाउन एरिया ओर नोटिफाइड एरिया 


जिन क॒स्यों की जनसंख्या दस हजार से लेकर बीस हजार तक होती है, 
उनकी स्थानीय शासन-संख्यथाएँ टाउनएरिया कही जाती है। शोर जिनकी 
जनसंख्या पांच हजार और दस हजार के बीच भें होती है, उनको स्थानीय 
शासन-संस्थाएँ 'नोटीफाइड एस्था' कहलाती है। थे भ्रधिकतर पंजाब और 
उत्तरप्रदेश में दै। इन्हें म्यु|नसपेल्टियों के थोड़े-थोड़े अधिकार होते हैं। 
ये अपने-अपने क्षेत्र में ध्वच्छुता, पीने के पानी का प्रबन्ध, सड़कों का प्रबन्ध, 
हानिकारक व्यापार एवं व्यवसाथ पर नियन्त्रण रखने श्रादि का कार्य करती 


स्थानीय शासन-संस्थाए; (२) म्युनिसपेलयियाँ आंद. ३२६ 


हैं। स्युनिसपेलटियों की अपेज्ञा इनकी आय कम होती है, ओर इनके 
अधिकतर सदस्य मनोनीत होते हैं । 


टाउन-एरिया के लिए. एक ठाउन समिति (कमेटी ) होती है। 
इसमें एक चेयरमेन, पाँच ओर सांत कै बीच में चुने हुए सदस्य, ओर दो 
मनोनीत सदस्य होते हैं | इन सदस्यों की अवधि चार साल की होती 
है | इनका निर्वाचन तथा काम म्युनिसपेल्टी के समान ही होता है । 


नोटीफाइड एरिया के लिए तीन या चार सदस्यों की एक समिति 
होती है । इसके सदस्य या तो सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, 
वोयरों द्वारा निर्वाचित होते हैं, या कमिश्नर द्वारा मनोनीत, या कुछ निर्वा- 
चित ओर कुछ मनोनीत होते हैं। इसका चेयरमेन या तो सरकार 
द्वारा मनोनीत होता है या जनता द्वारा निर्वांचित | इनमें अन्य विविध 
कर्मचारी होते हैं, जो अपने-अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं । 


इन समितियों के अधिकार और कतंव्य सीमित होते हैं। म्युनिस- 
पेलटियों से इनकी आय कम होती है । ये केवल छोटे-छोटे कर जैसे घर, 
भूमि, तथा जायदाद पर कर ल्वगा सकती है। प्रत्येक क्षेत्र | एरिया | का- 
एक फंड होता है। इसके फंड को नीचे लिखे श्रोतों से आय होती है :-- 
न्यायालय द्वारा दिलवाई हुई रकम, करों की आय, जुर्मानों की आय, 
एरिया के कर्मचारियों द्वारा एकत्रित गोबर आदि की बिक्री की आय, 
नजूल की भूमि का किराया, उसकी बिक्री की आय; जिला-बोड ओर सरकार 
की दी हुई सहायता | इस कोष का रुपया सड़कों का निर्माण कराने 
उनकी मरम्मत कराने, कु ए तथा तालाब खुदवाने ओर उनको सुरक्षित 
रखने, पीने का पानी का प्रबन्ध करने, सफाई तथा रोशनी आदि का 
प्रबन्ध करने में ओर अपने क्षेत्र की उन्नति में ख् किया जाता है । 
सरकारी कर्मचारी एस० डी० ओ० ( सब-डिवीजन-अफसर ) या तहसीलदार 
इनके कार्यों की देख-रेख करते हैं । 
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सा 
केन्टनमेंट बौ्ड 
बड़े नगरों के वे भाग, जिनगे सेना रहती है, म्यनिसपेलटी के अधिकार 
क्षेत्र से बाहर होते है। ऐसे शनों के लिए निर्वाचित बोर्ड के 
( छावनी ) बीड' कहलाता है। इसका समार्पति कोई सरकारी कर्मचारी 
होता है। इस बोर्ड के अधिकार और कतन्य म्युनिसपेलटी की तरह के 
होते हैं | इसके प्रबन्ध पर अम्तिम निर्यत्रण सेनानविभाग का रहता है । 


इम्प्र वर्मेट ट्रस्ट 


बड़ेबड़े शहरों की उन्नति या सुधार के लिए कमी-कर्मी विशेष कार्य 
करने होते हैं; जैसे सड़कों को चौड़ी करना, घनो बस्तियों को हवादार 
बनाना, गरीबों ओर मजदूरों के लिए मकानों की सुव्यवस्था करना आदि | 
इन कामों को म्थनिसपेलरियाँ नहीं कर सकतीं; उर्हें तो अ्रपना रोजमरों 
का काम ही बहुत है। अ्रतः इसके बास्त डम्प्रनमंद ट्रस्ट बनाये जाते 
हैं। ये कल्नकतता, बम्बई, इलाशामाद लखनऊ ओर कानपुर आदि में हैं । 
इनके सदस्य प्रान्तीय सरकार, म्यनिसपेजणदियों तथा व्यापारिक संस्याश्रों 
हार नामजद किए जाते हैं। इनकी निर्याक्ष तीन थर्ष के लिए. की जाती 
है | ट्रस्ट की बेठक साभारणपया प्रति मास होती दे । सदस्य अपने में से 
किसी को चेयरमेन चुन लेते हैं। ट्रस्ट एक वेवनिक सेक्रेटरी तथा अन्य 
कर्मचारियों को नियुक्त करता है। यह अपने अभिकारयत भूमि आदि का 
किणया या कीमत तथा आवश्यकतानसार क्षण या सहायता लेता है | 

इम्प्रबमेंट ट्रस्ट को स्थापना इसलिए को जाती है कि बह शहर को या 
उसके खास-खास हिस्सों को नए दंग से, एक निर्धारित योजना के अनुसार, 
भसाने का प्रबन्ध करे, जिससे घरों की बनावट में हवा ओर रोशनी का 
काफी ध्यान रा जाय। शहर को नए दंग से बसाने या उसमे कुछ 
परिबतन करने में कुछ लोगों को बहुत द्वानि भी सहदनी पड़ती है। उनके 
मकान गिराए जाते हैं ओर उन्हें मुग्नावजे भ॑ मामूली रकम मिलती है । 


स्थानीय शासन-संस्थाएं; (२) म्युनिसपेलथियाँ आदि ३ ३१ 


इसलिए. अनेक स्थानों में इस्प्र॒व्मेंट ट्रस्ट का बहुत विरोध होता है। 
परन्तु लोगों को लोकहित की भावना से एक सीमा तक अपनी निजी 
हानि सहने के लिए तैयार रहना चाहिए । 


पोट टस्ट 


उन बड़े-बड़े नगरों में जो समुद्र के किनारे पर हैं--जैंसे कलकत्ता, 
बम्बई, तथा मद्रास में कारपोरेशन, तथा इस्प्रवमेंट ट्रस्ट के अति- 
रिक्त पोर्ट्द्रस्ण भ स्थापित किए. गए हैं। इन संस्थाओं का मुख्य 
कार्य, समुद्र के किनारे घाट बनवाना; मालगोदाम बनवाना, माल की 
लदाई ओर उतराई की समुचित ब्यवस्था रखना, माल को गोदामों में 
सुरक्षित रखना और उसकी देखभाल रखना, यात्रियों की सुविधा का 
प्रबन्ध करना ओर बन्द्रगाहों की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना 
है | इन ट्रस्‍्टों के सदस्य कुछ तो सरकार द्वारा मनोंनीत होते हैं, कुछ चेम्बर- 
आफ-कामसे जैसी व्यापारिक संस्थाओं से निर्वाचित ओर कुछ कार्पोरेशन 
द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। कलकत्ते के अतिरिक्त सब पोर्ट-द्रस्टों में 
निर्वाचित सदस्यों की संख्या मनोनीत सदस्यों से अधिक रहतो हैं। 
समुद्रतट, नगर के निकट्वर्ती समुद्र-भाग या नदी पर इनका अधिकार 
होता है । इनकी पुलिस अलग रहती है। इनके समासद्‌ कमिश्नर या 
टस्टी कहलाते है। इनके प्रबन्ध में सरकारी नियंत्रण अधिक रहता है। 
पोर्ट ट्रस्ट की आय के साधन ये हैं :-+माज्न की लदाई और उतराई 
गोदामों के किराये तथा जहाजों के कर । इन्हें आवश्यक कामों के लिए 
कज लेने का भी अधिकार है । 

>< >< >< 


विशेष वक्तव्य--हमारी स्थानीय शासन संस्थाओं में, कुछ थोड़े से 
अपवादों को छोड़ कर, ऊंची योग्यता या आदर्श वाले व्यक्ति कम जाते हैं; 
एक 3] बैक नहीं .. हा क्त थे ९ 

अनेक आदमी कोई खास कार्यक्रम लेकर नहीं पहुंचते ; व्यक्तिगत स्वाथं, 
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कीर्ति या यश आदि के लिए जाते हैं, ओर दलबन्दी करते हैं, जिससे 
साबबजनिक हित की उपेक्षा होती है। मतदाताओं को चाहिए कि मित्रता 
था रिश्तेदारी आदि का लिद्ाज छोड़कर का फरनेवाले सदस्य निर्वाचित 
किया करें, ओर रामय समस पर इस बात की जांच करते रहें कि सदस्य 
अपने कतव्य का समुचित पालन करते हैं या नहीं। पुनः हमारी अधिकांश 
म्युनिसपेलटियों को आर्थिक स्थिति अ्रच्छी नहीं है| इसकी आथ बहुत 
कम है, ओर इन्हें अपने कार्य के लिए, आवश्यक घन के वास्ते परमुखा- 
पेज्ञी रहना पड़ता है। इसलिए इनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का 
असन्‍्तोषप्रद रहना स्वाभाविक ही है । 


यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि इन संस्थाओं की स्थापना का कार्य 
आरम्म हुए, सो बर्ष होने को आए, अब तक इन्हें स्थानीय पुलिस 
आदि सम्बन्धी नवीन श्रधिकार नहीं दिए गा। अप देश स्वतंत्र हो 
गया है; श्राशा है, ये अपने महान्‌ कतेंब्यों को पूण करने योग्य बनाई 
जाय॑ंगी | अन्य बातों में इस बात की बढ़ी आवश्यकता है कि इनके 
सदस्य अपने उत्तरदायित्व का ध्याग रखें। जनता में उन्हें गगर-परिताँ 
कहा जाता है। उन्हें चाहिए कि वे नगर निवासियों के हित श्र 
उन्नति में उसी प्रकार लीन रहें, असे एक योग्प पिता अ्रपनी संतान के 
लिए, रहता है । 


सत्ताइसवाँ अध्याय 


सरकारी नोकरियाँ 


जनता की अभिलाषा-आकांक्षाओं को साकार बनाने का 
७ लि बक 
काय मन्त्रियों का होता है। परन्तु सन्त्रियों की बनाई हुई योज- 
नाओं है आदेशों को ठीक ढंग से काय-रूप में परिणत करने 
का कतव्य-भार शासन-यन्त्र का ही होता हे। अब यदि उस 
शासन-यन्त्र की चालक नोकरशाही विरोधी भाव, कतेठ्यभावना- 
हीन व' निकम्सी हो तब फिर क्‍या होगा ! . 
--प्रताप' 


सरकारी नोकरों का महत्व---शासन-कार्य का जनता के लिए 
यथेष्ट हितकर होना, या न होना कायदे-कानूम के अतिरिक्त, वहुत-कुछ 
सरकारी कर्मचारियों की योग्यता, अनुभव ओर देश-हितेषिता पर निर्भर 
होता है। देश का संविधान कितना ही अच्छा क्‍यों न हो, उसके मंत्री 
कितने ही लोकप्रिय ओर देश-प्रेमी क्‍यों न हों, यदि उनके अधीन काम 
करनेवाले सरकारी कमंचारी योग्य नहों तो शासन अच्छा नहीं हो 
सकता । जनता का सुखी रखने ओर देश की उन्नति करने के लिए कतेव्य- 
परायण, सेवा-भावी, निस्कज्ञष ओर ईमानदार सरकारी कमचारियों की 
आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त लोकतंत्रात्मक शासन-प्रणाली में मंत्रि- 
परिषद्‌ तो समय-समय पर बदला करती है परन्तु राज्य के कमचारी अपने 
स्थानों पर बने रह कर इस परिवर्तन से प्रशासन काय में कोई अव्यवस्था 
होने से रोक सकते है। मंत्रि-परिषघद का काय नीति निर्धारित करना 
होता है | राज्य के स्थायी कर्मचारी ही उस नीति के अनुसार शासन- 


२३४ भारताय शासन 


कार्य चलाते हैं| इससे इनका महत्य रष्ट हैं। भारत अत्र खतंत्र हो 
गया है | तथापि सरकारी नोकरियों का ढांचा अहुत कुछ वहीं है, जो 
अंगरेजों के समय में था; अंगरेजों को चलाई हुई कुछ परम्पणएँ अभी 
बनी हुई है| इसलिए भारत को सरूणरी नीकरियों सम्बन्धी वर्तमान शिथति 
का विचार करने से पहले यह जानते कि अंपरिजों के समय मे यहां उनकी 
क्या व्यवस्था थी | 

अगरेजों के समय में सरकारी नौकरियाँ--+रतवर्ष 
में सर्बाच्च पदों के लिए नियुक्तियां सम्राद हाय होती थीं। इनमें गवर्नर- 
जनरल, कमांडरनचीफ, तथा बच्चाल, बम्बई ओर मदरास के गवर्नर 
आदि शामिल थे। इन पदों से नीचे इंडियन सिबिल सविस ( आई० सी० 
एस० ) का दर्जा था, इसकी ट्रेनिंग इंगलेंड' मे होती थी। इसके कर्मचारी 
प्रायः प्रांतों का ही काम करते थे, परण क्योंकि इसकी भर्ती भारत संत्री- 
हाथ समस्त भारत के लाए मोती थी, से आन-ूशिदना ( आंखिल भारत 
वर्षीय ) साबित वाले कदलात थे। इनमे से ही जिलानानजिस्टोट, सेशन 
जज, कमिश्मर, आदि को नियुक्ति होती थी। सर्दी तक कि थे बंगाल, 
बग्बई और मद्रास को छीडकर, अन्य प्रांपों के मसनर तक ही सकते थे । 
इनके बाद, दूधरा नम्धर उसने बा | श्योंकाथ ५ | प्रानन्‍शल (प्रान्तीय) 
सिविल्ल सविध ( पी० सी० एस० ) के मिन्नन॑गन्न विभागों भें, अश्रपनी 
योग्यतानुसार नियत किए जाते थे। भरती के लिए. कभी तो परीक्षा होती 
थी, और कभी नीचे की सर्विस के श्रादमी उसमें बदल दिए जाते थे । 
प्रांतीय सिविल सर्विस में प्रान्त का सोम दोता था, जे मद्रास सिविल 
सर्विस | इस सर्विस में डिप्टी कलेक्टर, सुस्सिफ, स्कूलों के इम्स्पेक्टर, 
कालेजों के प्रोफेलर, आदि कमचारी होत॑ थे। प्रास्तीय सर्विस के बाद 
सबार्डिनेट सबिस था छोटे' कर्मचारियों का नम्भर था। इसकी निर्भुक्त 
भिन्न-भिन्न प्रान्तीय सरकार, अथवा उनके विविध विभागों के उच्चा्िकारी 
करते थे । 
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भारतवर्ष में स्ब-लाधघारण के लिए,, इंडियन सिविल सबिस का ही 
रोज्य था । कलेक्टर तथा जनता से सम्बन्ध रखनेवाले अन्य उच्च अधिकारी 
इसी सविस के होते थे। अंगरेज सरकार इस सर्विस को शासन का 
पफोलादी चौखटा' कहती थी। इसको संगठन ही इस ढंग पर किया 
गया था कि जनता पर मजबूती से हकूमत हो सके। अधिकारियों में 
हकूमत की भावना भरी होती थी, लोकसेवा की कल्पना उनके दिमाग में 
नहीं आती थी । 


वतसान व्यवृस्था--मारत के स्वतन्त्र होने पर इंडियन सिविल 
सविस' समाप्त कर दी गई, अब उसकी जगह भारतीय शासकीय सेवा या 
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ( आई० ए० एस० ) की व्यवस्था की 
गई है । अब किसी पदाधिकारी की नियुक्ति भारत-मन्त्री द्वारा नहीं होती, 
ओर न उसके लिए इंगलैंड में जाकर परीक्षा देने की जरूरत रही। अब 
सब नियुक्तियां तथा परीक्षाएँ ओर ट्रेनिंग आदि यहां ही होती हैं | सरकारी 
नौकरियां यहां की सभी जातियों तथा सम्प्रदायों के लिए. समान रूप से 
खुली हुई हैं। स््रियाँ भी उन्हें प्राप्त कर सकती हैं, ओर कर रही हैं । 
नोकरियों के दो भेद हैंः--( १ ) सैनिक, ओर ( २) असैनिक ( सिविल ) 
या मुल्की । पहले सैनिक सेवाओं का विचार करते हैं । 


( १ ) सैनिक सेवाएँ 

संसार की वर्तमान स्थिति में देश-रक्षा के लिए सैनिक सेवा का 
महत्व स्पष्ट है। भारत के स्वतन्त होने पर अब देश*रक्षा का दायित्व 
हम पर ही है। इसलिए सेना सम्बन्धी ज्ञान की ओर नागरिकों की यथेष्ट 
रुचि होनी चाहिए ! 

सेनिक व्यवस्था--भारतीय सेना की व्यवस्था के लिए: मंत्रि- 
परिषद में रक्षा-मंत्री रहता है, ओर मंत्रि परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी है। 
देश की रक्षा का कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए, रक्षाःमंत्री 
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के अतिरिक्त मंत्रिपर्पिद फो एक रता समिति है। इसका सभापति धान 
मंत्री होता है आर अन्प लीन संदशष टपपरलान मंत्री, अथ मंत्री, स्क्षा 
मंत्री हैं। याधायात मंत्री भी अपनी व्यक्तिगत हैसियत से इसमे सम्मिलित 
हैं। देश की सैनिक नीति निधाश्ति करने का कार्य इस समिति के हाथ में 
हैं परम्त इसका निशुय मंत्रिपरिषद के संमुख प्र्मुत किया जाना आवश्यक 
है, ओर उसका निशय अन्तिम होगा | 

रत्ता-सचिवालय के अधीन भारत की सेना के तीनों अज्ञ हैं--थल 
सेना, जल सेना ओर नम सेना । तीनों अंगों के अलग-अन्नग सेनाफति 
हैं, जो अपने-अपने विभाग का संचालन करते हैं। प्रत्येक अंग का प्रधान 
कार्यालय देहली में स्थित है। इसके अंतर्गत, व्यवस्था की दृष्टि से और 
कई विभाग हैं, जो सैनिकों की भर्ती और उनके लिए शआख्, अन्य 
आवश्यक वस्तुओं एवं खाथान श्रादि को व्यवस्था करते हैं | 

मैनिकों की भर्ती, तैन्य संचालग, सेन्य विसर्जन आदि का कार्य एड्जू- 
टेट जनरल का. विभाग करता है। सेगा सम्बन्धी निर्माण कार्य के लिए 
सेना का इंजिगियरिंग विभाग अलग है। सैन्य दल्ल की गति तथा उनके 
भोजन एबं निवास शादि की व्यवस्था दाटर साहदर जनसत्ता का विभाग 
करता है! | सैनिक का्सलाही के लिए सैन्य संचालन पिभाग है । 

थल् सेना--भारत की थत्र सेमा में इस सम्थ तीम कमास्ड हू 
(१) पूर्वी कमानढ ( केद्ध गँनी ) ( २) पश्चिमी कम्रान्द ( केन्द्र 
दिल्‍ली ) ( ३ ) दक्षिणी कमारढ ( केन्द्र पूना )। थल्ल सेना में पूर्ण रूप 
से भारतीयकरण दो गया है ; अत्र किसी भी कार्मबाहुक पद पर विदेशी 
अफसर नहीं हैँ। भर्ती के सम्बन्ध में सैनिकअसेनिक आतियों का भेदभाव 
सप्ताप्त कर दिया गया है' | 

नो सेना--विभाजन के कारण भारतीय नौ सेना बहुत कमजोर हो 
गई थी | उसे ठीक करने तथा उसका शा्ट्रीयकरण करने के लिए सरकार 
ने एक दस-वर्षोंय कार्यक्रम स्वीकार किया है | करांची की युवक शिक्षण 
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च्ा 


( बोयज ट्रेनिंग ) संस्था पाकिस्तान में चले जाने से जो कमी हो गई थी, 
वह बिजगायद्म में नया स्कूल खुल जाने से दूर हो गई है। वहाँ एक 
नोसैनिक कालेज खोलने का भी विचार हो रह्य है। इस योजना के अमल 
में आजाने पर मारतीयों को नौसैनिक ट्रैनिंग के लिए. इंगलेंड भेजने की 
जरूरत नहीं रहेगी । 


हवाई सेना--आधुनिक युग में स्थल सेना और नो सेना की 
अपेज्ञा हवाई सेना का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसका प्रारम्म 
$ अप्रेल १६४३ को हुआ था।। सन्‌ १६४७ में पाकिस्तान बन जाने 
पर इसका भी विभाजन होना अनिवार्य था। विभाजन के बाद इसमें सात 
लड़ाकू बेड़े ओर एक दुलाई का बेड़ा रह गया। भारत की विशालता 
देखते हुए यहाँ की हवाई सेना अ्रभी पर्याप्त नहीं. कही जा सकती; इसके 
गौर अधिक विकास की आवश्यकता है। भारत सरकार इस ओर 
प्रयलशील है | ४ 


सैनिक शिक्षा-- देश की रक्षा का काय अच्छी तरह तभी किया 
जा सकता है, जब कि सेना के अफसरों की शिक्षा का उचित प्रबन्ध हो । 
योग्य उम्मेदवारों के चुनाव के लिए 'सिल्लेक्शन बोड' की स्थापना की गई 
है, जों शिक्षा सम्बन्धी योग्यता की आवश्यक परीक्षाशत्रों के अतिरिक्त 
मनोवैज्ञानिक परीक्षा भी लेते हैं । इससे यह लाम होता दे कि मनुष्य के 
चरित, चैय्यं आदि का पता लग जाता है, जिसकी सेना में भारी आवश्य' 
कता होती है। अब तक भारतीय सेना के उच्च अफसरों की शिक्षा 
इंगलैंड के सैंटस्ट आदि मिलिग्री स्कूलों में होती थी। कुछ वर्षों से 
देहरादून में थल-सेना सम्बन्धी शिक्षा के लिए. एक मिलिग्री कालेज काथे 
कर रहा है। अब भारतीय रक्ञा-सचिवालय के अन्तर्गत एक सैनिक शिक्षा 
संबन्धी विभाग की स्थापना की गई है, जिसके अन्तर्गत विविध संस्थाएं 
कार्य कर रही हैं । 

 भा० शा०>रेर_ 
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राष्ट्रीय एकाडेमी--मारत सरकार ६ करोड़ ४० के खर्चे से एक 
राष्ट्रीय एक्रेउेसी स्थावित करने का विचार कर रही है । जून १६४६ से पूना 
से १० मील दूर लडफासला में इसका निर्माण-कार्य प्रासंम हो गया है। 
इसमे सेगा के तीनों अंगों की शिक्षित को व्यवध्था होगी। साधारण कोसे 
तीन वर्ष का होगा । भारतीय सेना के प्रत्येक भावी अफसर को तीनों प्रकार 
की शिक्षा महण करनी होगी, परन्तु वह जिस प्रकार की सेना में प्रविष्ट 
होने वाला होगा, उस्षकी विशेष शिक्षा प्रदाग की जावेगी। इस एकडेभी 
बनने तक के लिए देदरादून, की ही मिलिटरी एकेडेमी में, जिसका 
नाम अत आर्मड फोर्सेज ऐकेडेपी' कर दिया गया है, एक इन्र-सर्विस- 
विंग ध्यापित किया गया है। इसके अ्रतिरिक्त कई शिक्षालय कार्य 
कर रहे हैं । 

राष्ट्रीय केडेट कोर--युवकों में देश की रक्षा की श्रोर रुचि वैदा 
करने के लिए. एक राष्ट्री4 केडिट कोर ( सैनिक शिक्षा-दल ) का संगठन 
किया गया है । इसमें सब प्रान्तों और रियासतों से छात्रों को भरती किया 
गया है | इसकी बड़ी शाखा में कालेजों श्रोर विश्वविद्यालयों के २६,००० 
और छोटी शाखा में स्कूलों के ७०,००० विद्यार्थी लिए जा चुके हैं। 
शीघ्र ही एक शाखा लड़कियों के लिए स्थापित की जाने वाली है । 


पादेशिक सेना---ह्रीय केडेट कोर केबल छात्रों के लिए है। 
नागरिकों के लिए एक प्रादेशिक सेना संगठित करने की योजना बनाई 
गई है। इसमें १,३०,००० आदमियों को भरती किया जायगा । पहले 
जो प्रादेशिक सेना थी, उसमें केवल स्थल सेत। के दस्ते रहते थे, लेकिन 
अत्र इसमें सेना की तीनों शाखाओं के दस्ते रहेंगे । इसमें दो प्रकार की' 
इकाई ( यूनिट ) होंगी--प्राग्तीय और शद्दरी | आन्तीय इकाइयों की भर्ती 
देहाती क्षेत्रों से होगी। ट्रेनिंग प्राप्त कर लेने पर यह सेना न केवल 
नियप्तित सेना की सहायक के रूप में काम करेगी वरन्‌ दूसरी रक्षा-पंक्ति के 
रूप में देश की समुद्रवर्ती तथा दवाई रक्षा व्यवस्था की भी संभालेगी, 
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तथा संकट-काल में देश की शान्ति-रक्षा का कार्य स्वयं संभाल कर निय- 
मित (रिग्यूलर) सेना को अधिक महत्व के कार्यों के लिए, मुक्त करेगी । 

सेना और सामाजिक कार्य--विदेशी शासन के हस्ने से 
जनता ओर सैनिकों को एक दूसरे से अलग करनेवाली विदेशी सत्ता की 
दीवार टू० गई है ; अब सेनिकों को नागरिक हित के कार्यों में सहायक 
होना चाहिए. जो सैनिक देश के मुल्की ( असेनिक ) कार्य करने योग्य 
हों, उनसे अवकाश के समय दूसरे उपयोगी काय लिये जायेँ। उदाहरण 
के लिए, जो लोग सड़कें, पुल आदि तैयार करने में कुशल हों, वे शान्ति- 
काल में देश के निर्माण-काय में योग दें; इसी प्रकार सेनिक चिकित्सक 
शान्ति के समय देश में स्वास्थ्य ओर चिकित्सा की उन्नति में सहायक हों । 
इससे जनता को सैनिक व्यय का यथेष्ट लाभ मिल सकेगा, और देश का 
व्यय-भार बढ़े बिना ही बहुत सा लोकोपयोगी कार्य होता रहेगा । सेना 
इस दिशा में सहयोग दे रही है, उसका निरंतर जारी रहना और उसमें 
प्रगति होते रहना आवश्यक है । 

सैनिक सेवाओं की बात यहीं समाप्त करके अब अंसेनिक सेवाओं का 
विचार करते हैं, इनसे लोगों का अधिक सम्बन्ध और सम्पर्क रहता है । 


(२ ) असैनिक सेवाएँ 


ग्रसैनिक सेवा निम्नलिखित तीन वर्गों में विभक्त है-- 

१--अखिल भारतीय सेवाएँ। इनमें मारतीय प्रशासन सेवा और 
भारतीय पुलिस सेवा हैं। स्वतंत्रता के बाद इंडियन फारेन सर्विस 
( भारतीय बैदेशिक सेवा ) का संगठन ओर हुआ है। इन सेवाओं के 
आदमी देश भर में कहीं भी रखे जा सकते है । 

(२ ) संघीय सेवाएँ | इनमें रेलवे सेवा, मारतीय डाक व तार सेवा, 
भारतीय आयात निर्यात सेवा, उच्चतम न्यायालय , भारतीय लोकसेवा आयोग 
आदि के कर्मचारी सम्मिलित हैं | ये पूर्णतया संघ सरकार के अ्रधीन हैं । 
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( ३ ) राज्य सेवाए। प्रत्यक गज्य में राज्य को अमैविक सेवाएँ हैं। 
इसमें विविध विभागों के परदामिकारं होते हैं, बथा डिप्टी फलैक्टर, 
डिप्टी सुपस्टिन्दट पुणिस, मिला स्कून इल्पेक्र आदि। इनके गौचे 
सवाडिनेद लाकसैवा वाले दोते हैं, जैसे वदसीवदार थागेदार, सरकारी 
स्कूलों के अध्यापक आदि । इससे नीच चपरासो श्राद दोते हैं | 


कमचारियों सम्बन्धी नियम--सत्र तथा राज्यों के कैम 
चारियों की नियुक्त आदि के नियम बनाने का अधिकार संसद तथा 
शज्यी के विधानमंडलों को ह्ढै। श्र ति तथा राज्यपाल या राज- 
प्रमुख को इस सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार उसो समय तक 
होगा, जब तक कि संसद या राज्यों के विधान-मंडल विधि द्वारा नियम 
नबना दें। 


कोर भी व्यक्ति जो संध की या राज्य की सेवा का सदस्य है, 
ऐसे किसी अधिकारी द्वारा अपने पद से नहीं हटाया जाएगा, जो उसे 
नियुक्त करने वाले अधिकारी के नीचे है। पद से हटाए जाने से पहले 
उसे उसके विदद्ध किए हुए, आ्तिपों का उतः देने का समुचित अवसर 
दिया जायगा | परन्तु यह शआतसर इस दशाओं भे नहीं दिया जाथगा-- 
(१ ) जय उक्त लोकसेयक को आयार के श्राधार पर दंड दिया गया हो | 
(२) जम्र पदच्युत करने बाला अधिकारी लिलित रूप से यह सूचित 
फरदे कि उस व्यक्ति को उत्तर देने का अ्रवसर मिलना व्यवद्यारिक नहीं 
है। ( है) जब यथा-स्थिति शष्ट्रपति, राज्यपाल गा राजप्रमुख को यह 
संतोष हो जाय कि राज्य को सुरक्षा के हित में उस व्यक्ति को ऐसा अवसर 
देना उचित नहीं है । 


लोकसेवा आयगों की व्यवस्था--शासन प्रबन्ध के सुत्रारू 
रूप में संचालन के लिए. यह आवश्यक है कि प्रत्येक पद या सेवा के लिए, 
अनकूल, सुयोग्य एवं निस्पक्ष अधिकारी नियुक्त किए जावें। यदि ऐसा 
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न किया गया ओर राज्य के मंत्रिपरिषद ने अपने ही दल.. के लोगों को 
संतुष्ट करने के हेतु राजकीय पदों पर नियुक्त कर दिया तो इससे शासन-. 
प्रबन्ध का स्तर ही नहीं गिर जायगा, वरन्‌ भ्रष्ट तथा बेइमानी को प्रोत्सा- : 
हन मिलेगा; इसलिए संविधान में लौकसेवा आयोग या कमीशन की 
व्यवस्था की गई है, जिससे पदाधिकारियों की नियुक्ति निष्पक्ष रूप से की 
जा सके | संघ के लिए. संघीय लोकसेवा आयोग, तथा प्रत्येक स्वायत्त, 
राज्य के लिए. एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा । यदि दो या अधिक 
राज्य अपने लिए. अलग-अलग आयोग न बना कर एक संयक्त आयोग 
स्थापित करना चाहें तो उनकी विधान-समाओं द्वारा इस आशय का 
प्रस्ताव स्वीकार होने पर संसद विधि बना कर उनके लिए. एक संयक्त . 
आयोग नियुक्त करने की व्यवस्था करेगी । 

लोकसेवा-आयोगों की नियुक्ति--सघ के लोक-सेवा आयोग 
तथा संयुक्त लोकसेवा आयोगों के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति 
राष्ट्रपति करेगा । राज्यों के लोकसेवा आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की 
नियुक्ति राज्यपाल या राजप्रमुख के द्वारा होगी। सदस्यों की संख्या का 
निश्चय राष्ट्रपति तथा राज्यपाल या राजप्रमुख करेंगे। प्रत्येक आयोग के 
सदस्यों में से आधे सदध्य ऐसे होंगे, जो भारत सरकार अथवा राज्यों की 
सरकारों की अधीनता में कम से कम दस वष, किसी पद पर रहें हों। 

आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति छः व के लिए होगी, परन्तु 
किसी भी दशा में संघीय आयोग का सदरुय ६५ वर्ष की आयु, ओर 
संयुक्त तथा राज्य के आयोग के सद॒ध्य ६० वर्षकी आयु होने के पश्चात्‌ 
अपने पद पर नहीं रह सकेंगे | इससे स्पष्ट है कि आयोग का कोई 
सदस्य यदि छः वर्ष के पूव ही उपर्युक्त आयु का हो जाता है तो उसे अपने 
पद से श्रवकाश ग्रहण कर लेना होगा। कोई सदस्य अपने सेवा“ 
काल की समाप्ति के पश्चात्‌ उसी पद्‌ पर पुनः नियुक्त नहीं किया जायगा । 
सदस्यों झा वेतन उनके कार्य-काल में कम नहीं किया जा सकेगा । 
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पद-निभूत्ति--लोक-सेबा आयोग का कोई भी सदस्य ख्य॑ 
अपने पद से त्याग-पत्र दे कर अश्रलग हो सकता है; श्रथवा राष्ट्रपति उसे, 
उद्चतम न्यायालय द्वारा जाँच करवाने से दुराचारी या दुर्बल प्रमाणित 
होने पर, पदच्युत कर सकेगा। गप्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या किसी भी 
सदस्य को निम्नलिलित किसी आधार पर पद से हटा सकेगा--(१) वह 
सदस्य न्यायालय द्वारा दिबालिया घोषित कर दिया गया हो, (२) उसने 
अपने सेग-काल में अपने पद का काम करने के अ्रतिरिक्त कोई अन्य 
सवेतन काम किया हो, या (३) वह शारीरिक अथवा मानसिक दुबलता से 
पीड़ित छे | यदि किसी सदस्य का भारत सरकार या किसी राज्य की 
सरकार द्वारा दिए गए ठेके से कोई सम्बन्ध है, था उसमें उसका कोई 
स्वार्थ है, या वह उसके लाभ में भाग लेता या उससे प्रास घन से लाभ 
उठाता है तो उसका यह कार्य दुराचशण समझा जायगा । 
आायोगों के कायें--सधीय और राज्यों के लोक सेवा 

आयोगों का प्रमुंख कार्य संघ तथा राज्य के सरकारी पर्दों पर नियुक्षियों के 
सम्बन्ध में उम्मेदबारें के लिए. प्रतियोगिता-परीक्षाश्रों का संचालन व 
उनकी व्यवस्था करना होगा । संघीय लोकसेवा श्रायोग का यह भी कर्तव्य 
होगा कि बहू दो या अधिक राज्यों की प्राथना पर उनके लि विशिष्ट 
योग्यता चाले उमभ्मेदवारों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में योजनाएँ तैथार 
करे और उनके अनुसार कार्य-सम्पादन में थोग दे । 

संघ सरकार संधीय आयोग से, एवं राज्यों की सरकारे राज्यों के 
आयोगों से निम्नलिखित विषयों में परामश लेंगी -+ 

१--नागरिक पर्दों के लिए एवं नागरिक नौकरियों की नियुक्ति की 
प्रणाली के सम्बन्ध में । 

२--नागरिक सेवाओं तथा पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में पालन 
करने योग्य सिद्धान्तों तथा पदोन्नति एबं स्थानान्तर के संद्ंध में, तथा 
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नियुक्त और पदोन्नति के संबन्ध में उम्मीदवारों की उपयुक्तता के 
संबन्ध में | 

२३--भारत सरकार तथा राज्य-सरकार के अधीन सेवा करने वाले 
व्यक्तियों के समस्त अनुशासन संबन्धी प्ामलों में । 

४>भारत सरकार या राज्य की सरकार के अधीन सेवां करने 
वालों के दावे, या उनके विरुद्ध की जाने वाली अनुशासन की कायवाही | 

संघ या राज्य के पिछड़े समुदायों के नागरिकों के लिए निर्धारित 
सुरक्षित स्थानों तथा नियुक्कियों के संबन्ध में आयोगों से मंत्रणा नहीं ली 
जायगी | 

संसद या राज्य की विधान-सभा संघीय आयोग तथा राज्य के आयोग 
द्वारा अतिरिक्त कार्यों के संपादन के संबन्ध में निश्चय कर सकती है| 

आयोगों का व्यय---संघीय कमीशन तथा राज्य-कमीशन के 
कुल व्यय क्रमश संघ-सरकार ओर राज्य-सरकार की संचित निधि से दिए 
जायंगे; ये अनिवार्य मदों में हैं, अर्थात्‌ इन पर संसद ओर राज्य के 
विधान-मंडल का मत नहीं लिया जायगा । 

आयोगों का बारषिंक विवरणु--संघीय लोक सेवा आयोग 

का यह कतंव्य होगा कि वह अपने कार्य का वार्षिक विवरण राष्ट्रपति को 
दे । राष्ट्रपति उस विवरण की एक प्रति और उसके साथ एक आवेदन- 
पत्र, जिसमें ऐसे मामलों की व्याख्या की जायगी जिनमें आयोग की मंत्रणा 
स्वीकार नहीं की गई, संसद के दोनों सदनों के संसुख प्रस्तुत करेगा | इसी 
भाँति संयुक्त आयोग अपना ...विंवरण राष्ट्रपति को, ओर राज्य-आयोग 
राज्यगाल या राजप्रमुख को देंगे । 

यह व्यवस्था इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि इसके द्वारा संसद 
एवं राज्यां के विधान-मंडल यह जान सकेंगे कि आयोग की सिफारिशों 
को सरकार कहाँ तक स्वीकार करती हैं, उसके कार्यो में कहाँ-कहाँ हस्तक्षेप 
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करती है श्रीर कहाँ उसके परराभश की उपेक्षा की गई है । इंग सब्र आतों 
के प्रगट होने की व्यवस्था से मंतिपरिषद आयोग के कार्य में अनावश्यक 
हस्तत्ञेप नहीं करेंग। । 


आ्रायेगों की सफलता /- तक आयोग को सफलता नें। लिए 
आभश्यक है कि उसके सदश्य उदार, प्रभावशील शरीर निद्दाग हों। उसके 
साथ ही साथ उन्हे निष्पक्ष भी होगा आवश्यक है। उन्हें लोक सेवा के 
लिए उम्मेदवारों को चुनते समभ उनकी योग्यता का ही ध्यान रखना 
चाहिए ; ऊँची से ऊँची सिफारिशों को जरा भी महत्व न देना चाहिए | 
मंत्रियों और अन्य उच्च पदाधिकारियों का भी कतब्य है कि वे 
राजकीय विभागों में नई नियुक्ति फे लिए. आयोग का पूण्ष सहयोग 
लें। आयोग के परम को यथा“शरक्ति मारता प्रदान करें और 
आयोग पर नियुक्ति के संबन्ध भ॑ कभी भी दान डालने का प्रयत्न 
नेकरे | 
सरकारी नौकरों का वेतन--- दस अध्याय को समाप्त करने से 
पूव सरकारी गोकरों के बेतग के सम्बन्ध में भी कप वियार कर लेना 
आवश्यक है | दशा विषय भे हमने सर १६४४ भें प्रकाशित इस पुस्तक 
के नर्वें संस्करण भें लिएंगा था++ गारतबत के सरकारी कार्मनारियों के 
सम्बन्ध में विचार करत हुए किसी ब्याक्ता को यह बात खटके जगा नहीं 
रहती कि यहाँ उच्च पदों का वेतन आर भत्ता झ्राद देश-काल से बिल्कुल 
मेल नहीं खाता | उदादरणस्यरूप गे।नर गगरतल की बात पहले कही जा 
चुकी है। उसके अ्रतिरिक्ति उसकी प्रबकारिंएरा कॉसिल के सदस्यों, 
जंगीलाट, प्रान्तों के गयनेंरों, विविध सरकारी विभागों के अ्रध्यक्षों, चीफ 
कमिश्नरों आदि का बेतव इतना ऊाँवा सता गया है कि छगता की 
निर्धनता' की सर्बथा' भुला दिया गया है। क्षय (क देश की श्रसंख्य जनता 
को जीवन-निर्बाह के लिए यथेष्ट भोजन-बस्र का भी अ्रभाव हो, सरकारी 
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कर्मचारियों को इस प्रकार द्रव्य लुटाना; ओर उनके वास्ते ऐश्वर्य के 
साधन जुटाम शासम-यन्त्र की जड़ता और निर्दयता है। उनके लिए 
गर्भियों में खस की टषट्टियाँ ओर बिजली के पंखे; सदियों में कमरे को गर्म 
रखने के लिए. अंगीठी आदि, उनके सफर के लिए. स्पेशल ट्रेन, या 
रिजवब नहीं तो अववबल दज ( फस्ट क्लास ) के डिब्बे या बढिया मोटर 
आदि की व्यवस्थां को देखकर कों+ नहीं कहेगा कि इन सरकारी कर्म- 
चारियों ओर जन-साधारण में भयानक अन्तर है। 

“इसके मुकाबले में छोटे पदों पर काम करनेवाले कर्मचारियों का 
वेतन प्रायः उनके निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं होता, ओर उन्हें अपनी 
गहस्थी का खच चलाने के लिए. कोई दूसग सहायक कार्य करना या 
रिश्वत आदि निनन्‍्दनीय उपायों का आश्रय लेना पड़ता है। आवश्यकता 
है कि उच्च अधिकारियों के वेतन में काफी कमी की जाय | ओर; जो बचत 
हो, उसका दो प्रकार से उपयोग किया जाय, एक तो निम्न कर्मचारियों 
का वेतन बढ़ाकर उनके तथा उच्च अधिकारियों के वेतन की विषमता 
हटाई जाय; दूसरे, जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका आदि के साधन 
जुटाकर देश की दशा सुधारने का प्रयत्न किया जाय | 

हमने निम्न कर्मचारियों के रिश्वत लेने की बात का संकेत किया 
है। परन्तु इसका यह आशय नहीं है कि उच्च अधिकारी सवबंथा दूध के 
घुले होते हैं। यद्यपि अनेक घटनाएँ गुप-चुप होती हैं, घूस लेनेवाला 
एबं देनेवाला दोनों ही उसे छिपाने का मरसक प्रयत्न करते हैं, तथापि 
समय-समय पर मण्डाफोड़ हो ही जाता. है। कुछ लोग अपनी जीवन- 
निर्वाह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए. रिश्वत लेते हैं, तो दूसरे 
लोभ वश | जीवन-निर्वाह की आवश्यकताओं की तो फिर मी एक सीमा 
है, परन्तु लोभ की तो कोई सीमा ही नहीं | निदान, सरकारी नोकरों द्वारा 
रिश्वत ( इसे डाली, भेंट, उपहार आदि नाम दिए जाते हैं ) लिया 
जाना ऐसी साधारण बात हो गई है कि आदमी सरकारी नोकरों 
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पूछा करते हैँ कि आपकी ऊपर की. शआामदती' क्‍या है; गानों सरकार। 
नोकर की कुल्यु न कुछ ऊपर की आमदनी! होनी ही खाहिए । कैसा पतन 
है! सरकार से आने कर्मचारियों की यह ब्रुगई छिपी नहीं है, बढ़ समय- 
समय पर इसे दूर करने के लिए. कुडू उपाय काम में लाती है, पर्स 
दोष निमूल नहीं होता। यदि सरकार का जनता से यशेष्ट सहयोग 
हो तो दोनों के सम्मिलित प्रवत्न से ग्रिक सफलता मिलने की आशा की 
जा सकती है ।” 
उपर्युक्त पंक्तियों लिखे सात बष दी गए। इस बीच में भारत 
स्वृतन्त्र हो गया। अ्रंगरेज यहां से चले गए। पर खेद है कि उपर्यक्त 
विषय में कोई सुधार नहीं हुआ । कई सरकारी विभागों भ॑ नोकरों की संख्या 
काम के अनुपात से अधिक है। वेतन ओर भत्ता श्रादि खूब बढ़ा हुआ 
है, फिर भी काम समप्र पर और अच्छी तर भहीं होता, दील-दाल 
रहती है। भ्रष्टाचार अलग बढ़ा हुआ दे | कितने ही पदाभिकारी अपना 
उत्तरदायित्व नहीं पहचानते । जमता परेशान है, झऔर सरकार बद्गाम है। 
सुधार को आवश्यकता---.री बेदना और थी अ्रधिक 
इसलिए है कि यह व्थिति अदलने के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। 
अस्तु, सरकारी नोकरों की राजनैतिक दलभन्दी में ने पड़ना चाहिए और ५ 
गजनीति में भाग लेगा चाहिए । जो दल पदारुद्ध दो, उसी के आदेशा 
नुतार कार्य करना उनका कतंव्य है; उन्हें किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति 
या सस्था से प्रभावत से होगा' चाहिए, । उनमें कर्त॑ज्य-्पालन, सेवा और 
सदाचार की यथेष्ट भावना होनी चाहिए। इसलिए! आवश्यक है कि 
सभी नियुक्ियोँ तद्स्थ रीति से, और पब्लिक सर्विस कमीशन को मान्य 
प्रणाली द्वारा हों । इस विषय में उपेक्षा होने से जनता की पत्चपात की 
ग्राशंका होती है। आशा है, इसका समुचित ध्यान रखा जायगा। 


'नफ्किदिका 


अद्वइसवोँ अध्याय 
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संविधान निमाण में राष्ट्र-भाषा का श्रश्न कितना ठेढ़ा 
था कभी-कभी तो ऐसा लगता था कि इस शिला से टकरा कर 
हमारे सभी प्यास टूट न जायेँ। पर इस समस्या का भी हमने 
सफल ओर संतोषजनक समाधान कर लिया | 
द -डा० अनुग्रहनारायण सिंह 
राजभाषा; अंगरेजी ९---ख्ाघीन मारत में राजमाषा क्या हो, 
इस विषय में विविध व्यक्तियों का अलग-अलग दृष्णिकोण रहा है! 
अंगरेजों के शासन में अंगरेजी के प्रचार को प्रोत्साहन मिलने से यह 
भाषा पढ़े-लिखों की एक मुख्य साधा बन गयी थी और विविध प्रान्तों के 
विद्वानों के लिए. यही मेल-जोल ओर अन्तर्प्रान्तीयः सहयोग का काम देने 
लगी । योरप अमरीका से सम्बन्ध बनाए. रखने के लिए इसका उपयोग 
था ही। इस लिए कुछ आदमी इसे ही भारत की राजभाषा का स्थान 
देने का विचार करने लगे | वे भूल जाते हैं कि भारत की कुल जनसंख्या 
का कितना नगण्य सा भाग इस भाषा को जानता या इस का व्यउहार कर 
सकता है। हा. इसमें संदेह नहीं कि बहुत समय से सरकारी कार्य इस भाषा 
में होते रहने से, इस में सरकार को कछ सुविधा होगयी | विविध सरकारी 
विभागों सम्बन्धी पारिभाषिक शब्द इस भाषा के चलने लगें। इसके 
अतिरिक्त उच्च शिक्षा का माध्यम अंगरेजी रहने से विविध वेज्ञानिक विषयों 
के लिए भारतीय भाषाओं में उपयुक्त ओर सवमान्य शब्द-निर्माण होने 
का समय ही नहीं याया | परन्तु आखिर कब तक ऐसा चले! भारत 
स्वाधीन होकर भी भाषा सम्बन्धी पराधीनता का भार क्‍यों सहन करे ? 
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हिन्दी ओर हिन्दुस्तानी... ॥सवीय भाषाओं में ६न्दी ही ऐसी 


है, जिसे कीं अधिकांश आदी समझ सकते है, ओर पूभरी फ़रिसी भी 
भाषा के आनकारों से अधिक श्रादवी इस अपने देनिक जीवन में काम 
में लाते हैं। यह बहुत थोड़ी गेह्ात से सीखी जा सकती है, श्रोर भार 
तीय संस्कृति और शाधाजिक जीव के सत्र से अधिक सजदीक है। यह 
भाषा देवनागरी लिपि,थ जिममी जाती है, जिसको प्रयार देश भें सबसे 
अधिक है, जो सोन्दय आर शीप्रत्ञेश्रन की दृष्टि से धहुत ऊंचे दर्ज की है, 
ओर जिसम॑ निश्चय का बढ़ा गुण है, अर्थात्‌ इसमें जो छिस्रा जाता है, वही 
पद्ा जाता है। इस तरह भारतीय संघ के लिए दिन्‍्दी को राजमापा और 
देवनागरी को राजलिपि मान्य करना सबसे अधिक स्वाभाधिक है | 


कुछ लोग उद्‌ के पक्ष में रहे हैं। वाक्षत में हल्दी श्रीर उद एक 
दी भाषा के दी दो रूप हैं। कुछ सावब पहले तक इन दोनों भे सिर्फ 
लिपि का फर्क साना जाता था । देवनागरी लिपि गे जिखी (ुई भाषा को 
हिन्दी, ओर फार्सी जिपि भे लिखा उसी भाषा को जदू कहा जाता था । 
लेकिन पीछे उद बालों ने अपनी भाषा मे पार्भी श्रर्थी के मुश्किल 
शब्दों आर मुहाबर्स की गर्मार करदी और भाषर को शैज्षी भी भदल कर 
उसे अर्थी का लिवास पहनाना शुरू कर दिया। दूसरी श्रोर कुछ लेखक 
हिन्दी फो शुद्ध संस्कृत निष्टों घनाने लगे । इस प्रकार कठिन दिल्‍्दी और 
कठिन उदृ दो अलग झजग भाषाएँ हो गयी | 


इन दोनों मापाओं के थ्रीख की खाई को पाथ्मे के लिए कुछ शाष्ट्रोय 
नेताओं ने एक मिली-जुली भाषा चजाने का प्रदेश किया । इसे हिन्दु- 
स्तानी' नाम दिया गया ; इसके लिए, दोनों लिवियां सान्य की गयी। राष्ट्र 
पिता मे गांधी की प्रेरणा से सन्‌ १६२५ में कांग्रेस ने इसे श्रपनाख, 
ओर धम्‌ १६३७-३८ में कांग्रेस-सरकार वाले प्रान्तों में इसे सरकारी 
आश्रय मिला । सन्‌ १६४२ में हिन्दुस्तानी प्रचार समा भी स्थापित 
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हुई, जिसको अनेक स्थानों में परीक्षाएँ होंने लगी! “हिन्दुस्‍्तानी-प्रचार का 
मूल उद्देश्य प्रशंसनीय था, परन्तु कुछ कार्यकर्ताओं ने इसके लिए शुद्ध 
भाव से कार्य नहीं किया ओर इसे एक वाद-बिवाद का विषय बना दिया । 
विवाद-पग्रस्त प्रश्न--इस प्रकार मारत की राजभाषा क्‍या हो; 

इस जिषय पर संविधान सभा में तीन पक्ष थे :--अग्रेजी, हिन्दी ओर हिन्हु- 
स्तानी | कई बार यह प्रश्न उपस्थित हुआ और स्थगित हुआ । अंगरेजी 
के पक्षमें जनता का बहुत ही कम भाग था, परन्तु पढ़े-लिखे विद्वानों 
में से उसके पक्ष में काफी थे, और सरकारी विभागों और संस्थाओं में 
तो बहुधा उनका ही बहुमत होता है | इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत के 
जो सज्जन हिन्दी कम जानते थे, वे भी अंगरेजी को अधिक-से-अधिक 
समय तक राजमाषा बनाने के इच्छुक रहे । इधर, संविधान सभा के 
कुछ प्रमुख व्यक्ति, खासकर कांग्रेस-कार्यकर्ता और म० गांधी के अनु- 
मायी हिन्दुस्तानी के समर्थक रहे । इससे कोई सबमान्य निर्णय करना 
बहुत कठिन हो गया। आखिर, किसी तरह समझोता कि्रा गया-- 
संविधान में हिन्दी ओर देबनागरी को मान्यता देते हुए. भी हुसमें 
कुछ 'किन्तु परन्तु है, कितने ही उपवंधों की रचना की गयी है | 

संघ को भाषा--तविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी 
ओर राजलिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए 
प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का “अन्तर्राष्ट्रीय रूप! होगा 
( अर्थात्‌ , 2, 3, 4, 5 आदि ) किन्तु संविधान लागू होने के १५ वर्ष 
तक ( २६ जनवरी १६६५ तक ) अंग्रेजी भाषा संघ की राजभाषा के 
रूप में उन सब्र कार्यों के लिए प्रयुक्ष को जायगी, जिनके ल्लिए संविधान 
के पूर्व प्रयुक्त की जाती थी। राष्ट्रपति को अधिकार है कि इस अबधि के 
अन्दर ही वह अंग्रेजी के साथ हिन्दी भाषा का, ओर मारतीय अंकों के 
अन्तर्राष्ट्रीय रूप के साथ देवनागरी रूप का, प्रयोग करने का, अधिकार 
प्रदान कर दे । 
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इसके श्रातरिक्त संसद को अधिकार है कि वह १५ बर्ष पश्चात्‌ भी 
ब्रिधि द्वारा अंग्रेजी भाषा को, अथवा अंकों के देवनागरी रूप को संघ्र के 
कार्यो भें प्रयुक्त करने को व्यवस्था करे । 

हि. 

राज्यों की भाषाएँ -प्रलीक गण्य के तिधान-मंडलल को अधिकार 
है वह अपने यहां प्रचलित एक था कई भाषाओं को या हिन्दी को अपनी 
राजकीय भाषा अभवा कुछ विशेष कार्थों में प्रभोग की जाने वाली भाषा 
स्वीकार करे | जबत्र तक राज्य का विधानवाडःव ऐसा निश्चय नहीं करता, 
तब तक अद्जरेजी ही उन स्थानों पर प्रयुक्त होती रहेगी, जहां बह पहले 
प्रयुक्त होती थी | 

संघ ओर राज्यों के बीच एवं राज्यों-याज्यों के बीच वही भाषा काम 
में लाई जायगी, जो अब तक अधिकृत भाषा के रूप में प्रयोग में लायी 
जाती रही है। दो राज्य आपस में समभोते द्वारा यह तय कर सकते हैं 
कि उनके बीच हिन्दी राजकीय कार्यो के लिए प्रयोग में लाई' जावे | 

यदि किसी राज्य के अल्पसंख्यक जो वहाँ की जनसंख्या का 
एक पर्याप्ष भाग हों, यह मांग करें कि उनके द्वारा श्ोली जाने वाली भाषा 
को राज्य समस्त राज्य में था उसके एक भाग में भान्यता प्रदान करे। तो 
वे राष्ट्रपति से ऐसी प्राथंना कर सकते हैँ। यदि शष्ट्रपति श्रदिश दे तो 
उस शज्य को वह भाषा मान्य करनी होगी | 


उच्चतम न्यायालय ओर उच्च न्यायालयों की भाषा--- 
जब तक कि संसद विधि बनाकर अ्रन्य कोई व्यवध्था ने करे तब तक 
उच्चतम न्यायालय ओर समस्त उच्च न्यायालयों की कार्यवाही, विजेयक, 
अथवा उन पर प्रास्‍्तावित करिए जाने बाले संशोधन, श्रभिनियम, श्रादेश, 
नियम, आदि की भाषा अंग्रेजी रहेगी | 

राज्य का राज्यपाल अथवा राजप्रमुख राष्ट्रपति की श्रनुमति से हिन्दी 
भाषा का, या उस राज्य में राजकीय प्रयोजन के लिए: प्रयोग होने बाली 
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किसी अन्य भाषा का, प्रयोग उस राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों 
के लिए अधिक्रत ठहरा सकेगा, परन्तु उच्च न्यायालय अपने निर्णय, 
आज्ञप्ति अथवा आदेश अंग्रेजी में ही देगा | 
यदि किसी राज्य का विधान-मंडलै अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य 
भाषा को विधेयकों, अधिनियमों तथा अध्यादेशों में प्रयुक्ष की जाने की 
आजा प्रदान कर देता है तो उन सबका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में राजकीय 
सूत्रीपत्र में निकलवाना अनिवार्य होगा । 
संविधान लागू करने के १४ वर्ष तक भाषा सम्बन्धी उपयुक्त उप- 
बन्धों में संशोधन करने वाला कोई भी विधेयक संसद में राष्ट्रपति की अनु- 
मति के वगैर प्रस्तावित न किया जा सकेगा। राष्ट्रति भी यह अ्रनुमति 
भाषा सम्बन्धी आयोग के परामर्श से ही प्रदान कर सकेगा | 
 शजभाषा के लिए आयोग ओर समिति---राष्टपति इस 
संविधान के प्रारम्भ होने के पाँच व पश्चात्‌ , और १० वर्ष पश्चात्‌ ऐसे 
अयोगों का संगठन करेगा जो निम्नलिखित विधयों पर उसे परामर्श 
प्रदान करेंगे :--- 
१-“संध के सरकारी काये में हिन्दी भाषा का उत्तरोत्तर अधिक 
प्रयोग । 
२--संघ के समस्त या कुछ राजकीय कार्यों में अंग्रेजी भाषा के 
प्रयोग पर प्रतिबन्ध 
३--उच्चतम न्यायालय, ओर उच्च न्यायालयों में तथा संसद और 
विधान-मंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा ; 
४>-संघ सरकार के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाल्ते अंकों 
का रूप | 
५---संघ की राजमाषा तथा संघ ओर. किसी राज्य के बीच अथवा 
दो या अधिक राज्यों के बीच प्रयुक्त की जाने वाली भाषा सम्बन्धी कोई 
विषय, जिसे राष्ट्रपति निश्चय करे | 
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आयोग के अन्बश एक समाती तथा अन्य ऐसे सदस्य होंगे, जो 
निम्न जिश्रितव भाषाओं का प्रतिविधिल करते हों +--आसामी, बंगाली, 
गुजराती, नदी, कब 5, करावीरी, धबाकावाा, मराठी, उक्िया, पश्नात्री, 
संस्कृत, पामिण, तेबगू और उदू | 

आयोग की सिफारिशों पर श्ट्रपति को सम्माति देने के लिए तीस 
संदध्यां की एक संसदन्‍्याति होगी, उसमें जीस तो लोकसभा के सदस्य 
होंगे तथा दस राज्य-यरिपिद फे। ये सदस्य क्रमशः लोक-सभा के सदस्यों 
तथा राज्य-्परिपद के सदस्यों द्वाश अनुपाती प्रतिनिभित्व-पद्धति के अनु- 
सार एकल्न संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे । इस समिात की सम्मति 
के आधार पर शष्ट्रपति ऐसे आदेश देगा, जिनसे राजकीय भाषा 
सम्बन्धी उपबन्धों में परिवतंन हो | " 

विशेष निर्देश--प्रत्येक व्यक्षि की अभिकार होगा कि श्रपनी 
फ्रिसी ब्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी श्रणिकारी को 
बथा"स्थिति संघ में या गज्य में। प्रयोग दोने वाली किसी भी भाषा में 
ख्रावेदन पंत दे । 

संबिभाव गे इस बात का विर्दश किया गया है कि संध हिन्दी भाषा 
का प्रचार दाने हार उसका इस तर विकास करें कि सह भारत की 
सामाजिक संगआति के सर अंगों को जाहिर करने का साधन अन सके; और 
उसकी आत्मीसता में, इसाब्रोप किए जगा भोजों रूप, जो शैली और जो 
पदावली ( मुहावरे ) हिन्दुस्तानी भे और भारत की अन्य मान्य भाषाओं 
में काम में आते हैं, उनको अपनाते हुए तथा जाँ श्रावए्‌ पक्र हो, उसकी 
शब्दावली के लिए. खासकर संस्कृत से झर गीण रूप से दूसरी भाषाओं 
से शब्द लेकर उसे समृद्ध ( पालामाल ) करे। 

हमारा उत्तरदायित्व संविधान में हिन्दी को राजभाषा बनाने 
के साथ के जो शर्तें या बन्‍्धन लगाए गाए हैं, उनके सम्बन्ध में अहुस 
से हिन्दीग्रेमियों को बड़ा असन्तोष है | देवनागरी लिपि में रोमन लिपि 
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के अ्रकों का समावेश होना तो बड़ा ही अजीब ओर बेमेल है; ओर 
भी उपबन्ध अरुचिकर हैं। परन्तु हमें इस विषय में जबानी शोरू-गुल 
न करके अपने कतव्य-काय पर ध्यान देना चाहिए :--- 

१--जो सज्जन वास्तव में हिन्दी-प्रेमी हैं, ओर देश का हित चाहते 
हैं, वे यथा-सम्भब हिन्दी की सेवा में समय ओर शक्ति लगाव, जिससे 
हिन्दी में सभी विषयों की बढ़िया-बढ़िया रचनाएँ मिल सके, और साहित्य 
के सब अंगों की पूर्ति हो । 

२--दक्षिण भारत में हिन्दी भाषा, ओर देवनागरी लिपि के प्रचार 
का जो कार्य गत वषों में हुआ है, उसकी गति और तेज की जानी. 
चाहिए | प्रेम-पूवक ऐसा प्रयल ओर प्रचार होना चाहिए. कि सब मारतीय 
भाषाएँ देवनागरी लिपि भें ही लिखी जाया करें; इस प्रकार सारे भारतीय 
संत्र की एक ही लिपि होजाय | 

३---अरहिन्दी प्रान्तों में प्रचार करने के लिए. कुछ स्वाथ-त्यागी 
सज्जनों को जुद जाना चाहिए | 

४--पारिभाषिक शब्दों के संग्रह ओर संकलन के लिए. सरकार 
जो कार्य करे, उसमें क्रियात्मक सहयोग दिया जाना चाहिए । 

५--संस्कृत से हमें बहुत से शब्द लेने ही हैं, परन्तु भाषा के विषय 
में, हमारे मन में कोई कट्टरता या साम्प्रदायिकता न हो। जिन शब्दों का 
अब तक हम उपयोग करते रहे हैं, जो हमने धीरे-घीरे पचाए ओर 
अपनाए हैं, उनके वहिष्कार की बात न सोचें, चाहे वे अपने मूल रूप 
में किसी भी भाषा के हों । विशेष आवश्यकता होने पर हम कुछ विदेशी 
शब्दों को लेने में संकोच न करें; हाँ, उनका इस्तेमाल इस तरह करें, 
जैसे कि वे हमारी भाषा के हों। हमारी भाषा यथा-सम्मव सरल हो । 

६--प्रान्तीय माषाओं के श्रेष्ठ साहित्य से हमारा सम्पक और आदान- 
प्रदान बढ़ना चाहिए | 

७--हिन्दी को ऊचे दर्ज की बनाने के लिए हमें स्वर्य अपने आपको 

भा० शा०---२३ 
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भी कुछ ऊंचा उठाया होगा। हमारा साहित्य हमारे तप, त्याग और 
सेवा का परिचायक हो | 


राजचिन्ह ,, अशोक स्तम्भ 

भारतीय जनतन्वका शर्जाचिन! सास्साथ के अश्रशोकस्तम्भ के 
सिंहांकित शीर्ष का प्रतिरूप है। २६ जनवरी १६५० से सरकारी भवनों 
आदि पर इसने मुकट या ताज का स्थान अहणु कर लिया है । 

इस चिन्ह के शीर्ष-भागमें तीन सिंद हैं, ओर इसके केन्द्र में धर्मचक्र, 
दायें एक बैल, बाये एक अश्व, तथा नीचे दोनों पहलुओं में धर्मचक्रों 
की रेखाएं हैं। नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेंव जयते (सत्य की ही 
विजय होती है ) आदर्श वाक्य ओकता हैं। यह वाक्य मुंडक उपनिषद से. 
लिया गया है। मद्रात्मा गाँधी का यह ओआशार-गूत सिद्धांत रहा है, और 
सभी धर्मों के गनुयायियों को यहू साव्य है | 

ईसा से लगभग सी बर्ष पून श्रशाक थे यह स्तम्भ सारनाथ में उस 
ध्थान पर बनवाया था; जहां बुद्ध ने समप्रथम अहिसा शरीर प्रेम का अ्रपना 
सन्देश संसार की सुवाधा था। प्राचीव संम्यता और सहिणुता तथा 
महात्या गांधी के उपदेशों को प्रोत्माएइन देने को भारत ने जो संकल्प 
किया है, यह राजाबिन उसी के अनुरूप है। धर्म चक व्यायचक्त का 
प्रतीक है; यह गष्टू-प्यज पर भी अंकित है | 

जनतन्त्रीय पताका 

भारत का ध्यज भारत को स्वाधीनता का प्रतीक है। महात्मा गांधी 
के नेतृत्व में स्वाधीनता के लिए. भारत के आदिसाताक संग्रास को महान 
कथा इसके साथ जुड़ी हुई दे । 

१५ अगस्त १६४७ से यूनियन जैक के स्थानपर जो तिरंगा भश 
सरकारी भवनों पर फहराया गया, बह २९२ जुलाई १६.४७ को संविधान- 
सभा द्वारा राष्ट्रन्वजके रूप में स्वीकार किया गया था। इसकी लम्पाई 
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श्रौर चौड़ाई,में ३ और २ का अनुग्ात है। इसमें गहरा केसरिया 
ओर समान अनुपात में श्वेत ओर हरे रंग है, और बीच की पट्टी में गहरे 
नीले रंगमें एक चक्र बना हुआ है। कांग्रेस के मंडे में चर्खा रहता था ; 
उसकी जगह अब चक्र करने का कारण यह था कि ध्वज का एक ओर का 
प्रतीक दूसरी ओर भी ठीक वैसा ही होना चाहिए | 

क्र, चर्खे जैसा ही है किन्तु इसमें तकुआः और माल नहीं है | चक्र 
को सारनाथ के अशोकस्तम्भ के सिंहांकित शीर्ष-माग से लिया गया है।. 
इसे लेने कई कारण थे । कलात्मक होने के अतिरिक्त धर्म-चक्र, मारत 
की युगों पुरानी परम्पपा ओर अमर सस्कृतिका प्रतीक है; महाराज अशोक: 
के साथ, जिन्हें केवल भारत में ही नहीं किन्तु चीन, तिब्बत और अन्य 
एशियाई देशों में भी स्मरण किया जाता है, इसका सम्बन्ध है । संविधान- 
सभा में इसका प्रस्ताव उपस्थित करते हुए श्री नेहरू ने कहा था यह ध्वज. 
साम्राज्य का, साम्राज्यवाद का, या किसी के ऊपर किसी के प्रभुत्व का 
संकेत नहीं है । यह न केवल हमारी स्वतन्त्रता का, बल्कि इसे देखने वाले 
समस्त व्यक्तियों की स्वाधीनता का प्रतीक /है । यह ध्वज जहां कहीं भी 
जायगा--न केवल उन्हीं देशों में जहां हमारे राजदूतों ओर मन्त्रियों के 
रूप में भारतीय रहते हैं, बल्कि मुझे आशा है, समुद्रों के पार जहां कहीं 
भी हमारे जहाज इस ध्वज को ले जायेंगे--बहां यह उन देशों की जनता 
को अआ्रावृत्व का सन्देश देगा, उन्हें यह बताएगा कि भारत विश्व के 
प्रत्येक राष्ट्र के साथ मैत्री सम्बन्ध स्थापित करने का इच्छुक है, ओर वह 
स्वाधीनता प्राप्त करनेवाले सब लोगों की सहायता करना चाहता है । 

राष्ट्रपति का नवीन ध्वज 

२६ जनवरी १६५० से सरकारी भवन के कंगूरे पर भारतीय जनतन्त्र 
के राष्ट्रपति का नवीन ध्वज फहराता है। सॉकेतिक चिन्हों द्वार श्रत्यन्त 
कलापूर्ण बना दिया गया है, ओर ये साँकेतिक चिन्ह मारत के गोर्वमय 
अतीत एव॑ संस्कृति के विभिन्न युगों का निर्देश करते हैं । 
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यह ध्वज लाल ओर नीले रंग के चार आयतों भ॑ विभक्त है, जिसमें 
क्वत्‌ आगनेसागने के श्रायतों का रंग एक ही है। इन चार आयतों 
म॑ से एक-एक में शरजजन्‍ह, हाथी, तुला, श्रीर पूर्ण पट सुनहरी रज्ञ में 
अंकित दोंगे। राजनचिन्ह श्र्भात तीन सिंह सहित अशोक-स्पम्भ और 
पूण घट सासनाथ ( ईसा से एक शता*दी पृ ; ) से, हाथी अ्रजन्ता के 
चित्रों ( पांचवीं शताब्दी ) से, और तुला लालकिला ( सन्नहवीं शताब्दी ) 
दिल्‍ली से लिया गया है। अशोक-स्तम्भ चिन्द एकता, समानता और 
आतृत्व का, अजन्ता का हाथी सहिष्णुता ओर बल का, तुला न्याय ओर 
मितव्ययता का) तथा पूर्णाघठ सुख-समृद्धि का द्योतक है । 

इसी प्रकार प्रांतीय गवनरों ओर राजप्रमुखों के भी अलग-अलग ध्वज 
हैं। इनमें केसरिया भूमि पर राजचिन्ध तथा रियासत था भ्रांत का नाम 
देवभागरी लिगि में अ्रक्रित है । 


विशेष वक्तव्य--भारत-सम्कार ने गष्टरींय भड़े में अशोक के 
धर्मचक को स्थान दिया है, उसने शाजजित्द में अशोक ाम्ग और पम्म- 
चक्र रखा है | इस प्रकाश उसने प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रतीक को 
अपनाया है | परसतु कोई संस्कृति कमण शाह ्ज था गजनिह्न के 
बल' पर नहीं बनती या पृष्ठ होती | हम झ्रणा रुख कि श्रशोक जिस 
राज्य का शासक था, उसका निर्माण करनेवाला साशाकक्‍्य (वौध्ल्य ) 
था, जो अ्रशोक के पितामह चन्द्रगुम मौर्य का प्रधान मंभरी होते हुए, भी 
लगोयीबन्द मदह्दात्मा को तरह एक झोपड़ी भे रहा कर्ता था । क्‍या भारत 
का प्रधान-मंत्री या राजयों के मुख्य मस्ती, अन्य मंत्री तथा विविध उच्च 
पदाधिकारी चाणक्य को अपना आदर्श बना सकेंगे ! स्वेन्ह्रापूमक त्याग 
का मार्ग बहुत कठिग होता. है; पर सेबा"्मम निभाना कोई आसान बात 
नहीं है, और हमे शासन को वास्तव भें सेवा-धर्म ही तो समझना चाहिए । 


उन्नीसवाँ अध्याय 
उपसंहार 


“हमारा कतंव्य है, कि हम अपनी प्राप्त स्वतन्त्रता को स्थायी 
ओर सुस्थिर बनायें, उसका हर तरह से संरक्षण करें, तथा 
स्वंसाधारण के लिये उसे फलप्रद और लाभदायक बनाने का 
प्रयत्न करे। हमें नवोत्साह, अदम्य साहस, सम्पूर्ण श्रद्धा-विश्वास, 
सत्य, अहिंसा और सवाधिक तो ऊपर परमात्मा ओर अन्दर 
अन्तरात्मा में! अनन्य श्रद्धा-विश्वास रखते हुए अपने प्रजा- 
तन्त्रात्मक शासन के संचालन का समारम्भ करना चाहिए | 

--डा० राजेन्द्रप्रसाद 


विधान का असल विधान की रचना पर ही पुरी तरह 
निर्भर नहीं करता । विधान तो सिफ राज्य के अवयव बना 
देता है, जैसे धारासभा, व्यवस्था-सभा, और न्याय । जिन 
शक्तियों पर राज्य के इन अवबयवों की कारवाई निर्भर 
करती है,--वे है! जनता, ओर जनता द्वारा अपनो इच्छाओं 
ओर नीतियों को अ्रमल में लाने के लिए कायस की हुई राज- 
नीतिक पाटियाँ। 


--डा० भीमराव अम्बेडकर 


शासन के गुण-दोषों के विचार की आवश्यकता-- 
इस पुस्तक में उस शासनपद्धति का वणन किया गया है, जो नये संविधान 
के अनुसार यहाँ प्रचलित है | विचारशील पाठकों के लिए उसका शान 
आवश्यक है। परन्तु यही काफी नहीं है। प्राप्त स्वधीनता की रा 
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करने के लिए हमें हर घी सतक रहना चाहिए कि हमारे शासन ४ 
कीम-कोस से गुण हैं, जिन्हें थथा-सम्भव बढ़ाया जाय; और;कोनसे दोप 
हैं, जिन्हें निमू ला किया. जाना चाहिए । जहाँ शासन की हरदम बुराई 
करते रहना और उसको आलोचशजा से लीकमत उसके विरुद्ध उभारते 
रहना निन्‍दनीय है, यह बात भी बहुत हाविकर है कि हग उसके दोषों 
की ओर श्ॉग्र मीचे रहें, श्र राष्ट्र में पुन लगता रहने दें । इस प्रकार 
शासन के गुण-दोषों के विवेचन की आवश्यकता रपष्ट है । 
संविधान की बात--पहले संविधान की बात लें । यह कैसे 

बना, इसमें क्‍या कठिनाइयाँ थीं, उन्हें केसे और कहाँ तक हल किया गया 
तथा इसमें क्या कमी रही--इसका उल्लेख पुस्तक में यथा-स्थान किया 
गया है। कुछ लोगों ने संबिधान की बहुत प्रशंसा की तो दूसरों ने इसे बहुत 
खरातर बताया है। इसे यहाँ इसके सूप विश्लेषण और जाँच में न जा 
कर यही कहना है कि बह जैसा भी बना, बने गया है ; अ्रत्र तो इसके 
उपयोग की बात है। याद हम चाहेंगे तो हम उसका अश्र*ुला उपनोग 
कर सकेगें; यदाँ तक कि उसकी हानिकर प्रतीत दोनेवाली भातों को भी 
विशेष हानिकर ने होने देंगे । इसके विपरीत, हमारी उपेक्षा था अ्रयोग्यता 
से उसकी अच्छी बातें मी बहुत अ्निष्टकर दो सकती हैं। हमें चाहिए. 
कि हम सोच सम कर अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का ध्यान रखते 
हुए. इसका उपयोग करें । 

यह बात अवश्य ही खट्कने बाली है. कि संविधान बनाने के लिए. 
स्वाधीन भारत को एक विदेशी भाषा से काम चलना पढ़ा । यहू ४ 
हमारी शष्ट्रीयता की कमी का एक खरा ओर कह प्रमाण है। पर अब 
इसका अफसोस करते रहने के बजाय, हमें इस दिशा में अ्रथना' कतेव्य 
पालन करना चाहिए. | इस विषय में पहले लिखा जा चुका है। उसके 
अतिरिक्त ऐसी व्यवस्था होने की आवश्यकता है कि संविधान अत्दीसे- 
जल्‍दी हिन्दी म॑ राजमान्य हो | 
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ग है। राम-राज्य को आशा---यह निर्विवाद है कि भारतीय जनता 
को जो बहुत समय से स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए आन्दोलन कर रही थी, 
ओर अपने जन-धन ओर सुत्र-सुविधाश्रों की बड़ी-भड़ी बलि चढ़ा रही थी, 
यह आश। थी कि देश के स्वतंत्र द्ोते ही सब संकर्यों का अन्त हो 
जायगा | राष्ट्रपिता मं० गांधी ने बारबार राम-राज्य की बात कही थी, 
जिसका व्यवह्रिक अ्रथ गो० तुलसीदास जी के शब्दों में इस प्रकार है--- 
देहिक, देबिक, भौतिक तापा। 
राम-राज्य नहिं काहुहि व्यापा॥ 
सब नर करहिं परस्पर प्रीति। 
चलहि स्वधम निरत श्र॒ति नीति॥ 
नहिं द्रिद्र कोऊ दुखी न हीना। 
नहिं कोई' अब्ुध न लच्छुन हीना॥ 
सब ग़ुनक्ष पंडित सब ज्ञानी। 
सब ऊृतज्ञ नहिं कपट समानी ॥ 
ऐसे राम-राज्य का स्वप्न एकदम पूरा नहीं होता। तथापि भारत के क्‍ 
ख्तंत्र होने के तीन-चार वर्ष बाद जनता का यह सोचना अनुचित नहीं .. 
कहा जा सकता कि पहले की अपेक्षा हमारे कष्ट कितने कम हुए, ओर 
सुविधाएं कितनी बढ़ीं। जनसाधारण इस विषय में विशेष संतुष्ट नहीं, 
यह प्रयेत्क व्यक्ति जान सकता है, जो जनता के सम्पके में आता हो । 
सरकार की काये-कुशलता--इस प्रसंग में यह ध्यान रखना 
आवश्यक है कि भारत के स्वतंत्र होने पर यहाँ नई सरकार को किन 
कठिनाइयों में काम करना पड़ा | पा कस्तान-निर्माण के समय देश कई 
मुसीबतों में से गुजरा; नई मारत-सरकार के सामने कई समस्याएँ थीं, 
( १) साम्प्रदायिकता के नग्न शत्य--लूट-मार, आगजनी, बालकों 
ओर ज्लियों का अपहरण, बलात्कार आदि--को रोकना | 
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(२ ) पाकिस्तान से भारत आने के इच्छुक लाखों आदमियों गो 
यहाँ लाने का प्रतरन्य करना ओर पीछे इस शरणाथिगों को जहाँ तहाँ बसाने 
ओर उनके विाए उपयुक्त आजीविका की व्यवस्था करना । 

(३ ) सरकार की नष्ट करने कै जी शय साले एग्वीनस्नि।/ पड़थंत्र 
से अ्रपनी और देश की रा करना । 

(४ ) ब्रिटिश सरकार ने रियासतों को स्वतंत्रों करके भारत को खंड- 
खंड करने का जो कूट आ्रयोजन किया था, उसे सफल न होने देना । 

भारत-सरकार ने तत्कालीन परिस्थिति में अदभुत कुशलता का 
परिचय दिया | उसने साम्पदायिकता का नियंत्रण किया और गह-कलह 
को युद्ध के रूप में पनपने नहीं दिया | शरणाथियों की समस्या चैयपूर्क 
सुलकाई गई, झोर सुलझाई जा रही है। एंग्लीमुर्मालम पड़य॑त्र से 
सरकार समय पर सावधान हो गई | उसने प्रिटिश राजनी। के बल प्रहार 
से देश की रक्षा की, जगएजगह बिखरी हुई सैकड़ों रियासतों को व्यवस्थित 
शासन-सूत्र भें लाकर देश की अरंडता को और अधिक छिन्न-भिन्न होने 
से बचा लिया | इग बातों के लिए जनता कृतश है और विदेशी चकित 
हैं। सरदार बलल्‍लभाई पटेल ने ढहीक कहा था+--भुझे निश्चम है कि 
जब इस कठिन आर लिन्‍त पर विथिति को इतिदास लि।भा जाथगा, जिसमें 
से दम गुजरे हैं, तो विभाजन को संयुक्ष प्रयास आर कायन्सम्पादन की 
योग्यता का एक खगत्कार समझा जापगा | 

बिदेशों में भारत की प्रतिष्ठा ---०+२ भे जो शोभाश्पद 
कार्य किए. हैं, उनमें से एक एशिया, बीरव शरीर श्रमरीका में इस राज्य 
की प्रतिष्ठा बढ़ाना है | पूर्वी एशिया के देश भारत को प्रधान सहायक 
मानते हैं, और इसके सदयोग से अपने उत्माय का विश्वास करते हैं । 
भारत के सम्बन्ध में इंगलंड का हॉष्टि कांगा इतना अदल गया कि उस 
के सून्रणारं ने भारत से सम्धत्ध बताए रखने के लिए अपनी संस्था के 
नाम से ब्रिटिश! शब्द तक निकाल दिया और उसे केबल रष्ट्रमंडल' 
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इसने गागरिकां गी ख्ाथिक समानता बढ़ाने को दिशा में कल अच्छा 
कंदंग नहीं उठाया | सहां समता थे हगरारा मतलनभ ब्यानंशारिक समता 
से ही है, आदेश काल्वानिक समता भे वहाँ। सताज भें कुछ; असमानता 
या विधायता २हने आली हरी । पर चारशीलां का फर्षन्य ६ उसकी 
भीगा का शरसक निर्भभगा करें।। अंसगा कि थी किशोरलाल गशरूवाला ने 
कहा है, नागरिकों में आाथिक असमगानता भले ही रह, पर उस असमानता 
को न्याय-सम्भत होना चादिए। यह असमानता इतनी ज्यादा नहीं होनी 
चाहिए, जिससे दरजे ओर अवसर की समानता प्राप्त करमा असम्भव हो 
जाय | दूसरे शब्दों में कहें तो देश के नागरिकों की ज्यादा-से-ज्यादा और 
कम-से-कम आय का फक एक उचित मर्यादा में शहना चाहिए । उदाहरण 
के लिए. यदि दम समाजवाद की नरम से नरम दृष्टि के विचार करे तो 
दोनों में १० + १ या १२: ६ के अनुपात से ज्यादा अन्तर न होना साहिए, 
क्योंकि थ्दि इससे ज्यादा फेक रहा तो नागरिकों के लिए. 4रजे ओर 
अवसर की समानता प्रास करना असम्भव हो जायगा। 

नये संविधान के श्रतुसार कुछू पदाधिकारियों का वेतन इस प्रकार है 
(भरते इससे श्रलग हैं | :-- 


शष्ट्रपति १०,००० र० मासिक 
राज्य का सज्यपाल प्र४०० रू० 
उम्बतम न्यायालय का मुझय न्‍्याभराभिर्षात ५४,००० शु० 
8. 9» अन्य न्यायाधीश ४,००० रू० 
नियंनक-संदा ले भा परीक्षक ४,००० रू० 7 
उच्च न्यायालय का मुझ्य स्पाथानिषाति ४,००० मूं० 
» ० अन्य न्यायाधीश ३,४०० रू० 


राष्ट्रपति की बात किसी प्रकार छोड़ ८ तो भी यह विचार करने की 
बात है कि जब कि किसी उच्च अधिकारों का खार पंच दजार रेपएः मासिक 
मिलें, तो साधारण अधिकारी की कम्रसेक्म चारसो, पॉच सी रुपए 
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मासिक तो मिलें; ओर, जब कि यह ब्याहारिक नहीं है, उच्च अधिकारियों 
का इतना अधिक वेतन ठहाराया जाना केसे ठीक कहा जा सकता है ! 
मालूम नहीं, संविधान-सभा के विद्वान सदस्य इन ऊंन्‍्ची वेतनों को निर्धारित 
करते समय देश ओर जनता की आर्थिक स्थिति को क्यों भूल गए; खास- 
कर जब कि कितने ही सदस्य उस कांग्रेस के प्रमुख कायकर्ता रहे हैं, 
जिसने अधिकतम मासिक वेतन की सीमा ५००) २० ठहराई थी; 
हाँ, उस समय के २००) की कीमत इस समय डेढ-दो हजार रु० है . 


रुपये की कीमत समय-समय पर घटती-बढ़ती रहती है। इस दृष्टि 
से अच्छा यद्दी था कि उच्च अधिकारियों के वेतन का परिमाण निश्चित 
न कर यही तय किया जाता कि उनका वेतन कम-न्‍से-क्म तनख्वाह पाने 
वाले कर्मचारी से इतने गुने से अधिक न होगा। 


स्वाथपरता और भ्रष्टाचार---सरकारी नौकरों के ऊँचे वेतन 
आर भत्ते आदि की बात पहले कही गईं है, इसके अलावा दुर्भाग्य से 
. कितने ही कर्मचारी उससे भी सन्‍्तुष्ट ने होकर ऊपर की आमदनी खूब 
पैदा कर रहे हैं | वे भ्रशचार पर बुरी तरह उतर आए हैं। वे जल्दी-से- 
जल्दी इतना घन संभ्रह कर लेना चाहते हैं कि वे उससे अपनी जिन्दगी 
भर मौज करें और हो सके तो अपनी अगली पीढ़ी बालों के लिए. इतना 
धन छोड़ जावे, जिससे वे भी शान से रह सके। सम्मवतः बहुत से 
पदाधिकारी यह सोचते हों कि कोन-जाने वें कब तक अपने पद पर हैं 
उनकी वास्तबिक योग्यता इतनी नहीं है क्रि इस पद पर से हट जाने पर 
वे इससे आधी-तिहाई क्या, आटवॉ-दसवाँ हिस्सा भी पा सके। उस 
दशा में इस समय का संभ्रह किया हुआ धन ही काम आएगा । इसलिए 
वे अपने पदों से चिपके रहने के साथ, अपनी आय बढ़ाने के भ्ते-बुरे 
सभी. उपायों से काम ले रहे हैं । 
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विशेष दुख्ख इस आंत का है. कि इसे पदाधिकारियों में कितने हो 
ऐसे भी हैं, जिन्होंने भारत की अजादी की लड़ाई मे इंठकर भाग लिया, 
ब्रहुत-सा जीवन जल मे जिताओा, श्रीर अगर घर भी रहे तो इन्हें केबल 
रूती सूती सेटी और मोटा भोटा कपड़ा मिल्ल पाया | आज ये सरकारी 
कुर्थियों पर भैठकर अपनी शान शीफत बढाने की फिक्े भे हैं । 
इनका विचार है कि हमारे तप और त्याग की अदीलत देश स्वाधीन 
हुआ है; हम श्रपनी पुरानी सेवाओं का फल लेते हैं तो कया बुर करते 
हैं| इस तरह ये त्यागी ब्त्र भोगी बन खले | इसका कुफल देश के 
सामने मोजूद है। 


बहुत से श्रादमियों के सन में सरकारी नौकरों के प्रति ईष्पों का भाव 
है। वे सोचते हैं कि हमार श्रमुक साथी, जो करत तक हमारे बराबर 
था, अत्र पदाधिकारी अनकर कितना! ्धिक धन और प्रतिष्ठा प्राप्त कर 
हा है | ऐसे आदमी उक्ष पदाधिकारी से सहयोग करने के बजाब उसके 
काम में रोड़े अटकाने को बाण लेते रहते है । इन गाज्य के कुछ 
अभनतुष्ट आदगियों का समेत और सहारा मिल जाता है। इस प्रकार 
गुदबस्दो, ओर मेरी में ही कीपक्ता यों की बुत शाक्ष नष्ट हैती 
र्ती है। का बात शासन के लिए कितनी हानिकर है, यह सदज ही 
अनुमान किया जा सकता है | 


प्‌ 

वर्तमान शासन और म० गाँधी---3॥7॥ ने जो स्वतन्त्रता 
प्रात की, उसका श्रेय साद किसी एक व्यक्त को देगा ही, थी सह व्यक्ति 
म० गांधी थे। देश उन्हें शष्टू पिता कहता है। वतन सरकार 
अपनेझापको म० गांधी के पथ पर चजनेवावी कहती है। कया उसका 
सिद्धान्त म० गांधी के सिद्धान्तों के श्रमुरूप है ? कहां हगारे उदय पा 
भिकारियों का ठाद बाठ, शान-शीकत और आडम्वर युक्ष रानन्‍्यत्य, श्रीर 
कहाँ म० गाँधी की सादगी आर संयम ! से गांधी बायरगय के ही गईीं, 
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सैप्राद के महल में ऊ'ची घोती पहने, अद्ध नग्न अबस्था में गए थे, 
कारण, वे अपने आपको गरीब भारत का प्रतिनिधि मानते थे। उनके 
विचार से भारत के राष्ट्रपति ओर प्रधान मन्‍्जी को भारत के साधारण 
नागरिक से अधिक ऐश्वय का जीवन भहीं बिताना चाहिए,। अफसोस ! 
हमारे अधिकांश शासकों को ये बातें अव्यावदह्यारिक प्रतीत होती हैं | जिन 
महानुभावों ने वर्षों' म० गांधी के नेतृत्व म॑ रहकर देश को आजाद किया 
है, कया वे भी म० गांधी को अव्थावह्मरिक कहेंगे ? पर क्‍या वे अपने 
आचरण से ऐसा नहीं कह रहे हैं ? 

विदेशियों की दृष्टि को बात---कुछ महाशय कह देते हैं 
कि भारत में समय-समय पर उच्च प्रतिष्ठित विदेशी पदाधिकारी आते हैं ! 
भारत के राष्ट्रपति ओर प्रधान मनन्‍्त्री आदि को उनका स्वागत करने के 
लिए, विशाल श्रौर नए. ढंग के सजघज वाले भवनों में रहना चाहिए, 
ओर अन्य उपयुक्त साधन वाला होना चाहिए; अन्यथा विदेशियों की 
दृष्टि में भारत का गौरव फीका पड़ जायगा। इसी तरह का तक विदेशी 
राजदूतावासों में अरपर्रमत खचे करने के लिए दिया जाता है। जो 
लोग विदेशियों की दृष्टि में गोरव बढ़ाने के लिए. गरीम जनता का बहुत- 
सा द्रव्य खच करते हैं, तथा जो विदेशी सजन वाह्य आउडम्बर से ही किसी 
राष्ट्र के गौरब का मूल्यांकन करते हैं, दोनों की ही समझ की बलिद्दारी 
है! वास्तव में हमारे राष्ट्र का गोरब इस बात में है कि देश में कोई 
आदमी भूखा-नंगा न हो; संत्रकी रोजमर्रा की आवश्यकताएं सहज ही पूरी 
हो जाये; विकास, ज्ञान-प्राप्ति ओर लोकसेवा का मार्ग सब् के लिए, समान 
रूप से प्रशस्त रहे; छुल, कपट) रिश्वत आदि नाम लेने को न हो; 
जाति, सम्प्रदाय और रगभेद की बात न हो, ओर विश्व-प मे और लोकसेवा 
की भावना सब के जीवन में ओत-प्रोत हो । 

विदेशों की सादगी “का शिक्षागद उदाहरण--- 


' इम विदेशों की बात करते हैं, ओर उनकी बहुत सी ब[तों का अनुकरण 
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करते हैं| परन्तु दभ चाह तो हमें बढ़ीं भी संबंध और सादगी के उदाहरण 
मिलन सकते हैं। हाल भें मे गाँची को शिष्पा और सहयोगिनी छा७ 
सुशीला नैपर ने वोरप के सकयिडनेतियव दशा ( सा, स्वीडन और 
डेनभा न; ) के सम्पर्ध भें झरने प्रष्पलं श्युब के आधार पर, बताया 
है कि निर्2े के सीमगठल में प्रधानगली और निदेशवान्यी के 
अतिरिक्त किसों मन्जी के पास मोटर नहां हैँ। ने सभत आने-जाने के 
लिए. सानार्ण सवारियों का ही उपयोग करते हैं। नारे म॑ अब भी 
राजा है, पर बह बिना ठाट्बाद और शान शीड़त के साइकिल पर 
बैठ कर मगर की गलियों मे घूमता देखा जा सकता है। राजपरिवार 
के बालकों के लिए. विशेष स्कूलों की भी कोई व्यभस्था नहीं है, आम 
नागरिकों के बालकों के साथ ही वे मो पढने जाते हैं । 

शीडन के प्रधानवान्ती तो मोटर तक नं रखते | जब ने अपने 
दफ्तर जाते ई तो दास सा बस मे जैठ करे. जाते हैं। उनको पत्नी खुद 
भी एक दफ्तर मे वीकरी करती हैं, और बस भे भेद कर ही काम पर 
जाती हैं। अ्रने बर्यों की भी वहीं स्वर्स चहलाती हैं, साना शिणाती हैं, 
श्रोर उन्हें. स्कूल भेज कर कपड़े भौकर एस वर्तत साफ +र फर अपने 
दफ्तर जाती दे ।' 

क्या निधन भारत के अधिकारी, जहाँ तक व्ययद्वारिक हो, इससे 
शिक्षा, लेंगे | उन्हें तो इस विषय भें, दूसरों का शित्ञक होगा चाहिए । 

महान भारतीय संघ--- सार मासतीय सत्र विविध सेत्ों का 

संघ है, जो पहले प्रान्त और रियासतें कहे जाते थे। | इसमे वे ज्षेत्र भी 
मिलकर रहेंगे, मिन्‍्हें। भ्रभी तक फ्रॉसीसी और पुततंगाली हकूतत' दबाए 
ब्ेंठी हैं | । संब की सम इकाइयों ने इसमे स्वेच्छा से, जिना किसी जोर: 
जबरदस्ती के, प्रवेश किया है। वुभाग्य से पाकिस्तान कहें जाने वाले 
णाज्य के अंग मारतीय संत्र से अलग हैं। अ्रभेक हृओ्यों में यह आशा 
बनी हुई हे कि पाकिस्तान की जनता थोड़न्यहुत समय में यह अनुभव 
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करेगी कि पाकिस्तान का एक अलग राज्य के रूप में रहना उसके लिए 
घातक है; वह अपने शासकों को वाध्य करेगी कि भारतीय संघ में मिल 
जायें। श्रस्तु, यह बात न हो, तो भी छुत्तीस करोड़ व्यक्ति भारतीय संत के 
नागरिक होंगे । संसार भर में चीन को छोड़कर इतनी बड़ी जनसंख्या 
किस्ती राज्य की नहीं, ओर चीन भी अभी संगठित नहीं है। इस. 
प्रकार भारतीय संघ संसार भर में धायः सबसे बड़ा है | यह तो बाहरी दृष्टि: 
की बात हुई। नए संविधान के अनुसार. यह सर्वोच्च सत्ताघारी स्वतत्त 
जनतन्त्र होगा । इसमें जनता को वे सब मूल अधिकार प्रास होंगे, जो 
विकास और उन्नति के लिए आवश्यक होते हैं। पिछड़ी , हुई जातियों 
को प्रगति करने के लिए यथेष्ट सुविधाएं दी जायंगी। अल्प-संख्यकों के 
साथ ऐसा' न्यायपूण व्यवह्र होगा कि उन्हें किसी प्रकार की आशंका 
या भय न होगा। अख्वुश्यता का अन्त कर ही दिया गया है। इस 
प्रकार संबधान ने नागरिकों में सदूभावना और भाईचारा स्थापित करके. 
संध को भद्दान बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है | 

हमारा उत्तरदायित्व---खतंत्र भारत का संविधान बन चुका । 
तथापि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक लक्ष्य की पूर्ति समय- 
समय पर बनने वाली विधियों या कानूनों से होती है, जिन्हें विधान- 
मंडल बनाते हैं। इस प्रकार संसद के तथा राज्य-विधान-मंडलों के 
सदस्यों का, और उन सदस्यों को निर्वाचित करनेवालों का उत्तरदापित्व 
कितना अधिक है, यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है। स्मरण 
रहे कि संविधान ने बालिंग मताधिकार की व्यवस्था कर दी दे। इसलिए, 
निर्वांचकों के उत्तरदायित्व का अथ अब जनता का ही उत्तरदायित्व 
समझना चाहिए | अ्रस्तु, मारत-सन्तान के सामने भारतीय संघ को वास्तव 
में महान और विश्व-दित के लिए अधिक-से-अधिक उपयोगी बनाने का 
कार्य है। परमात्मा करे प्रत्येक भारतीय नागरिक अपने-आप को इस 
कत्त व्य-पालन के योग्य बनाए । 
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१८ण४>+रथानीप-स्वराज्य-का यू | 

(८ण_-गप्रीय महासभा (कांग्रेस ) की स्थापना 

रै८६२--हंडया' कॉसिल एक्ट | 

१६०४ “ बंग-निजछेद 

६६०३६--रशामदायिक निवाचनस की मांग स्वीकृत 

» ““कहकत्ता कांग्रेस में अ्ष्यक्ाणद से साषण देते हुए; दादाभाई 
नोरोजी ने घोषित किया कि कांग्रेस का ध्येय स्राज्य प्रात 
करना है । 

१६०७--सूरत कांग्रेस में फूट | 

१६०६-- मिन्टो-भालें सुधार | 

$६९२--भा-त की राजधानी कलकत्ते से देहली आना; बंगभंग रह | 

१६१४--प्रथम सोरीय महायुद्ध प्रास्म | 

१६१६-- लखनऊ का कांग्रेसलीग समझौता | दोमरूल 
स्थापना । 
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१६३१--गांघी-इर्िंन पतमझीता । द्वितीय गोलमेज परिषद | 

१६३२--साम्प्रदायिक निशंय । तीसरी गोलमेज सभा । गांधी जी का अन- 
शन | पूना पेक्ट | 

१६३५--भारतीय शासन विधान | संघ्र-शासन की योजना तथा प्रान्तीय 
ख्वराज्य की व्यवस्था । 

22 “उड़ीसा आर सिन्ध नए प्रान्त बनाए गए । बा को भारत से 

खलग करना | 

१६३७--प्रान्तीय स्वराज्य का आरम्म | 

१६३६---द्वितीय महायुद्ध प्रास्म्म। संब-शासन-योजना स्थगित | कांग्रेसी 
मंत्रिमण्डलों का पद्त्याग | 
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१६४०--मुसलिम लीग का लाहोर में पाकिस्तान-प्रस्ताव । 
१६४२--कांग्रेस तथा लीग द्वारा क्रिप्स के प्रस्ताव अस्वीक्षत । 
” कांग्रेस का भारत छोड़ी प्रस्ताव | क्‍ 
१६४३०“नेता जी सुभाषनन्ध्र बोस के नेतृत्व भ॑ श्राजाद हिन्द आन्दोलन | 
१६४४-अम्बई भें गांधीजन्ा वार्ता । 
१६४५--शिमला-सम्मेलन | । 
१६४६--( £ अप्रेल ) ब्रिटिश मंत्रमिशन की भारतीय नेताश्रों से वार्ता 
आरम्भ | 
““( २ सितम्बर ) अस्थाई सरकार की स्थापना | द 
”? --( १३६ अबतूअर ) लीगी सदस्य अस्थाई सरकार में शामिल हुए। 
” -- है दिसम्पर ) संविधान-सभा का उदधाटन । 
१६४७--( २० फरवरी ) ब्रिटिश सरकार की; जूस १६४८ तक भारत को. 
पूरा शासनाभिकार हस्तान्तरित करने की घोषणा क्‍ 


म्। 


”? >-( है जून ) बंटवारे के श्राधार पर, भारत को स्वाधीनता देने की. 
अंतिम योजना | द 
१) ( १५ अगस्त ) भारतीय स्वतंत्रता विधान। भारत से ब्रिटिश 
ता हटा ली गई । 
१) 


“पाकिस्तान शज्य का निर्माण । 
१६४८--( ३० जनघरी ) म० गांधी का गोली से सारा जाना । 
१९४६--( २६ नवम्बर ) भारतीय संविधान स्थीकृत हुआ | 
१६४०--( २६ जनवरी ) भारतीय संविधान श्रमल में आ्राने लगा | 
”» --( २५ दिसम्बर ) सरदार पढेल ( उपप्रधान मंत्री, भारतीय... 
संघ ) का स्वगंवास । द 
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